वित्त मत्राल्य, भारत सरकार 
की ओर से 
पब्लिकेशन्स डिवीज्न, 
सूचना और प्रसार मत्रालय 
द्वारा प्रस्तुत 


कर जाँच आयोग 


१९५३ की पहली अप्रैल को भारत सरकार ने डा० जान मथाई की अध्यक्षता में 
कर जाँच आयोग की नियुक्ति की, और सर्वश्री वी० एल० मेहता, वी० के० आर० वी० राव, 
के० आर० के० मेवन, ची० वेकटप्पिया और वी० के० मदन इसके सदस्य बनाये गये। 
इस आयोग को ये निर्देश थे-- 

(१) जनता के विभिन्न वर्गों तथा विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय, राज्यीय तथा 

स्थानीय कर भाग किस प्रकार से बेटा हुआ है, इसकी जाँच की जाय। 

(२) इन वातो को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय, राज्यीय, तथा स्थानीय कर निर्घा- 

रण की वर्तमान पद्धति के औचित्य की जाँच की जाय--(क) देश का विकास 
कार्यक्रम तथा उसके लिए आवश्यक साधन, और (ख) आय तथा धन को 
विपमता को घटाने के उद्देदय की सिद्धि। 

(३) पूँजी निर्माण तथा उसे कायम रखने और उत्पादक व्यवसाय के विकास की 

आमदनी पर कर निर्घारण के ढाँचे तथा सतह के परिणामों की जाँच की जाय । 

(४) मुद्रास्फीति और मुद्रासकोचमूलक परिस्थितियो को संभालने में एक आथिक 

ओऔजार के रूप में कर की उपयोगिता की जाँच की जाय ! 

(५) दसरे प्रासगरिक विषयो पर विचार किया जाए तथा 

(६) सिफारिशें पेश को जायें, विशेषकर इन विपयो पर (क) वर्तमान कर पद्धति में 

आवश्यक हैं। क्‍या परिवरतेत किए जायें (ख) कर के नये उपाय क्या हो 
सकते हैं ? 

अपना काम समाप्त करने में आयोग ने पूरे २० महीने ले लिये, और इसके प्रतिवेदन 
पर ३० नवम्बर १९५४ को हस्ताक्षर हो गये। 

आयोग ने एक व्योरेवार प्रश्नमाला प्रकाशित की, जिसकी प्रतियाँ केचद्रीय तथा 
राज्य सरकारो, निगमो, नगरपालिकाओ, ग्राम पचायतो, व्यापारी तथा व्यवसायी सस्याओ को, 
विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभागो तथा भारत और भारत के वाहर के कुछ ऐसे व्यवितयों 
को भेज दी गई, जिनके सम्बन्ध में यह समज्गञा जाता था कि उन्हे आयोग के कार्य में दिलचस्पी 
होगी। इसके अलावा राज्य सरकारो, केन्द्रीय सरकार के मन्व्रालयो, १६५ चुनो हुई नगर- 
पालिकाओं तथा निग्रमो, ८३ स्थानीय जिला वोर्डों गौर ४५३ ग्रामपच्ायतों को या तो मच- 
मारी नमूना-पद्धति के आधार पर या आयोग द्वारा बताई हुई कसौटियो के जाघार पर 
राज्य सरकारों के द्वारा चुनी हुई सस्थाओं को पूरे प्रश्व भेजे गये। आयोग को ४५७ व्यक्तियों 
तथा संस्थाओं से अपनी प्रश्नावछी का उत्तर मिला। इसके बलावा केन्द्रीय सरकार, राज्य 


वित्त मत्रालय, भारत सरकार 
की ओर से 
पब्लिकेदन्स डिवीज़न, 
सूचना और प्रसार मत्रालय 
द्वारा प्रस्तुत 


कर जाँच आयोग 


१९५३ की पहली अप्रैछ को भारत सरकार ने डा० जान मथाई की अध्यक्षता में 
कर जाँच आयोग की नियुवित की, और सर्वेश्री वी० एल० मेहता, वी० के० आर० वी० राव, 
के० आर० के० मेनन, बी० वेकटप्पिया और वी० के० मदन इसके सदस्य बनाये गये। 
इस आयोग को ये निर्देश थे-- 

(१) जनता के विभिन्न वर्गों तथा विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय, राज्यीय तथा 

स्थानीय कर भाग किस प्रकार से बेटा हुआ है, इसकी जाँच की जाय। 

(२) इन वातो को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय, राज्यीय, तथा स्थ्यनीय कर निर्वा- 

रण की वर्तमान पद्धति के औचित्य की जाँच की जाय--(क) देश का विकास 
कार्यक्रम तथा उसके लिए आवश्यक साधन, और (ख) आय तथा घन की 
विपमता को घटाने के उद्देश्य की सिद्धि। 

(३) पूंजी निर्माण तथा उसे कायम रखने और उत्पादक व्यवसाय के विकास की 

जामदती पर कर निर्धारण के ढाँचे तथा सतह के परिणामों की जाँच की जाय । 

(४) मुद्रास्फीति और मुद्रासकोचमूछक परिस्थितियों को सँभालने में एक आर्थिक 

औजार के रूप में कर की उपयोगिता की जाँच की जाय ! 

(५) इसरे प्रासंगिक विषयो पर विचार किया जाए तथा 

(६) सिफारिशें पेश की जायें, विशेषकर इन विपयो पर (क) वर्तमाव कर पद्धति में 

आवश्यक है। क्या परिवर्तेत किए जायें (ख़) कर के नये उपाय क्‍या हो 
सकते हैं ? 

अपना काम समाप्त करने में आायोग ने पूरे २० महीने के लिये, और इसके प्रतिवेदन 
पर ३० नवम्बर १९५४ को हस्ताक्षर हो गये। 

आयोग ने एक व्योरेवार प्रश्तमाला प्रकाशित की, जिसकी प्रतियाँ केद्रीय तथा 
राज्य सरकारो, निगमो, नगरपालिकाओ, ग्राम पचायतो, व्यापारी तथा व्यवसायी संस्थाओ को, 
विश्वविद्यालय के अधंभास्त्र विभागों तथा भारत और भारत के बाहर के कुछ ऐसे व्यवितयों 
को भेज दी गई, जिनके सम्बन्ध में यह समझा जाता था कि उन्हे आयोग के कार्य में दिलचस्पी 
होगी। इ्तके अछावा राज्य सरकारो, केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयो, १६५ चुनी हुई नगर- 
पालिकामों तथा निग्मो, ८३ स्थानीय जिला वो्ों और ४५३ ग्रामपचायतों को या तो मन- 
मानी नमूना-पद्धति के आधार पर या आयोग हारा बताई हुई कसोटियों के आधार पर 
राज्य सरकारो के द्वारा चुनो हुई संस्थाओं को पूरे प्रदव भेजे गये। आयोग को ४५७ व्यक्तियों 
तथा संस्थाओं से अपनी प्रश्नावली का उत्तर मिला) इसके अलावा केन्द्रीय सरकार, राज्य 


( २ ) 


सरकारो, रथानीय सस्थाओ तथा ग्रामपचायतों के विभागों से भी उत्तर प्राप्त हुए; 
करापात तथा पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में आयोग ने विशेष पडताल की। 

आयोग का प्रतिवेदन ३ जिल्दों में विभकत हैं। पहली जिल्द में सपूर्ण कर-पद्धति 
का विवेचन है, दूसरी तथा तीसरी जिल्दों में क्रमश केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करो का 
विवेचन हैँ। प्रत्येक जिलल्‍्द के अन्त में उस जिल्‍्द के उपसहारो तथा सिफारिशो का 
सक्षिप्त-सार दिया हुआ हैं। 

इस पुस्तक में आयोग के प्रतिवेदन का सक्षिप्त रूप पेश किया गया है। इसे व्यापक 
तथा बिलकुल यथाये बनाने के लिए यथासाध्य प्रयत्त किया गया है। फिर भी यह स्मरण 
रहे कि यह आयोग द्वारा श्स्तुत नही की गई हैं, इसलिए किसी तथ्य पर व्यक्त किये हुए 
मत के सम्बन्ध में प्रतिवेदन ही प्रामाणिक समझा जाय, न कि यह सक्षिप्त पुस्तक । 


प्रतिवेदन 


जिरद्‌ १ 
भूमिका 


“भारतीय कर सम्वन्धी समस्याजों पर जिस आथिक परिवर्तन तथा नीति की पृष्ठ- 
भूमि में विचार किया गया है” उसे सक्षिप्त रूप से पेश करते हुए आयोग ने वताया हैं कि 
१९२५ में, जब अन्तिम वार कर जाँच आयोग न अपना प्रतिवेदन पेश किया था, तव से वया-क्या 
मुख्य राजनतिक तथा जाथिक परिवर्तन हुए हैं। आयोग ने उनका एक सक्षिप्त लेखा पेश किया 
हैं। उस समय अब के पाकिस्ताच तथा वर्मा भारत के अन्तर्गत थे, पर देशी राज्य उस समय के 
ब्रिटिश भारत के सार्वजनिक वित्तीय ढाँचे के अन्तर्गत नहीं थे। उस समय न तो कोई 
आथिक विकास की योजना थी, और न लोककल्याणकारी राष्ट्र के बनाने का प्रयत्न था। 
रूई और पटसन, ये ही दो मुख्य सगठित उद्योग थे, और देश को वने-वनायें मारू की जो कुछ 
भी जरूरत होती थी, उसकी पूर्ति आयात से की जाती थी। केन्द्रीय क्षेत्र में सीमा-शुल्क 
तथा प्रान्तीय क्षेत्र में भूमि-राजस्व का ही बोलवाला था। नमक-कर, केन्द्रीय राजस्व का 
एक महत्त्वपूर्ण साधन था, ओर प्रान्तो में शराव पर उत्पाद-कर, राजस्व के द्वित्तीय मुख्य 
साधन थे। गराबवन्दी कही पर नहीं थी, और न विक्री कर था। आयकर तुलनात्मक रूप 
से कम दर पर वसूल किया जाता था। महायुद्ध तथा युद्धोत्तर वर्षों में इस विपय में बहुत 
कुछ परिवर्तन हुए। भारत इस समय स्वतन्त्र है, पर पाकिस्तान और वर्मा के अलग हो जाने 
के कारण छ्षेतफल घटा है। भूतपूर्व देशी राज्य, देश के अभिन्न भाग बन चुके हैं। कई उद्योग- 
धधो की उत्पत्ति हुई, और विभाजन के साय स्राथ देश के आयात व्यवसाय के ढाँचे में 
बहुते काफी परिवर्तेत हुआ, और राजस्व के सावन के रूप में सीमाशुल्क का महत्त्व घट 
गया हूँ। आाय-कर बहुत अधिक विकसित हो गया, नमक-कर समाप्त हो गया, और कई 
राज्यो में पूणं या आशिक रूप से शराववन्दी के कारण णरात्र पर उत्पाद-कर से आमदनी 
का महत्त्व घट गया। राज्यों के लिए विक्री-कर राजस्व एक मुस्य सावन बन गया। युद्ध- 
कालीन वित्त तथा युद्धोत्तर नीति के कारण मुद्रास्फीति हुई, और दाम बहुत चढ़ गये, जिससे 
कि राष्ट्रीय आय तथा सार्वजनिक राजस्व और व्यय मुद्रा की दृष्टि से ४ से ४थ गुना तक बढ 
गया । लछोककल्याणकारी राष्ट्र एक स्वीकृत लक्ष्य दन चुका है। कर बढ चुका है, और 
देश ने विकास पर चटे हुए व्यय का एक कार्यक्रम स्वीकार कर लिया हैं। आजायोग का कहना 
हैँ कि “कर-पद्ति से जितनी सहायता की आशा की जानी चाहिए वह पूरी नही हो रही 
हूं, और इस समय सरकारी राजस्वों तथा सरकारी खर्च के बीच एक बढ़ी और बढती 
हुई खाई है।! 


का, 


कर-पद्धति का विकास तदर्य आधार पर हुआ था, पर आयोग का यह मत है कि, 
“इसका विस्तार इतना अधिक हुआ है कि इसके ढाँचे, इसकी बनावट तथा इसकी सतह के 
वारे में पूर्ण और व्यापक जाँच की जानी चाहिए, जिससे न केवल इसका वैज्ञानिकन हो सके, 
बल्कि स्वतन्त्र भारत के आ्थिक लरक्ष्यो को कार्यान्वित करने के साधन के रूप में इसे पहले 
की अपेक्षा अधिक उपयोगी बनाया जा सके।” 


देश के विभाजन तथा भूतपूर्व देशी राज्यो के मिला दिये जाने से वित्तीय प्रवृत्तियो 
का सही सही ऐतिहासिक विश्लेषण करना कठिन है, पर जहाँ भी सम्भव हुआ है ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि की समीक्षा की गई है, जिससे कि आगे क्या किया जाय और कैसे किया जाय इस 
सम्बन्ध में उचित परिप्रेक्षित प्राप्त हो। केन्द्रीय वित्त की समस्याओं का परीक्षण तथा 
राजस्वो के वितरण और खर्च पर विचार नही किया गया, क्योकि वित्त आयोग ने इन 
विपयो पर बहुत व्यापक रूप से विचार किया था। सरकारी खर्च के सम्बन्ध में जो समस्याएँ 
तथा नीतियाँ हैं, उन पर भी विचार नही किया गया, क्योकि “वे दोनों मिलकर एक 
विलकुल ही भिन्न विपय वन जाते हैं, जिसके लिए बहुत सावधानी के साथ अलग जाँच 
और अव्ययन करने की आवश्यकता है। 

कर-पद्धति और सावेजनिक राजस्व की प्रवृत्तियाँ 


कर-पद्धति तथा सार्वजनिक राजस्व की प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए आयोग ने 
सविधान में प्रतिपादित यूनियन और राज्यो की कर-सम्वन्धी शक्ति तथा यूनियन तथा राज्यों 
के धीच कुछ राजस्वो के वितरण तथा अनुदानो के सम्बन्ध में नियमों का सक्षिप्त वर्णन दिया 
है। १९३५ के गवर्नमेंट आफ इडिया ऐवट में साधनो के वितरण का जो ढाँचा बनाया गया 
था, वह मुख्यत जैसा का तैसा बना रहा, हाँ वित्त आयोग का प्रवर्तत एक नई विशेषता जरूर 
हैं। सविधान के २६३ अनुच्छेद में जिस अन्तर्राज्यीय परिपद्‌ की व्यवस्था है, वह भी वित्तीय 
नीतियो तथा अन्य मामलो में सहयोग प्राप्त करने का एक बहुत उपयोगी यन्त्र है। 

सहायक अनुदानो (ग्राद्स-इन-एड) का, विशेषकर इलाको की साधन- 
सम्बन्धी पारस्परिक विपमतामों को दूर करने के विपय में अधिकाधिक प्रयोग 
हुआ हैं। राज्यो को दी जानेबाली केन्द्रीय सहायता की रकमो में वृद्धि यह सूचित करती है 
कि “केन्रीय राजस्व के मामले में केन्रीय सरकार गौर राज्यो के स्वार्य बहुत कुछ एक जैसे है ।” 
किस राज्य को वितरित केन्द्रीय कर का कितना हिस्सा दिया जाय, इसके निर्णय में आवादी 
को बहुत जधिक महत्त्व देना तथा राप्ट्रीय महत्त्व के व्यापक उद्देश्यों के लिए विशेष 
अनुदान देने की पद्धति सूचित करती है कि अन्तर-सरकारीय हस्तान्तरणों में पहले जहाँ इस 
बात पर जोर था कि कहाँ से कितनी वसूली हुई, अव वहाँ इस वात पर जोर हैं कि 
किस ध क राज्य को कितनी जरूरत है। 


व्ण्‌ दिखलाया हैं कि कोई भी कर ऐसा नही हैं 
जो ह हो। इसलिए इन सस्थाओों को 


राज्य २ न्‍न्वी अधिकारों 


पर निर्मर करना पडता है, और राज्य सरकारें स्थानीय सस्थाओं के मामलों पर नियन्त्रण 
तथा देख-रेख रखती हैं। 


सार्वजनिक राजस्वो की प्रवृत्तियाँ 


हाल के वर्षों में सावजनिक राजस्व की प्रवृत्तियो का सर्वेक्षण करते हुए भायोग 
ने यह दिखलाया है कि राजस्व में वृद्धि मुख्यत इस कारण हुई कि रुपयो में लोगो की 
आमदनी चौमुखी मुद्रास्फीतिमूलक रूप से व्यापकता के साथ बढी हैं। यद्यपि विक्री कर 
की तरह के कई नये करो का विकास हुआ है, फिर भी कुछ राज्यो में शरावबवसन्दी के 
कारण राजस्व में नातियपेष्ट हानि हुई हैं । जिन्स तथा घरेलू उपभोग के द्रव्यो 
पर जो कर लिये जाते है, उत्ती वनावट ऐसी है कि उसी के कारण उन करो से 
कुल राजस्व का ४५ प्रतिशत वसूल होता हैं। इसी कारण यह समस्या भी सामने जाई 
कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो की कर-सम्वन्धी नीतियो को एक पक्ति में लाया 
जाय। आयकर को महत्व प्राप्त हुआ है, साथ ही भूमि राजस्व को पहले जो प्रवान स्थान 
मिला हुआ था, वह समाप्त हो गया। प्रत्यक्ष और परोक्ष करो में हाल के वर्षो में कुछ 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। करों से कुल आमदनी में प्रत्यक्ष कर को जहाँ १९३८-३९ में 
१३ प्रतिशत भाग प्राप्त था, वहाँ १९४४-४५ में इसका भाग ४५ प्रतिशत हो गया, पर 
१९५३-५४ में यह फिर गिरकर २४ प्रतिशत हो गया। केन्द्र तथा राज्यो की आधिक 
पद्धति में करातिरिक्त राजस्वों का एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाग रहा, पर आय्िक पद्धति में 
उन्हें जो तुलनात्मक स्थिति प्राप्त थी, उसमे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 


राष्ट्रीय कर-सम्बन्धी प्रयास की नापजोख के रूप में सार्वजनिक राजस्वों की प्रगति 
पर विचार करते हुए जायोग ने यह उपसहार पेश किया कि “मोदें तौर पर और 
साथ ही वास्तविक रूप में, गत दो या तीन दक्षको का औनत लेने पर, ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय 
कर प्रयास में कोई विणेष वृद्धि नही हुई।” राष्ट्रीय जाय और सार्वजनिक राजस्व मौद्विक 
रूप में साथ-साथ चलते रहें, पर वास्तविक बर्थो में उनमे से किसी में भी कोई महत्त्वपूर्ण 


वृद्धि नही हुई, हाँ, देश के विभिन्न वर्गो में उनके बंटवारे का रूप बदल चुका हैं। 

गत ३० वर्षो में भारत सरकार के चालू राजस्व्रो में अर्थपूर्ण परिवर्तन हो चुके है । 
आयकर बहुत कुछ वढ चुका है, और हाल ही में सम्पत्ति कर का भी आरम्म हुआ है। 
अब भी राजस्व के साथनों में सीमाशुल्क को ही सबसे अधिक महत्त्व प्राप्त है, मौर 
निर्यात से प्राप्त प्रचुर मुनाफो के युग में निर्यात शुल्कों को छूचीछे मुद्रात्फीति निवारक 
कर के रूप में विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ है। यूनियन के कर-सम्बन्धी ढचे में केन्द्रीय 
उत्पाद-करो को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, और नमक कर समाप्त कर दिया गया है । 

राज्यों के राजस्वो की दीर्घकालीन तुलना इस कारण कठिन हैँ कि पहले राज्यो 
की जो इकाइयाँ थी, अब उनमें यवेप्ट परिवर्तन हुजा हैं। मच तो यह है कि १९५० के बाद 
से ही इस प्रकार की तुलना सम्भव है। इस युग में राज्य सरकारो के राजस्व वरावर बच्ते 
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के लिए वास्तविक रूप से मिलकर चलते हैं, और केद्धोय राजस्यो तथा राज्यीय राजस्वों 
के दीच जो पुराना झगडा था, वह बहुत कुछ समाप्त हो चुका है। सच वात तो यह है 
कि वित्त आयोग के कारण भव राज्य सरकारो का केन्द्रीय राजस्व में पहले से 
अधिक वित्तीय स्वार्थ है, और इस ह॒द तक यह कहना सही होगा कि भारतीय सार्वजनिक 
वित्त का सयुदत विवेचन करना पहले से अधिक युक्तियुक्त हो जाता है ।” 
सरकारी खर्च की प्रवृत्ति 

इसके बाद आयोग ने सार्वजनिक खर्च की प्रवृुत्तियो पर विचार किया है। सावे- 
जनिक सर्च के चरित्र तथा वित्तरण के कारण कर के आ्थिक परिणाम परिवर्तित हो गये । 
समाज के विभिन्न वर्गों को सार्वजनिक खर्च से वया लाभ होता है, इस सम्बन्ध में निश्चित 
विचार पेश करना सम्भव नहीं हैं। पर इसके साथ ही जनता पर नये तथा उच्चतर भारों 
को छादने से पहले मौजूदा कर-सम्वन्धी सावनों का अधिक से अधिक असरदार उपयोग 
होना आवश्यक है। विकास के अतिरिक्त अन्य खर्चों की वृद्धि पर बहुत अधिक नियन्त्रण 
तथा गोक-धाम की जरूरत है। आयोग का कहना हैं कि हम इस सम्बन्ध में निश्चित 
हे कि सरकारी खर्च के सारे प्रब्न पर केच्र तथा राज्य सरकारो के द्वारा पुरी तथा अच्छी 
तरह जाँच होनी चाहिए। हमारा यह भी विचार है कि इस प्रकार की जाँच का काये ऐसी 
सस्याओ के सिपुर्दे किया जाय, जो यथ्थेप्ट बावितणाल्ी हो 

अनुत्यादक रार्च से उत्पादक खर्च पर जोर देते के विपय में “कुछ विशेष उपादानो” 
की ओर ध्यान दिलाते हुए आयोग ने यह दिखलाया है कि १९३८-३९ में जहाँ केद्धीय 
खर्च का ५४ प्रतिशत प्रतिरणा पर, औौर प्रभासकीय सेवाओ पर १३ प्रतिगत लगाया जाता 
था, वहाँ १९५३-५४ में यह खर्च ऋमश ४८ प्रतियत कौर ९ प्रतिशत हो गया। सामाजिक 
सेवाओं तथा विकास सेवाओ पर सर्च बढकर क्रमण २ से ५ प्रतिशत और ५ से ९ प्रतिभत हो 
गया। राज्यों को दिये गये अनुदानो में बहुत वृद्धि हुई, और उत्पादक खर्च कुछ मिलाकर ११ 
प्रतिशत से २० प्रतिशत हो गया, ' इस प्रकार भारत में केद्वीय सरकार के खर्च की बनावट त्तवा 
चरित्र में हुए परिवर्तन का स्पप्टीकरण हो जाता हैं।” इसी प्रकार से क भाग के ९ 
राज्यों में, जिनमें तुलना सम्भव थी, विकामातिरिक्त मंदों पर जहाँ १९३८-३९ में सर्च 
५३ प्रतिशत था, वहाँ १९५३-५४ में यह घटकर ४५५ प्रतिशत, और प्रथामकीय 
सेवाओं पर यह खर्च ४२ प्रतिणत से २७ प्रतिगत हो गया | सामाजिक सेवाओं पर खर्च 
२१४ प्रतिदत से २४ प्रतिगत हो गया और विकास सेवाओं पर होनेंद्रछा खर्चे १७ 
अ्रतिगत से बढकर २६ प्रतिशत हो गया। कुछ मिलाकर विकास की मदो में खर्च 
३९ प्रतिगत से बढकर ७० प्रतनिगत द्दी गया | 

देन्द्र तथ्य राज्यो के खर्च में विविध कारणों से वृद्धि हुई है। मूल्य की सतह पर 
काम वृद्धि होने के अछावा सरकार के कार्यो का जामतौर पर विस्तार हुआ है। लछोकतातजिफ 
भस्याजो के कारण प्रयासन का सर्च बढ़ गया। स्वतस्थता के फलस्वरूप ऊँचे जाते हुए मृप्य 
तथा बची हुई जिम्मेदारी सामने लाई, मोर इस कारण प्रतिरक्षा का खर्च व गया। नियमस- 
सम्बन्धी विभिन उपायों के प्रशासन तथा आबादी में वृद्धि के कारण संस्कार की जिम्मेदारी 
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गए ई, पर साथ ही खर्च भी बहुत बढा है। जिन्स तथा उपभोग द्व॒ब्यों पर छगे कर, आय- 
कर, केन्द्रीय उत्पाद-कर और भूमि राजस्व से प्राप्त होनेवाले राज्य सरकारो के राजस्व के प्रधान 
साधन थे। ख भाग के कुछ राज्य सामधिक रूप से अन्तर्राज्यीय चालान शुल्क भी रखे हुए 
है। राज्य सरकारो के तीन वर्गो में राजस्व की मुख्य मदो में विभिन्नता है। आम विक्री कर 
का विस्तार एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विकास हैं, जो अब एक को छोडकर सभी क्‌ भाग और 
ख भाग के राज्यो तथा ग भाग के कुछ राज्यो में वसूल किया जाता है । क भाग के राज्यों के 
कुल राजस्वो में भूमि राजस्व का महत्त्व घट गया है । क भाग के राज्यो में सिंचाई कर की 

आमदनी बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई, पर ख भाग के राज्यों में इससे नाममात्र की ही आय 

होती है। ख भाग के राज्य, क भाग के राज्यो की तुलना में मुख्यत केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर 
करते है। जमीदारी प्रथा के उन्मूछन के कारण कृषि-आयकर से' प्राप्त होनेवाला राजस्व 
आमतौर पर बहुत घट गया है, और भूमि सुधार में प्रगति होते के साथ-साथ यह शायद 

और भी घट जाए। कई राज्यो में विक्री-कर राजस्व बढ गया है, पर कुछ राज्यों में 

यह घट गया है, क्योकि सविधान के अनुच्छेद २८६ (१) के अनुसार कुछ वैधानिक 

रोक लग गई हैं। 
हाल के वर्षो में राज्यों के कर-प्रम्वन्धी प्रयासों पर विचार करते हुए भायोग ने यह 
दिखाया है कि जहाँ कई मौजूदा करो में वृद्धि हुई, तथा कुछ राज्यों ने नयें कर लगाए तथा सिचाई 
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कर बढाने जैसे अन्य उपाय किए फिर भी राज्यो के राजस्वो में कोई विशेष फर्क नही आया। 


जहाँ तक स्थानीय सस्थाओं का सम्बन्ध है, आवश्यक सूचनाएँ तथा अआँकड़े 
प्राप्त करने में कठिनाई होने पर भी आयोग ने स्थानीय सस्थाओं के राजस्व के विक्रास 
का एक मोटा तखमीना प्रस्तुत किया हैं। इन सस्थाओ की एक विश्ञेपता यह रही कि इनके 
राजस्वो में बहुत धीरे-धीरे वृद्धि हुईं। नगरो के निगमो तथा नृगरपालिकाओ की मुख्य आम- 
दनी सम्पत्ति कर, चुगी, और अवसान करो से होती रही। जिला वोड्ड मुख्यत स्थानीय कोप 
उपकर पर निर्भर रहे। स्थानीय सस्यथाओ के कुल राजस्व का चौथाई स्थानीय सम्पत्ति 
करा से प्राप्त होता रहा, पर यह रकम कुल सार्वजनिक राजस्वो का बहुत ही तुच्छ 
भाग हैँ। भाग स तथा ग॑ के कई राज्यों में स्थानीय शासन अब भी विकास के 
प्रारम्भिक सोपान में हँ। स्थानीय सस्थाओ को चुगी तथा अवसान शुल्कों से कुछ १० 
करोड का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें से चुगी अधिक महत्त्वपूर्ण रही। 

केन्द्रीय तथा राज्यीय राजस्वों के तुलनात्मक लूचीलेपन में परिवर्तनों पर विचार 
करते हुए जायोग ने यह वताया हैं कि जब कि राज्य पहले भूमि-राजस्व और शराव-कर पर 
अधिक निर्भर करते थे, व वे उस पर उतना निर्मर नहीं करते । अब वे विक्री-कर पर अधिक 
निर्भर करते है, और भव उन्हें यह मालूम हुआ है कि दूसरे करो में बहुत काफी चीला- 
पन है। वेन्द्रीय सरकार के राजस्वरों के लचीले साधनों में राज्य सरकारों को पहले से अधिक 
भाग प्राण होता है और केन्द्र से उन्हे भव बृहत्‌ अनुदान प्राप्त होते हैं, इससे परिस्थिति बहुत 
बदल चुकी हैं। “इस हद तक केन्द्रीय तथा राज्यीय राजस्व राज्य सरकारो के सार्वजविक वित्त 
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के लिए वास्तविक रूप से मिलकर चलते है, और केन्द्रोय राजस्यो तथा राज्यीय राजरवों 
के बीच जो पुराना झगठा था, वह बहुत कुछ समाप्त हो चुका हैं। सच वात तो यह है 
कि वित्त आयोग के कारण अव राज्य सरकारो का केन्द्रीय राजस्व में पहले से 
अधिक वित्तीय स्वार्थ है, और इस हद तक यह कहना सही होगा कि भारतीय सार्वजनिक 
वित्त का सयुबत विवेचन करना पहले से अधिक युक्तियुकत्र हो जाता हैं ।” 
सरकारी खच् की प्रवृत्ति 

इसके वाद आयोग ने सार्वजनिक खर्च की प्रवृत्तियो पर विचार किया है। सार्व- 
जनिक खर्च के चरित्र तथा वितरण के कारण कर के आथिक परिणाम परिवर्तित हो गये। 
समाज के विभिन्न वर्गों को सार्वजनिक खर्च से क्या लाभ होता है, इस सम्बन्ध में निश्चित 
विचार पेश करता सम्भव नही हैं। पर इसके साथ ही जनता पर नये तथा उच्चतर भारों 
को छादने से पहले मौजूदा कर-सम्वन्धी साधनों का अधिक से अधिक जसरदार उपयोग 


होना आवश्यक है। विकास के अतिरिवत अन्य खर्चो की वृद्धि पर बहुत अधिक नियन्त्रण 
तथा रोक-थाम की जरूरत है। आयोग का कहना है कि “हम इस सम्बन्ध में निद्चिचत 
हूँ कि सरकारी खर्च के सारे प्रव्न पर केन्द्र तथा राज्य सरकारो के द्वारा प्री तथा अच्छी 
तरह जाँच होती चाहिए। हमारा यह भी विचार है कि इस प्रकार की जाँच का कार्य ऐसी 
सस्थाओ के सिपुर्द किया जाय, जो यथेप्ट शक्तिणाली हो ।” 
अनुत्यादक सर्च मे उत्पादक खर्च पर जोर देने के विषय में “कुछ विशेष उपादानों 
को ओर ध्यान दिलाते हुए आयोग ने यह दिखलाया हैं कि १९३८-३९ में जहाँ केद्धीय 
खच का ५४ प्रतिगत प्रतिरक्षा पर, और प्रशासकीय सेवाओ पर १३ प्रतिग्रत लगाया जाता 
था, वहां १९५३-५४ मे॑ यह खच ऋ्रमण ४८ प्रतिशत और ९ प्रतिशत हो गया। सामाजिक 
सेवाओं तथा विकास सेवाओं पर खर्च वढ्कर त्रमद्' २ से ५ प्रतिशत और ५ से ९ प्रतिशत हो 
गया। राज्यो को दिये गये अनुदानों में बहुत वृद्धि हुई, भौर उत्पादक खर्च कुल मिलाकर ११ 
प्रतिक्षत से २० प्रतिशत हो गया, ' इस प्रकार भारत में केन्द्रीय सरकार के खर्च की वनावट तया 
चरिन में हुए परिवर्तन का स्पष्टीकरण हो जाता है!” इसी प्रकार से क भाग के ९ 
राज्यों मे, जिनमें चुलना सम्भव थी, विकासातिरिकत मंदो पर जहाँ १९३८-३९ में खर्च 
ई प्रतिजत था, वहाँ १९५३-५४ में यह घटकर ४५-५ प्रतिगत, और प्रशामवीय 
सेवाओ पर यह खर्च ४२ प्रतिम्तत से २७ प्रतिगत हो गया | सामाजिक सेवाओ पर खर्च 
२१५ प्रतिशत से २४ प्रतिशत हो गया जौर विकास सेवाओ पर होनेवाल्ा खर्च १७ 
प्रतिशत से बढफर २६ प्रतिशत हो गया । कुछ मिलाकर विकास की मददो में खर्च 
प्रतिशत से वडकर ५० प्रतिणत हो गया। 
केन्द्र तवा राज्यों के ख्च में विग्धि कारणों से वृद्धि हुई है। मूल्य की सतह पर 
भाम वृद्धि होने के मलावा सरकार के कार्यों का भामतौर पर विस्तार हुआ है। छोक तातनिफ 
सत्याजा ढा कारण प्रयानन का सर्च बट गया। स्वत्तन्नता के फहस्वत्प ऊँचे जाते हुए मृत्प 
तेथा वटी हुए जिम्मेदारी सामने थाई, कौर इस कारण प्रतिरक्षा का खर्च बंद गया। नियमनस- 
सम्बन्धी विभिन्न उपायों के प्रशासन तया झावादी में वृद्धि के कारण सरकार सी सिम्भेदरी 
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चढ गई, और इसलिए सार्वजनिक खर्च भी बढ़ा। सविघान की व्यवस्थाजों के अनुसार 
ममाज के पिछड़े हुए वर्गों के लिए जो कानून बने, उनसे भी खर्च बढा। राज्यो 
में शिक्षा पर खर्च वरावर वढता गया, जब कि सावेजनिक स्वास्थ्य गौर डावंटरी 
सहायता पर आनुपातिक खर्च लगभग जहाँ का तहाँ बना रहा । 


१९५३-५४ के भारत की सब सरकारो के चालू खर्च का सिंहावलोकन करते हुए 
आयोग ने यह दिखाया है कि १९५३-५४ में भारत की सरकारो की ओर से किये गये समस्त 
राजस्व खर्च के प्रत्येक रुपये में से, विकासातिरिक्त कार्यों पर साढ़े नौ आने, सामाजिक 
सेवाओं पर ३ आने दो पाई और आशिक विकास पर ३ आने ४ पाई खर्च हुआ। प्रत्येक 
राज्य में इस सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति पर औसत खर्च अलग-अलग हुआ । केवल यही नही, 
क, ख, ग भाग के राज्यो में भी यह खर्च अलग-अलग है। इन विषमतानो के जाछिक 
कारण के रूप में आवादी की घनता तथा दूसरे स्थानीय कारण बताये गये हैं। विकास 
तथा विकासातिरिक्त खर्च की स्थितियों में तुलनात्मक फर्क हैं, इसके अलावा विभिन्न 
राज्य-सरकारो में वेयक्तिक पेशो या कार्यों का आथिक महत्त्व भी भिन्न-भिन्न हैं। 


राजस्व खाते में खचे के अतिरिक्त, विकास कार्यक्रमों के कारण पूँजीखाते में भी 
खर्च महत्त्वपूणं हो गया है। १९३८-३९ में कुछ पूँजीवाला खर्च १३४ करोड 
रुपये था। स्वतन्त्रता के पहले सरकार का देश के आथिक विकास में बहुत सीमित भाग होने 
के कारण पूंजीवाला खर्च तुलनात्मक रूप से कम था। १९५०-५१ में यह सख्या १६६ 
करोड रुपये और १९५१-५२ में २४३ करोड रुपये तक पहुँच गयी। १९५४-५५ में कुछ 
पूंजी व्यय लगभग ३२० करोड रुपये बताया जाता हैं। योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुछ 
पूंजी व्यय लगभग ६५७ करोड रुपये रहा, इसमें से ५०३ करोड रुपये विकास के कार्यक्रमों 
पर खर्च हुए। 


सरकारी खर्च के भार्यिक परिणामों पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने यह बताया 
कि १९५३-५४ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों मोर स्थानीय सस्थाओं का खर्च कुछ 
मिलाकर १,१७० करोड रुपये था कौर यह राष्ट्रीय आय की सभव सतह का ११ 
प्रतिशत था । रहा यह कि सरकारी खर्च का आथिक विपमतामों को कम करने में क्या 
प्रभाव हुआ, इस पर यह कहना पडता है कि सिद्धि वहुत सीमित रही, क्योकि कुल राष्ट्रीय 
जाय की तुलता में कुछ सरकारी खर्च कम था और सामाजिक कल्याण या कम आयवाले 
लोगो को सहायता के रूप में बहुत कम घन दिया गया। फिर भी यह मानना पडेगा कि “भार- 
तीय सार्वजनिक खर्च तथा सारी सार्वजनिक वित्त पद्धति की यह एक बहुत बडी विद्योपता 
रही कि भारत के विभिन्न अचलो या इलाको में जो विपमता थी, उसे दूर करने की दिश्ञा में 
यार्य हुए ।” एकरूप राष्ट्रीय कर कानूनो के अनुसार केन्द्रीय कर में वृद्धि तथा वृहत्‌ राष्टीय 
आवश्यकताओं को देसते हुए केन्द्रीय व्यय का वितरण एक वहुत महत्त्वपूर्ण पुनवितरक प्रक्रिया 
रहा। पिछदें हुए राज्यों को दिये हुए अनुदान तथा वितरणीय राजस्वो के वितरण में 
आदधादी को महत्त्व दिया जाना इस सम्वन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। आयोग का कहना हैं 
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कि “आचलिक समीकरण की प्रक्रिया की भी सीमाएँ है, पर इसमें संदेह नहीं कि यह इस 
देश की तसावेजनिक व्यय प्रणाली की एक वडी विशेषता है ।” यह पुनवितरण प्रक्रिया 
न केवल राज्यीय सतह पर काम फरती रही, पर राज्यो में भी देहाती और शहरी इलाकों 
के साधतो तथा गावश्यकताओ में विपमताओ को दूर करने का कार्य करती रही। 
नामाजिक सेवाओ पर बढे हुए खचे के कारण कर पद्धति की अप्रियता घटने में सहायता मिली, 
और विकास की मदो में खर्च के वढे हुए महत्त्व के कारण अन्ततोगत्वा छोगो की कर- 
दान-मम्बन्धी क्षमता बढ गई।॥ 

विपमताओ को घटाने मे, भारत में सार्वजनिक खर्च को क्या भाग रहा, इस 
पर आगश्रोग का कहना है, “हाल के वर्षों में सार्वजनिक खर्च की वनावट तथा उसकी अन्तर्गत 
प्रवत्तियों के कारण विपमताओं में, चाहे वे आर्थिक हो या सामाजिक, कुछ थोडी कमी आई 
हैं, और इस ह॒द तक कुछ कर-भार बढने के सम्बन्ध में लोगो की प्रतिकूल प्रतिक्रिया घट 
जायगी। फिर भी यह बता देना चाहिए कि इस दिशा में उचित रूप से आगे बढने के 
लिए उद्देश्य यह होना चाहिए कि होनेवाले कामो को इलाकों तथा आय वर्गों की दृष्टि 
से अधिक से अधिक विस्तृत रूण में चाँठ जाय) अन्त में हम यह कह सकते है कि भारत 
में सावंजनिक खर्च-सम्वन्धी कार्यो के पुतवितरक परिणामों में तव तक कोई वास्तविक 
महत्तपूर्ण विस्तार नही हो सकता, जब तक कि राष्ट्रीय आय की दृष्टि से सार्वजनिक 
राजस्वोी और सावंजनिक सर्च का अनुपात उतना कम रहे, जितना कि अब है।” 


करापात 


इसके वाद आयोग ने करापात के अत्यन्त कठिन तथा दुसाथ्य' विपय पर विचार 
किया हैं। अव तक भारत में करापात पर कोई व्यापक जाँच नही की गई थी, यद्यपि 
समय-समय पर इस सम्बन्ध में कुछ गैर सरकारी प्रयास हुए थे, जो छोटे इलाकों तथा 
मोटे मोदे वर्गों तक ही सीमित थे। इन जाँचों में करो के औपचारिक आपात पर ही विचार 
किया गया भा। आयोग ने यह तय किया कि औपचारिक करापात के विश्लेषण तक ही 
जांच सीमित रखी जाय। “वास्तविक (इफैक्टिव) करापात, जिसका अर्थ यह हैं कि कर- 
वाले जिनस या सेवा की माँग तथा पूत्ति सम्बन्धी बदलती हुई परिन्थितियो को हटाने 
के वाद करभार का वास्तविक या अन्तिम वितरण स्पष्ट रूप से बहुत ही 
जटिल है और उनऊा निर्णय करना कठिन है ।” आयोग ने इसका प्रवत्त नदी किया, और न 
उसने सार्वजनिक खर्च से उत्पन्न छाभो की जाँच व ही प्रयास किया। 

आदादी के जिन वर्गों को अध्ययन का आधार बनाया गया, उनके सम्बन्ध में आव्रोग का 
यह मत हूँ कि दगकरण वा मौल्कि आवार बाय हैं।समाज के शहरी तथा देहाती ह्स्सि 


पर भावारित एक अन्य वॉकिरण करायात का एक श्यघार हो सकता है, वयोकि दससे उस 


आर्निक कार्य-कलाय की पकुतिप्रतिफलिन होती है, जिसमें इन दो भागो की आदादी रगी हई है। 
फसद्राय, शज्योय तथा स्थानीय कर कर के एकीनूत टॉने के क्षय नहीं 


हू। मारे देश में केनद्धीय कर एक ही दर से वूगाएं जाते है, पर राज्णेय 


( १० ) 


तथा स्थानीय करो की दरें देश के भिन्न भिन्न भागों में सिन्न भिन्न हैं। करापाते में विवि- 
घता इस कारण है कि सारे देश में उपमोग तथा खर्च के ढाँचो में तथा कर की दरों में फर्क 
है। कर की दरें तथा प्राप्तियाँ भी अछूग अलग हैं, उनमें जो फर्क है उसकी 
तुलना उस फर्क से की जा सकती हैँ जो राज्य द्वारा की जानेवाली सामाजिक तथा दूसरी 
सेवाबों में है। यह मान लेने पर भी कि राज्यो के करापातो में विभिन्नता के अपने 
कारण है, फिर भी इससे विषय की दिलचस्पी तथा मूहय नहीं घटता। राज्यीय तथा 
केक्लीय कर के ढाँचे मिलकर देश की कर-पद्धति का एक भाग बनाते हैं और इस समय इस 
पद्धति के सब भागों का उद्देश्य विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ीनों है, जिसका अर्थ यह है 
कि योजनात्मक विकास की तरह कर-सम्बन्धी भयोस में भी एकीकरण करने की 
जरूरत है। 


आयोग ने करापात के सम्बन्ध में जो जाँच की, उसमें उसने सारी अेव्यवस्था 
पर छाये हुए पारिवारिक आय-व्यय छेखो की कोई ताजी जाँच नही की, वल्कि जो तेथ्य 
प्राव्त थे, इस सम्बन्ध में उन्ही से काम लिया गया। आयोग को, औद्योगिक मजदूरो के सस्बन्ध में 
श्री देशपाडे का प्रतिवेदन तथा आर्थिक परामशेदाता कार्यालय के द्वारा भस्ठत केन्द्रीय सरकार के 
मध्यम वर्गीय सेवकों का सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वक्षण कार्यालय के दाह प्रस्तुत 
उपभोगकर्तताओ के खचे की अनुसूचियाँ प्राप्त थी। यथ्षपि इनमें करापात के अलको 
की दृष्टि से कई कमियाँ थी, बंयोकि जाँच करनेवालो ने उपभोगकर्त्ताओं के खर्चे-सम्बन्धी 
जो कुछ तध्य एकन्न किये थे, वे. अत्यक्ष बातचीत के तरीके से श्राप्त किये थे, फिर भी 
आयोग के सामने जो कुछ मसाला था, वह यही था। आयोग ने उपभोगकर्त्ताओं की खर्च 
सम्बन्धी जिन अनुसूचियों से काम लिया, वे १९५२ की अप्रैल-सितम्बर को अवधि की थी, 
और ये तथ्य ऐसे काम में लाये गये मानो वे अखिल भारतीय आघार पर खचचे की कुछ 
सतहो के, साथ ही शहरी तथा देहाती भागों के उपभोग का सही ढाँचा पेश करते हो। इस 
अध्ययन में जिन करो पर विचार किया गया, वे ये हैं--केद्धीय उत्पाद 
और आयात शुल्क, राज्यीय उत्पादकर, आम विक्री कर, मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर, 
प्रमोदकर, अन्‍्तर्राज्यीय पारगमन शुल्क, मोटर गाडियो पर कर, गन्ना उपकेर, तथा 
सम्बाकू बिक्री कर। “कुल मिलाकर यह कहा जा सकता हैं कि अधिकतर केन्द्रीय 
सया राय्यीय परोक्ष करो पर विचार किया गया।”! १९५३-५४ में केच्रीय तथा 
राज्यीय सरकारों का कुंछ परोक्ष कर राजस्व ४४० करोड रुपयो का था, इसमें से 
आयोग ने ३४९ करोड रुपयो का अर्थात्‌ लगभग ८० प्रतिशत का विश्लेषण किया, और 
उसमें निर्यात शुल्क, रजिस्ट्री, स्टैम्प, तथा छोटी-मोटी चीजें जैसे विजली शुल्क के सिवा 
सभी परोक्ष कर भा गये। 

आयोग ने कुछ ब्योरे में जाकर यह वताया है कि उन्होने इस कार्य के लिए सैमपलिंग 
या नमूने के तौर जाँच करने का कौन सा ढाँचा अपनाया। आयोग ने यह भी बताया कि विक्री 
फरो तथा अन्य परोक्ष करो के सम्वन्ध में उन्होंने कौन सी मान्यताएँ स्वीकार कीं। इसके साथ 


(588 .) 


ही करापात का विश्लेषण करने में प्रयुक्त सामग्री तथा उपायो के सीमित होने पर भी 
जौर दिया गया। आयोग का मत है--- हम फिर भी यह बंता दें कि हमने इन त्तथ्यों 
को वहत ही सीमित रूप से इस्तेमाल किया है, और सो भी काफी सावबानी के साथ । 
आयोग का यह अनुमान है कि सारी अधेव्यवस्था में कुछ उपभोगकर्त्ता-व्यय का 
३७ प्रतिशत अभ्यारोपित (इम्प्युटेड) मूल्य के रूप में था । इस प्रकार यह कहांजा सकता है 
कि उपभोगकर्त्ा-व्यय का एक वहुत वडा हिस्सा अथेव्यवस्था के मौद्विक क्षेत्र से बाहर 
था, और देहाती क्षेत्र मे तो अमौद्धिक भाग का यह अनुपात और भी अधिक था । मोटे तौर पर 
यह कहा जा सकता है कि देहाती भाग के कुल उपभोग का ४५ प्रतिशत गैर नकदी था, जद 
कि शहरों के खर्च का १० प्रतिशत ही ऐसा था। प्रति व्यक्ति कर के हिसावों की तुलना 
से यह ज्ञात हुआ कि देहाती इलाको की तुलना में शहरी इलाकों का प्रति व्यक्ति कर का 
अनुपात सर्वत्र निश्चित रूप से अधिक था। केवर यही नहीं, कि शहरी इलाको का कर प्रति 
व्यक्ति अधिक है, वल्कि ज्यो ज्यो णहरी उपादानों में वृद्धि होती है, त्यो त्यो खर्चवाले 
प्रत्येक वर्ग के छिए कर वढता जाता है। आयोग का यह अनुमान है कि प्रति व्यक्ति के 
कुल खर्च का ३६ प्रतिशत परोक्ष करो में जा जाता है, और यह कुछ नकद क्यों 
का ५७ प्रतिशत हैं। शहरीपन की वृद्धि होने के साथ साथ खर्च का स्तर बढता है और 
इसके साथ ही, कुल खर्च के साथ नकद का गौर नकद खर्च के साथ कर का बनुपातद 
बढता जाता हूँ । इसके बावजूद भी आयोग ने यह मोटा उपसहार निकाला हैं कि शहरी 
आदबादी से देहाती आवादी की अधिकता के कारण इस विदलेपण के अन्तर्गत परोक्ष 
कर राशि में देहाती इलाको का दान निरपेक्ष रूप से शहरी इलको को अपेक्षा बहुत अधिक है $ 
आयोग ने केन्द्रीय उत्पादशुल्को, विक्रीकरो, भूमिराजस्व तथा आय-कर के आपात के 
सम्बन्ध में व्योरेवार अच्ययन प्रस्तुत किया है। उसके हिसाव के अनुसार नकद खर्च की तुलना 
में केन्द्रीय उत्पादशुल्को का औसत आपात १५ प्रतिशत है। देहाती और शहरी भागो की 
तुलना करते हुए यह पाया गया कि यद्यपि खचे की सारी सतहो पर शहरी इलाको में 
जापात कुछ अधिक हैँ, पर विपमता अधिक नही है। विशेष ध्यान देने योग्य एक वात 
यह हैँ कि कुछ आय वर्गों पर उत्पाद शुल्कों में छुछ थोडी सी वृद्धि हुई जिवका मुख्य 
कारण यह था कि कपडे और सिगरेंटों पर भिनक्‌ तटठकर रूम थें। विक्रीकरो के 
सम्बन्ध में आयोग का यह मत है कि विभिन्न व्यय वर्गों का आपात यहरी और देहाती 
भागो में विशेष भिन्न नहीं हैं, प्रत्येक वर्ग में यह करोव करीब उतना ही है, तथा कर 
आनुपातिक हूँ, न कि ऊमश चुद्धिशीरू तप में। केनद्धीय उत्पाद करो की जपेक्षा विकीकर 
के सम्बन्ध में देहानी और शहरी इलाकों मे बहुत अधिक अन्तर है। जर “देहाती इलाको 
में मधिकतर नकद खरोदारियाँकर बचा जाती है, क्योकि या तो विखरे हुए स्थानीय नूत्रों 


से वे चीजे प्राप्त होती हूँ, या वे चीजें ऐसी है जिन पर कानूनी रूप से था वमछी तप से: 
कर हैँ हो नही ॥ 


भूमि राजस्व के आपात के अध्ययन के सम्बन्ध में कई विशेष समस्याएँ सामने 
आाईं। विभिन वर्गों को देहाती आायो के सम्बन्ध में तथ्य तथा आँगढ़े प्राप्त नही थे, बौर 


( ९४ ) 
पात का अध्ययन किया है, उसमें कर के मौद्धिक भार के सम्बन्ध में ही तुलनात्मक विवेचन 
हुआ है। सार्वजनिक तथा विकास-सम्बन्धी खर्चों के कार्यक्रम की दृष्टि से कर की 
आवश्यक उपयुक्त या जाम सतह पर आयोग ने विचार नही किया। करो में फेरबदल की दिशा 
के सम्बन्ध में आयोग कुछ सुझाव ही पेश कर सकता था। यह स्वय “इस बात का निर्णय नहीं 
कर सकता था कि कर प्रणाली द्वारा डाले जानेवाले सामान्य या औसत करूमभार का 
परिमाण कैसा और कितना हो।” 


विकास कार्यक्रम तथा पूँजीविनियोग की प्रदृत्तियाँ 
सार्वजनिक क्षेत्र 


इसके वाद आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र में विकास-कार्यक्रम तथा पूँजी-विनियोग 
की प्रवृत्तियो का विवेचन किया है। पचवर्षीय योजना के रूक्ष्य सविधान की राज्यीय 
नीतिसम्वन्बी नियामक सिद्धातो से प्राप्त हुए हैं, विशेष कर वे जिनका राज्य के 
इन कत्त॑व्यों से सम्बन्ध हे ->लछोगो के रहन-सहन को ऊँचा उठाना, पुष्टि तथा स्वास्थ्य में 
सुधार, समाज के भौतिक सावनो के नियन्त्रण तथा मिलकियत के सम्बन्ध में समुचित वितरण 
की व्यवस्था, आधिक व्यवस्था को इस प्रकार चलने से रोकना जिससे कि कुछ थोडे से लोगो 
में घन तथा उत्पादन के साथन केन्द्रित हो जायें, सामाजिक कल्याण के लिए सेवाओ के 
विस्तार की वाछनीयता, कुटीर शिल्पों की उन्नति, प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था 
आदि आदि । योजना के लक्ष्यो की परिभाषा इन्ही सिद्धातो के रूप में की गई है । योजना में 
यह मान लिया गया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, और इस 
प्रकार की नीति वरती जायगी जिससे दोनो का सफल सह-अस्तित्व वना रहे। योजना में जहाँ 
उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया, वहाँ सामाजिक सेवाओ के विस्तार को इसके वाद 
ही महत्त्व दिया गया है। विकास के रोजगार-सम्वन्धी पहलुओ, उत्पादन के श्रमप्रगाढ़ तरीको 
तथा कुटीर शिल्प मौर छोटे पैमाने के घन्बों पर विशेष महत्त्व दिया गया हैं। आर्थिक 
परिवर्तन के सागठनिक पहलुओ के सम्बन्ध में योजना ने सहकारितामूलक विकास को प्रोत्साहन 
देने की आवश्यकता पर, विशेषकर प्रायमिक उत्पादन, कुटीर शिल्प, तथा छोटे पैमाने के 
घन्धो, खेतो की उपज की विक्री इत्यादि के विशाल मौर विविध क्षेत्रों पर जोर दिया है। 

योजना इस आधार को लेकर चली कि देश के कुल पूँजी-विनियोग की दर में ऋ्रमद- 
वृद्धि होगी यानी आवारवर्प (१९५०-५१) में जहाँ लगभग ९ हजार करोड रुपये की राष्ट्रीय 
जाय का ५ प्रतित खर्च हो रहा या, वहाँ पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जब कि राष्ट्रीय 


( १५ ) 


हुए उत्पाद में से वडे तथा बढते हुए भाग को बचत तया पूँजी-विनियोग की दिशा में ले जाना 
अभीष्ट है। एक अर्थ में, निजी तथा सार्वजनिक मद में अधिक पूंजी-विनियोग के कार्यक्रम को 
सफल करने का भार आयोग को सौंपा गया हैं। उनका कार्य यह है कि 'कर पद्धति 
को ऐसे ढाछा जाय कि सार्वजनिक क्षेत्र मे पूंजी व्यावहारिक रूप से अधिक से अधिक लगाई 
जा सके, साथ ही साथ वह इस प्रकार से हो कि निजी क्षेत्र का उत्साह भी कायम रहे, 
और वह अपने पूँजी-विनियोग को और अधिक बढ़ाएं ।” 


सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण के लिए करो तथा कर्जो पर निर्भर करना पडता 
है, जब कि निजी क्षेत्र को निजी वचतो की स्वेच्छाप्रदत धनराशि पर निर्भर करना पडता है, 
यद्यपि यहाँ भी कुछ वात समामेलित क्षेत्र में प्रतिधृत मुनाकों के कर द्वारा वित जुटाए हुए 
भाग से मिलती-जुलती है। पर प्‌जी निर्माण का एक ही परिणाम होगा, चाहे वह सार्वजनिक 
क्षेत्र में हो और चाहे निजी क्षेत्र में, वह उपभोग के प्रतिमान पर, चाहे थोड़े समय के लिए 
ही हो, चोट करने के लिए वाघ्य है। जाथिक विकास के द्वारा जो अतिरिक्त आय होगी, 
उसका एक बहुत बडा हिस्सा कम आयवाले उन वर्गो को प्राप्त होगा, जिनके उपभोग-सम्बन्धी 
मानदण्ड अयुवितयुक्त रूप से कम हैं, फिर भी आर्थिक विकास के लिए वित्त जुटाने की आवच- 
इयकता का तकाजा यह है कि इस वर्ग की अतिरिक्त आय से भी कुछ खीचा जाय । इस 
प्रकार से एक बहुत कठिन सामाजिक तथा राजनैतिक समस्या उत्पन्न होगी, पर यदि देश 
को कम वचत, कम आय और कम बचत के दुष्ट्चक्त से निकालना है, तो इस समस्या का समा- 
धान कर लेना लाजमी है जिसके कारण यह आधथिक आवद्धता उत्पन्न हुई हैं। यदि जनत्ता 
विकास के कार्यक्रम को स्वीकार कर ले, और लोगो में यह विश्वास हो कि विकास के लिए 
जो कोप एकत्र हो रहा है, उसका अच्छा और भितव्यग्रिता के साथउपयोग होगा, तो उस हालत 
में इसका समाधान आसान हो जायगा। आयोग का कहना हे-- मार्थिक विकास की गति के 
द्रुतीकरण तथा भारत जैसे देश की परिस्थितियों में वचतो और लगाई हुई पूँजी में इच्छा के विरुद् 
वृद्धि, न केवल एक आयिक या मुद्राशास्त्र-सम्बन्धी समस्या उत्पन्न करती हैं, वल्कि इससे एक 
मानवीय समस्या भी उत्पन्न होती है, और जिसके लिए अधिकतर उच्चत अर्य व्यवस्थाओं से 
भी कही वढकर अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता हैं। हम मुख्यतः इस पहलू पर इसलिए जोर देते है 
कि सही परिप्रेलित तैयार हो, जिसको ध्यान में रखते हुए विकास वित्त की बावश्यकताओं 
के अनुसार करूपद्धति में फेर-अदल-मम्बन्धी हमारी सिफारिशों पर विचार किया जा सके।” 


विकास को गत्ति बढाने के लिए जरूरी मौद्रिक भार कुछ हद तक इस प्रकार हल्का 
हो सकता है कि देहाती इलाको में छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में मौजूद वास्तविक 
वचत को सम्भव शक्ति को गतिशीरू किया जाय । स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए तथा 
सामूहिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए स्वेच्छापूर्वक दिये गये श्रमदान को 
गतिशील करके इस दिया में पग उठाया जा चुका है। पर लगाई हुई पूँजी में जिस बढती को 
बावश्यकता हैं, उसके मुस्य भाग के लिए इस साधन पर निर्भर करना अवास्तविक होगा 
पर इस सम्बन्ध मे क्षमाववाओं को पडत्ताल करना उचित है। उस वस्तु का जो प्रचुर है 


( एंड) 
पात का अध्ययन किया है, उसमें कर के मौद्विक भार के सम्बन्ध में ही तुलनात्मक विवेचन 
हुआ है। सार्वजनिक तथा विकास-सम्बन्धी खर्चों के कार्यक्रम की दृष्टि से कर की 
आवद्यक उपयुक्त या आम सतह पर आयोग ने विचार नही किया। करो में फेरबदल की दिशा 
के सम्बन्ध में आयोग कुछ सुझाव ही पेश कर सकता था। यह स्वय “इस बात का निर्णय नही 
कर सकता था कि कर प्रणाली द्वारा डाले जानेवाले सामान्य या गौसत कर-भारु का 
परिमाण कैसा और कितना हो।” 


विकास कार्यक्रम तथा पूँजीविनियोग की प्रहृत्तियाँ 
सावेजनिक क्षेत्र 


इसके वाद आयोग ने सावेजनिक क्षेत्र में विकास-कार्यक्रम तथा पूँजी-विनियोग 
की प्रवृत्तियो का विवेचन किया है । पचवर्षीय योजना के रूक्ष्य संविधान की राज्यीय 
नीतिसम्वन्बी नियामक सिद्धातो से प्राप्त हुए हैं, विशेष कर वे जिनका राज्य के 
इन कत्त॑व्यों से सम्बन्ध ह. --लोगो के रहन-सहन को ऊँचा उठाना, पुष्टि तथा स्वास्थ्य में 
सुधार, समाज के भौतिक साथनो के नियन्त्रण तथा मिलकियत के सम्बन्ध में समुचित वितरण 
की व्यवस्था, आथिक व्यवस्था को इस प्रकार चलने से रोकना जिससे कि कुछ थीडे से लछोगो 
में घन तथा उत्पादन के साधन केन्द्रित हो जायें, सामाजिक कल्याण के लिए सेवाओं के 
विस्तार की वाछनीयता, कुटीर शिल्पो की उन्नति, प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था 
आदि आदि । योजना के लक्ष्यो की परिभाषा इन्ही सिद्धातो के रूप में की गई है। योजना में 
यह मान लिया गया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एक दूसरे से मिलकर चलेगे, और इस 
प्रकार की नीति वरती जायगी जिससे दोनों का सफल सह-अस्तित्व वना रहे । योजना में जहाँ 
उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया, वहाँ सामाजिक सेवाओ के विस्तार को इसके वाद 
ही महत्त्व दिया गया है। विकास के रोजगार-सम्वन्धी पहलुओ, उत्पादन के श्रमप्रगाढ तरीको 
तथा कुटीर शिल्प भौर छोटे पैमाने के घन्धों पर विशेष महत्त्व दिया गया हैं। आथिक 
परिवर्तन के सागठनिक पहलुओ के सम्बन्ध में योजना ने सहकारितामूलक विकास को प्रोत्साहन 
देने की आवश्यकता पर, विशेपकर प्रायमिक उत्पादन, कुटीर शिल्प, तथा छोटे पैमाने के 
घन्चो, खेतों की उपज की विक्री इत्यादि के विशाल और विविवध क्षेत्रो पर जोर दिया हैं। 

योजना इस आधार को लेकर चली कि देश के कुल पूँजी-विनियोग की दर में क्रमश. 
वृद्धिहोगी याती भावारवर्ष (१९५०-५१) में जहाँ लगभग ९ हजार करोड रुपये की राष्ट्रीय 
थाय का ५ प्रतिशत खर्च हो रहा था, वहाँ पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में जब कि राष्ट्रीय 
जाय निश्चित बपरिवर्तित मूल्यों के आधार पर १० हजार करोड रुपये हो चुकी होगी, वह 
उसका ७ प्रतिशत होगा। यह आजा की जाती है कि इस वढे हुए पूँजी विनियोग के लिए साधन 
बहुत अधिक हद तक, योजना को कार्यान्वित करने से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होए, उससे 
प्राप्त होगे। द्वितियः तवा वाद के समय में पूँजी-विनियोग कोप के लिए पच्रवर्षीय 
योजना को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में जो उपान्त (माजिनल) वृद्धि 
होगी, उस पर भरोसा किया गया है। इस प्रकार यह स्पप्ट है कि प्रति व्यक्ति के बढ़ें 


( ४ ) 


हुए उत्पाद में से बडे तथा वढते हुए भाग को वचत तथा पूँजी-विनियोग की दिशा में ले जाना 
अभीष्ट हैं। एक अर्थ में, निजी तथा सार्वजनिक मद में अधिक पूंजी-विनियोग के कार्यक्रम को 
सफल करने का भार आयोग को सौंपा गया हैं। उनका कार्य यह हैं कि “कर पद्धति 
को ऐसे ढाला जाय कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी व्यावहारिक रूप से अधिक से अधिक लूगाई 
जा सके, साथ ही साथ वह इस प्रकार से हो कि निजी क्षेत्र का उत्साह भी कायम रहे, 
और बह अपने पूंजी-विनियोग को और अधिक वढाए ॥” 


सार्वजनिक क्षेत्र में पूँजी निर्माण के लिए करो तथा कर्जो पर निर्भर करना पडता 
है, जव कि निजी क्षेत्र को निजी बचतो की स्वेच्छाप्रदत्त धनराशि पर निर्भर करना पडता हैं, 
यद्यपि यहाँ भी कुछ वात समामेलित क्षेत्र में प्रतिधृत मुनाफ़ों के कर द्वारा वित जुटाए हुए 
'भाग से मिलती-जुलती है| पर पूंजी निर्माण का एक ही परिणाम होगा, चाहे वह सार्वजनिक 
क्षेत्र में हो और चाहे निजी क्षेत्र में, वह उपभोग के प्रतिमान पर, चाहे थोडे समय के लिए 
ही हो, चोट करने के लिए वाघ्य है। आर्थिक विकास के द्वारा जो अतिरिक्त आय होगी, 
उसका एक बहुत बडा हिस्सा कम आयवाले उन वर्गों को प्राप्त होगा, जिनके उपभोग-सम्बन्धी 
मानदण्ड अयुव्तियुकत रूप से कम है, फिर भी आधिक विकास के लिए वित्त जुटाने की आव- 
श्यकता का तकाजा यह हैँ कि इस वर्ग की अतिरिक्त आय से भी कुछ खीचा जाय । इस 
प्रकार से एक वहुत कठिन सामाजिक तथा राजनैतिक समस्या उत्पन्न होगी, पर यदि देश 
को कम वचत, कम आय और कम वचत के दुष्ट्वक्न से निकालना है, तो इस समस्या का समा- 
धान कर लेना लाजमी हैं जिसके कारण यह आथिक आवद्धता उत्पन्न हुई हैं। यदि जनता 
विकास के कार्यक्रम को स्वीकार कर ले, और लोगो में यह विश्वास हो कि विकास के लिए 
जो कोप एकत्र हो रहा है, उसका अच्छा और मितव्ययिता के साथउपयोग होगा, तो उस हालूत 
में इसका समाधान आसान हो जायगा। आयोग का कहना हँ--आशथिक विकास की गति के 
ह्रुतीकरण तथा भारत जैसे देश की परिस्थितियो में वचतो और लगाई हुई पूंजी में इच्छा के विरुद्ध 
वृद्धि, न केवल एक आ्थिक या मुद्राशास्त्र-सम्बन्धी समस्या उत्पन्न करती है, वल्कि इससे एक 
मानवीय समस्या भी उत्न्न होती है, और जिसके लिए अधिकतर उन्नत भर्य व्यवस्थाओं से 
भी कही वढकर अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। हम मुख्यतः इस पहलू पर इसलिए जोर देते है 
कि सही परिप्रेक्षित तैयार हो, जिसको ध्यान में रखते हुए विकास वित्त की आवश्यकत,ओं 
के अनुसार करूपद्धति में फेर-बदल-सम्वन्बी हमारी सिफारिशों पर विचार किया जा सके।' 


विकास की गति बढाने के लिए जरूरी मौद्रिक भार कुछ हद तक इस धकार हल्का 
हो सकता हैँ कि देहाती इलाकों में छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में मौजूद वास्तविक 
बचत कौ सम्भव शवित को गतिशीक्ू किया जाय । स्थानीय निर्माण कार्यों के लिए तथा 
सामूहिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए स्वेच्छापूर्वक दिये गये श्रमदान को 
गतिणील करके इस दिशा में पग उठाया जा चुका हूँ। पर रूगाई हुई पूँजी में जिस बढती की 
आवश्यकता है, उसके मुल्य भाग के लिए इस सावन पर निर्भर करना अवास्तविक होगा 
पर इस सम्दन्ध मे सभावनाओं की पदताल करना उचित है। उस वस्तु का जो प्रचुर हँ 
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यानी श्रम का, अच्छे से अच्छा प्रयोग करना चाहिए, और उद्देश्य यह होना चाहिए कि इसका" 
स्थान पूँजी को न दिया जाय, जो तुलनात्मक रूप से कम है। 


इसके वाद आयोग ने १९५१ से लेकर १९५४ तक के तीन सालो में सार्वजनिक क्षेत्र 
में योजना की प्रगति का विवेचन किया है। योजना की कुछ लागत और घरेलू साधनों के 
बीच लगभग ३५० करोड रुपये की खाई रही। विदेशी सहायता तथा पाउण्ड पावने को 
लेकर लगभग ७० करोड रुपये का शुद्ध घाटा रहा । १९५४-५५ के लिए केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारो का सम्मिलित घाटा रूगभग २८५ करोड रुपये होगे, ऐसी सम्भावना थी, 
जवकि विदेशी सहायता के रूप में ४८ करोड रुपये मिलने की सभावना थी। इस भ्रकार 
शेप रोकड उसी हद तक अनावृत रहेगा, जिस हद तक की प्राप्त पाउण्ड पावनो का 
उपयोग न होगा। १९५५-५६ के लिए केन्द्र तथा राज्यों का योजनात्मक खर्च अवशिष्ट 
(रेसिडुमल) आवार पर ७९२ करोड रुपये होगा। इस प्रकार से आन्तरिक साधनों में खाई 
७५०५ करोड रुपये की होगी। फिर भी राजस्व और कर्ज लेने के मामले में सभव उद्नति होने 
के कारण ऐसा हो सकता है कि शुद्ध घाठा ४७० करोड रुपये का हो जाय । यदि कुल विदेशी 
सहायता १५० करोड रुपये हुई तो शुद्ध घाटा ३२० करोड रुपये का होगा । यह बता दिया जाय 
कि मोटे हिसाव पर ही ये अनुमान लगाए गए हैं, और लक्ष्यों की पूर्ति करने में जिस हद तक 
कमी हो, उसी हद तक घरेलू साथनो में भी खाई कम होगी। 


अगली पचवर्षीय योजना का रूप तथा आकार अभी तक अनिश्चित है, पर विकास के 
कार्यो के छिए कर-पद्वति के परीक्षण के सम्बन्धमें इन बातो पर विचार जरूरी है, इसलिए कुछ हद 
तक पहले से अनुमान छगाया जाना अनिवायं हैं| मोटे तौर पर द्वितीय योजना पर कुल खर्च 
३,५०० करोड रुपये के इदं-गिर्दे मान लिया जा सकता है, और साथ ही यह भी कहा जा सकता है 
कि १९५५-५६ के अनुमानो के आवार पर द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में ६०० करोड रुपयो का 
खर्च होगा। १९५६-५७ में आन्तरिक साधनों में २८० करोड रुपये की खाई रहेगी, ऐसा अनुमान 
किया जा सकता हूँ। प्रथम पचवर्षीय योजना में पाउण्ड पावने जिस हद तक प्राप्त थे, द्वितीय 
योजना में वे उतनी हद तक न मिल सकेंगे, और विदेशी सहायता शायद प्रति वर्ष ४५ से ५० 
करोड के औसत पर जारी रहे। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रथम पचवर्षीय योजना की तुलना 
में पूंजी निर्माग की दर को घरेलू सावनो पर अधिक निर्भर करना पडेगा। “इसी से यह बात 
प्रकट हो जाती हूँ कि पूजी-नियोजन के प्रस्तावित दर के लिए वर्तमान कर सतहो पर साधनो 
की घमी हैँ, और इसी से जतिरिक्त कर की समस्या सामने आती हैं।” यह सुझाव पेश किया 
गया है कि यदि जतिरिवत कर से खाई पूरी न हो, तो घाटे के वित्त से काम लिया जाय । “स्वल्प 
काल और सो भी तात्कालिक भविष्य के लिए कुछ हद तक घाटे का वजट बनाया जा सकता है। 
फिर नी वह इतना अधिक नहीं हो सकता जितना कि वर्तमान सावनो तथा योजनात्मक खर्च 
पे यीच की साई से सूचित होता है ।” योजना-युग के प्रथम तीन वर्षों में योजना के व्यय के लिए 
मुद्रास्पेतिमूल्क वित्त का कम प्रयोग हुआ | योजना के अन्तिम दोव पर में घाटे की वित्त व्यवस्था 
को ऊार्यान्वित करने के फलस्वरूप मुद्रास्फीतिमूलक परिणाम दूर हो जायेंगे बशतें कि खेती और 
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उद्योग का उत्पादन कायम रहे, और योजना के बडे कार्यो से अतिरिक्त उपभोग द्रब्यों 
तथा पूंजी द्रव्यो की प्राप्ति होतो रहे । उत्पादन की प्रवृत्तियों की बहुत अनुकूल धारणा 
लेते हुए यह कहा गया हैं कि “यह माना जा सकता है कि एक या दो साल के लिए जिस हद 
तक घाटे के वित्त को कार्यान्वित करने का विचार है उससे अर्थव्यवस्था के सस्तुलन पर कोई 
आंच न आएगी।” 

दीर्घकालीन दृष्टि से घाटे की वित्त व्यवस्था का भारत जैसे देश में वृहत्‌ रूप से परिमाण 
में प्रयोग नहीं हो सकता। औद्योगिक रूप से आगे बढे हुए देशो की तुलना में चौजो और सेवाओं 
को तैयार करने एवं उनकी पूर्ति के वीच अधिक समय छग सकता है, तया उत्पादन में वृद्धि कम 
हो सकती हँ । “इसलिए सम्भावना यह है कि औद्योगिक रूप से आगे वढी हुई अर्थव्यवस्थाओं 
के मुकाबले में यहाँ घादे की अर्थ व्यवस्था से जल्दी ही गभीर मुद्रास्फीतिजनक परिणाम उत्पन्न 
हो जायें। इसलिये हम इस बात की आवश्यकता पर जोर देते है कि सार्वजनिक विकास 
के लिए वित्त प्राप्त करने मे और अधिक कर लगाने तथा अधिक कर्ज लेने के अभधिकाधिक 
प्रयास किए जाएँ । और घाठे की अर्थव्यवस्था का, विशेषतः प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के वाद, प्रयोग कम किया जाय ।” 

घाटे के वित्त के सम्बन्ध में दिये गये इस मत से ऐसा मालूम हो सकता है किः 
जायद निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि कर बढाया 
गया, जऔौर छोगो को कर्ज देने के लिए राजी किया गया, तो उससे निजी क्षेत्र के लिए 
प्राप्त पूंजी मे कमी हो जायगी, दूसरी तरफ कर वढाने के बजाय घाटे के वित्त से काम चलाने 
पर निजी क्षेत्र में समृद्धि का वातावरण कायम रहेगा। पर इससे अनिवार्य रूप से वास्तविक 
सम्पत्तियो का अनुपातत निर्माण या उत्पादन क्षमता अधिक नहीं होगी। तजुर्वे से यह ज्ञात 
हुआ है कि मुद्रास्फीतिमूछक प्रवृत्तियो को नियत्नित करना न केवल स्वस्थ विकास के हित में 
हैं, वल्कि किसी भी बास्तविक विकास के लिए जरूरी हैं। इस वात का खतरा हैं कि 
सट्देवाजीमूलक उपादान वढती पर हो जाय, और विकास का नकजा, यहाँ तक कि पूँजी निर्माण 
भी वियठ जाय। “इन सारी वातोसे इस वात को महत्त्व प्राप्त होता है कि कर तथा कर्ज 


द्वारा केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारो के बजट सम्बन्धी साधनी को बढ़ाने के लिए 
जवरदस्त कदम उठाये जायें।” 


निजी औद्योगिक क्षेत्र 

इसके वाद आयोग ने विकास कार्यक्रम तथा निजी क्षेत्र में पूँजी-विनियोग की प्रवृत्तियों 
पर पिचार किया है। 

पत्रवर्षीय योजना में मौद्योगिक विकास के छिए जो व्यस्वया की गई थी, वह ७०७: 
करोड रुपये को थी, जिसमें से ९४ करोड रुपये सार्वजनिक छेन में और बाकी सिजी 
छेत के रिए निदिप्ट यी। सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास का अधिकाश केद्रीय सरकार 
की मंद में था, और लोहे तथा इस्पात के एक नये कारसाने के अततिरिवत बह मुस्यत उन कार्यों 
फो सम्पूर्ण करने के लिए था, जिन्हे सरकार आरम्भ कर है 

फा० हे 


र चुकी थी। निजी क्षेत्र में भोगद्रब्यों 
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के धन्धो में बहुत काफी प्रगति हो चुकी है, पर उत्पादक तथा पूंजीवाले द्रव्यो के क्षेत्र में इतनी 
प्रगति नही हुई। ऐसा कुछ तो इस' का रण से हुआ कि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य में बहुत समय 
लगता है, और आशिक रूप से इस कारण हुआ कि काम पूरा करने में देरी हुईं। फिर भी सीमेन्ट- 
वाला धन्धा एक विशेष अपवाद रहा। 

पूँजी निर्माण और उत्पादक उद्यम के रक्षण एव विकास पर आय के कर निर्धारण 
के ढाँचे और स्तर के प्रभावों की परीक्षा के लिए देश में उत्पादक उद्यम की स्थिति और 
सामान्य दृष्टिकोण तथा पूँजी निर्माण की गति का अध्ययन करना आवश्यक था। आयोग 
ने उद्योग की निधियो के साधनों और उपयोगो, निर्माणकारी उद्योग के निजी क्षेत्र में कुछ 
और शुद्ध पूँजीनिर्माण, विभिन्न उद्योगो की मुनाफा कमाने की क्षमता और मुनाफो की 
आवटन सम्बन्धी नीतियो और मूल्य-हास के लिए व्यवस्था करने की उद्योग की प्रणाली तथा 
औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी सम्पत्ति के पुन प्रतिस्थापन करने की पद्धति का अध्ययन किया। यह 
अध्ययन सार्वजनिक लिमिटेड जायन्ट स्टाक कम्पनियों के लेखा-जोखा-पत्र और लाभ एवं हानि 
के लेखो तथा चुनी हुई कम्पनियों द्वारा सीधे प्रस्तुत की गई सामग्री के तथ्यात्मक आधार 
यर किया गया। निजी लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में भी आयकर विभाग से सामग्री 
प्राप्त की गई। रिजर्व वैक ने सावेजनिक सीमित जायन्ट स्टाक कम्पनियों" के लेखा-जोखा- 
यत्र और लाभ एवं हानि के लेखो का जो विश्लेषण किया था, वह भी उससे उपलब्ध 
हुआ। लेखा-जोखा-पत्रो से उपलब्ध सूचना की पूरक सामग्री कई सार्वजनिक लिमिटेड 
कम्पनियों से प्राप्त हुई। 

१९५१-५२ में समस्त समामेलित क्षेत्र की परिदत्त पूंजी का एक चौथाई से कुछ अधिक 
निजी कम्पनियों में, परिदत्त पूँजी का लगभग १८ प्रतिशत निर्माणकारी उद्योगों में और परि- 
दत्त पूंजी का ४५ प्रतिशत निर्माणेतर उद्योगों में था। सव मिलाकर निर्माणकारी उद्योगों में, 
समामेलित क्षेत्र को समस्त परिदत्त पूंजी का ६७ प्रतिशत था। सार्वजनिक कम्पनियों में, 
'परिदत्त पूंजी का ७५ प्रतिशत निर्माणकारी उद्योगों में और २५ प्रतिशत निर्माणेतर 
उद्योगों में लगा हुआ था, जबकि निजी कम्पनियों के सम्बन्ध में यह अनुपात ४५ से ५५ 
या था। 

४४८ कम्पनियों (४०७ पुरानी और ४१ नई) के सम्बन्ध में किये गये विश्लेषण 
से पता चला कि समामेलित क्षेत्र में १९४६ से १९५१ तक के पाँच वर्षो में कुल पूँजी 
निर्माण ३५९ करोड रुपये था। इस राशि में, स्थिर सम्पत्ति में वृद्धि, सग्रह तालिका 
( गएशा०7ए स्‍०८०पर्पा#07 ) में शुद्ध वृद्धि, और पूँजी-विनियोग, उधार और 
नकद में हुई वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें से स्थिर सम्पत्ति १७९ करोड रुपये, सग्रह तालिका 
११७ करोड रुपये, उबार में वृद्धि ५४ करोड रुपये, और अथिक साधनो में वुद्धि तथा अप- 
नियोजन ९ करोड €पये था। 


१९४६ मे १९५१ तक की अवधि में ३५९ करोड रुपये के कुछ पूँजी निर्माण की वित्त- 
व्यवस्था इस प्रकार की गई +- 


- करोड़ रुपये 

| परिदत्त पूंजी में वृद्धि ८६ 
सामान्य सचितियाँ (रिजर्व) र२ 
मुल्य-हास सचिति छ्ड 
विकास और अन्य सचितियाँ २८ 
ऋण ग्रहण ५ 
अन्य सावन पड 


पूंजी निर्माण की वित्त-व्यवस्था के लिए निधियों के मुख्य साधन परिदत्त पूंजी और 
ऋण ग्रहणो में हुई वृद्धियो से प्राप्त हुए । 


उद्योगो के विस्तार की वित्त-व्यवस्था के लिए मुख्य साधन उद्योग की ताजी इक्विटी 
पूँजी और प्रतिवृत मुनाफे थे। ४९२ कम्पनियों से, जिनमें से ५४ नई थी, प्राप्त सूचना 
से पता चला कि १९४६-५१ की अवधि में ६९ ३ करोड रुपये प्रतिधृत मुनाफो द्वारा और ५३ 
करोड रुपये ताजी पूंजी से प्राप्त हुए। इसमें पूंजीकृत सचितिययाँ सम्मिलित नही थी। यदि 
५४ नई कम्पनियों को सम्मिलित न किया जाता, तो ये सख्यायें क्मणम ६८ ६ करोड रुपये 
और ३५४ करोड रुपये होती। कुल मिलाकर नये अभिदानो की अपेक्षा समामेलित वचत 
अधिक बडा साथन रही, पुरानी कम्पनियों के सम्बन्ध में समामेलित बचत और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण थी। 


प्रतिबृत मुनाफे पूँजीकृत सचितियो में समाविप्ट हुए और उनसे अन्य सचितियों 
के निर्माण में भी सहायता मिली । १९४६-५१ में कुछ सचितियाँ (मूल्य-हास और कर 
को छोडकर) १९४६ में ९६ करोड रुपये से वढकर १९५१ में १४१ करोड रुपये हो गईं। 
१९५१ के अन्त में मोटे तौर पर आवबी राशि सामान्य सचितियों में और १।५ मणीनरी केः 
नवीनीकरण जौर विकास निधि में थी। 


४९२ कम्पनियों में, जिनके सम्बन्ध में ज्ञातव्य सामग्री उपलब्ध थी, १९४६ से 
१९५१ तक के ६ वर्षो में परिदत्त पूंजी में हुई वृद्धि १७ करोड रुपये तथा नये अभिदान 
५३ करोड रुपये थे और शेप पूंजीकृत सचितियाँ थी। 


जिन चुनो हुई कम्पनियो का सर्वेक्षण किया गया, उनमें मुनाफो के आवटन के अध्ययन 
से पता चला कि कर की व्यवस्था के लिए कर से पहले मुनाफों का ४३ प्रतियत 
रखा गया और समस्त अवधि के लिए मुनाफो का वितरित भाग ३४ प्रतिणत रहा | 
मूल्य-हास को छोडकर प्रतिबृत भुनाफ कर से पहले, मुनाफो के २२ प्रतिशत थें। यदि 
समस्त उधथोगो को एक साथ मिलाकर देखा जाय तो सम्पूर्ण अवधि में करों, छाभाणों 
और प्रतिधृत मूनाफो फा अनुपात करीद करीब ४:३.२ का बताया जा सकता है। इस 
लवधि में कर सम्बन्धी कमियो के कारण मुनाफो के साथ कर के अनुपात में एक महत्त्वपूर्ण 
घटाव दिसाई दिया। 


( १८ ) 


के धन्धो में वहुत काफी प्रगत्ति हो चुकी हैं, पर उत्पादक तथा पूंजीवाले द्॒व्यो के क्षेत्र में इतनी 
प्रगति नही हुई। ऐसा कुछ तो इस कारण से हुआ कि आवश्यक प्रारम्मिक कार्य में बहुत समय 
लगता हैं, मौर आशिक रूप से इस कारण हुआ कि काम पूरा करने में देरी हुईं। फिर भी सीमेन्ट- 
वाला धन्धा एक विशेष अपवाद रहा। 

पूंजी निर्माण और उत्पादक उद्यम के रक्षण एव विकास पर आय के कर निर्धारण 
के ढाँचे और स्तर के प्रभावों की परीक्षा के लिए देश में उत्पादक उद्यम की स्थिति और 
सामान्य दृष्टिकोण तथा पूँजी निर्माण की गति का अध्ययव करना आवश्यक था। आयोग 
ने उद्योग की निधियो के साधनों और उपयोगो, निर्माणकारी उद्योग के निजी क्षेत्र में कुल 
और शुद्ध पूंजीनिर्माण, विभिन्न उद्योगों की मुनाफा कमाने की क्षमता और मुनाफो की 
आवटन सम्वन्धी नीतियो और मूल्य-ह्ास के लिए व्यवस्था करने की उद्योग की प्रणाली तथा 
औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी सम्पत्ति के पुत प्रतिस्थापन करने की पद्धति का अध्ययन किया। यह 
अध्ययन सार्वजनिक लिमिटेड जायन्ट स्टाक कम्पनियों के लेखा-जोखा-पत्र और लाभ एवं हानि 
के लेखों तथा चुनी हुई कम्पनियों द्वारा सीधे प्रस्तुत की गई सामग्री के तथ्यात्मक आधार 
यर किया गया। निजी लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में भी आयकर विभाग से सामग्री 
प्राप्त की गई। रिजव बैक ने सार्वजनिक सीमित जायन्ट स्टाक कम्पनियो' के लेखा-जोखा- 
चत्र ओर लाभ एवं हानि के लेखो का जो विश्लेषण किया था, वह भी उससे उपलब्ध 
हुआ। लेखा-जोखा-पत्रों से उपलूब्ध सूचना की पूरक सामग्री कई सार्वजनिक लिमिटेड 
कम्पनियों से प्राप्त हुई। 

१९५१-५२ में समस्त समामेलित क्षेत्र की परिदत्त पूंजी का एक चौथाई से कुछ अधिक 
निजी कम्पनियों में, परिदत्त पूँजी का ऊगभग १८ प्रतिशत निर्माणकारी उद्योगों में और परि- 
दत्त पूंजी का ४५ प्रतिशत निर्माणेतर उद्योगो मे था। सव मिलाकर निर्माणकारी उद्योगों में, 
समामेलित क्षैत्र की समस्त परिदत्त पूंजी का ६७ प्रतिशत था। सार्वजनिक कम्पनियों में, 
परिदत्त पूंजी का ७५ प्रतिशत निर्माणकारी उद्योगों में और २५ प्रतिशत निर्माणेतर 
उद्योगों में लगा हुआ था, जबकि निजी कम्पनियों के सम्बन्ध में यह अनुपात ४५ से ५५ 
का था। 

४४८ कम्पनियों (४०७ पुरानी और ४१ नई) के सम्बन्ध में किये गये विश्छेषण 
से पता चला कि समामेलिति क्षेत्र में १९४६ से १९५१ तक के पाँच वर्षो में कुल पूंजी 
निर्माण ३५९ करोड रुपये था। इस राश्षि में, स्थिर सम्पत्ति में वृद्धि, सग्रह तालिका 
( गाएट्परा०णाए 2०८णपणणोंशा0 ) में शुद्ध वृद्ध, और पूंजी-विनियोग, उधार और 
नकद में हुई वृद्धि भी सम्मिलित हैं। इसमें से स्थिर सम्पत्ति १७९ करोड रुपये, सग्रह तालिका 
२१७ करोड रुपये, उधार में वृद्धि ५४ करोड रुपये, और आथिक साथनो में वृद्धि तथा अप- 
नियोजन ९ करोड ए6पये था। 


१९४६ से १९५१ तक की अवधि में ३५९ करोड रुपये के कुछ पूँज़ी निर्माण की वित्त- 
व्यवस्था इस प्रकार की गई -- 


( १९ ) 


करोड़ रुपये 
परिदत्त पूंजी में वृद्धि ८६ 
सामान्य सचितियाँ (रिजवे) र्२ 
मुल्य-हास संचिति छ्ड 
विकास और अच्य सचितियाँ र्८ 
ऋण ग्रहण 5५ 
अन्य साधन पड 


पूंजी निर्माण की वित्त-व्यवस्था के लिए निवियो के मुख्य साधन परिदत्त पूंजी और 
ऋण ग्रहणो में हुई वृद्धियो से प्राप्त हुए । 


उद्योगो के विस्तार की वित्त-व्यवस्था के लिए मुख्य साधन उद्योग की ताजी इक्विटी' 
पूंजी और प्रतिबृुत मुनाफे थे। ४९२ कम्पनियों से, जिनमें से ५४ नई थी, प्राप्त सूचना 
से पता चछा कि १९४६-५१ की अवधि में ६९ ३ करोड रुपये प्रतिधृत मुनाफो हारा गौर ५३ 
करोड रुपये ताजी पूंजी से प्राप्त हुए। इसमें पूंजीकृत सचितियाँ सम्मिलित नहीं थी। यदि 
५४ नई कम्पनियों को सम्मिलित न किया जाता, तो ये सख्यायें क्रश ६८ ६ करोड रुपये 
और ३५४ करोड रुपये होती। कुल मिलाकर नये अभिदानो की अपेक्षा समामेलित वचत 
अधिक वडा सावन रहो, पुरानी कम्पनियों के सम्बन्ध में समामेलित बचत और भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण थी। 


प्रतिघृत मुनाफे पूंजीकृत सचितियों में समाविप्ट हुए और उनसे अन्य सचितियों 
के निर्माण में भी सहायता मिली। १९४६-५१ में कुछ सचितियाँ (मूल्य-हास और कर 
को छोड़कर) १९४६ में ९६ करोड रुपये से वढकर १९५१ में १४१ करोड रुपये हो गई । 
१९५१ के अन्त में मोटे तौर पर आधी राशि सामान्य सचितियो में और १॥५ मशीनरी केः 
नवीनीकरण और विकास निधि में थी। 


४९२ कम्पनियों में, जिनके सम्बन्ध में ज्ञातव्य सामग्री उपलब्ध थी, १९४६ मे 
१९५१ तक के ६ वर्षो में परिदत्त पूंजी में हुई वृद्धि ९७ करोड़ रुपये तथा नये अभिदान 
५३ करोड़ रुपये थे और शेष पूँजीकृत सचितियाँ थी। 


जिन चुनी हुई कम्पनियों का सर्वेक्षण किया गया, उनमे मुनाफो के आवटन के अव्ययन 
से पता चछा कि कर की व्यवस्था के लिए कर से पहले मुनाफों का ४३ प्रतिशत 
रखा गया औौर समस्त जवधि के लिए मुनाफों का वितरित भाग ३४ प्रतिणत रहा। 
मूल्य-हास को छोड़कर प्रतिधृत मुनाफे कर से पहले, मुनाफो के २२ प्रतिशत थें। यदि 
समस्त उद्योगों को एक साथ मिलाकर देखा जाय तो सम्पूर्ण अवधि में करो, छाभाणों 
और प्रतियृत मुनाफो का अनुपात करीव करीब ४.३ २ का बताया जा सकता है। इस 


अवधि में कर सम्बन्धी कमियों के कारण मुनाफो के सावकर के अनुणत में एक महत्त्वपूर्ण 
घटाद दियाई दिया। 


( १८ ) 


के धन्धो में बहुत काफी प्रगति हो चुकी है, पर उत्पादक तथा पूँजीवाले ब्रव्यो के क्षेत्र में इतनी 
प्रगति नही हुईं। ऐसा कुछ तो इस कारण से हुआ कि आवश्यक प्रारम्भिक कार्य में बहुत समय 
लगता है, और आशिक रूप से इस कारण हुआ कि काम पूरा करने में देरी हुईं। फिर भी सीमेन्ट- 
वाला धन्धा एक विशेष अपवाद रहा। 

पूँजी निर्माण और उत्पादक उद्यम के रक्षण एव विकास पर आय के कर निर्धारण 
के ढाँचे और स्तर के प्रभावों की परीक्षा के लिए देश में उत्पादक उद्यम की स्थिति और 
सामान्य दृष्टिकोण तथा पूँजी निर्माण की गति का अध्ययन करना आवश्यक था। आयोग 
नें उद्योग की निधियो के साधनों और उपयोगो, निर्माणकारी उद्योग के निजी क्षेत्र में कुल 
और बुद्ध पूंजीनिर्माण, विभिन्न उद्योगो की मुनाफा कमाने की क्षमता और मुन्राफो की 
आवटन सम्बन्धी नीतियो और मूल्य-ह्ास के लिए व्यवस्था करने की उद्योग की प्रणाली तथा 
औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी सम्पत्ति के पुन प्रतिस्थापन करने की पद्धति का अध्ययत किया। यह 
अध्ययन सावंजनिक लिमिटेड जायन्ट स्टाक कम्पनियों के लेखा-जोखा-पत्र और लाभ एवं हानि 
के लेखो तथा चुनी हुई कम्पनियों द्वारा सीधे प्रस्तुत की गई सामग्री के तथ्यात्मक आधार 
पर किया गया। निजी लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में भी आयकर विभाग से सामग्री 
प्राप्त की गईं। रिजवे वैक ने सार्वजनिक सीमित जायन्ट स्टाक कम्पनियों" के लेखा-जोखा- 
यत्र और लाभ एवं हानि के लेखों का जो विश्लेषण किया था, वह भी उससे उपलब्ध 
हुआ। लेखा-जोखा-पत्रो से उपलब्ध सूचना की पूरक सामग्री कई सार्वजनिक लिमिटेड 
कृम्पनियो से प्राप्त हुई। 


१९५१-५२ में समस्त समामेलित क्षेत्र की परिदत्त पूँजी का एक चौथाई से कुछ अधिक 
निजी कम्पनियों में, परिदत्त पूँजी का लगभग १८ प्रतिशत निर्माणकारी उद्योगों में और परि- 
दत्त पूंजी का ४५ प्रतिशत निर्माणेतर उद्योगों में था। सब मिलाकर निर्माणकारी उद्योगों में, 
समामेलित क्षेत्र की समस्त परिदत्त पूँजी का ६७ प्रतिशत था। सार्वजनिक कम्पनियों में, 
'परिदत्त पूंजी का ७५ प्रतिशत निर्माणकारी उद्योगों में और २५ प्रतिशत निर्माणेतर 
उद्योगों में ऊगा हुआ था, जबकि निजी कम्पतियों के सम्बन्ध में यह अनुपात ४५ से ५५ 
का था। 

४४८ कम्पनियों (४०७ पुरानी और ४१ नई) के सम्बन्ध में किये गये विद्केपण 
से पता चला कि समामेलित क्षेत्र में १९४६ से १९५१ तक के पांच वर्षो में कुल पूँजी 
निर्माण ३५९ करोड रुपये था। इस राधि में, स्थिर सम्पत्ति में वृद्धि, सग्रह तालिका 
( गाएटया०ाए 2८८०णााएैशा07 ) में शुद्ध वृद्धि, और पूँजी-विनियोग, उघार और 
नकद में हुई वृद्धि मी सम्मिलित है। इसमें से स्थिर सम्पत्ति १७९ करोड रुपये, सग्रह तालिका 
११७ करोड रुपये, उदार में वृद्धि ५४ करोड रुपये, और आधिक साधनो में वृद्धि तथा अप- 
नियोजन ९ करोड एपवे था। 

१९४६ से १९५१ तक की जववि में ३५९ करोड रुपये के कुछ पूँज़ी निर्माण की वित्त- 
व्यवस्था इस प्रकार की गई -- 
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करोड रुपये थी। इनके प्रतिकूठ १७० करोड रुपये मूल्य हास, व्यवहारवहिर्भूतता ((098- 
0००४८८०८८) तथा अन्य अभिदेयों में उपलब्ध होगे, फिर भी २४० करोड रुपये शेप 
बच जायेंगे जो अन्य साधनों से उपलब्ध होगें। १९५१ से अगले १५ वर्षों के लिए निर्माणकारी 
क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक स्तीमित कम्पनियों के लिए समाव्य प्राककलन ४२० करोड़ रुपये 
या २८ करोड़ रुपये वापिक हैं। इस समस्या का स्वरूप और महत्ता हर उद्योग में अलग-अलग 
है और प्रत्येक इकाई में इस समस्या की उगता में भी भेद हैँ। इसलिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि उद्योगमात्र के लिए यह समस्या सर्व-सामान्य थी। 


निजी सीमित कम्पनियों की आर्थिक स्थिति, विशेषत मुनाफो के आवटन और पूंजी- 
निर्माण की परीक्षा करने के लिए आयोग ने आयकर विभाग से ४,५८९ कम्पनियों के सम्बन्ध 
में सूचना प्राप्त की) यह सूचना १९४५-४६ से १९४८-४९ तक के चार वित्तीय वर्षों के 
सम्बन्ध में थी। पूंजी-निर्माण और मुनाफो के आवटन सम्बन्धी सामग्री के विस्तृत विश्लेषण 
के छिए ५०० कम्पनियाँ चुनी गई थी । इन कम्पनियों की परिदत्त पूंजी! ७३२ करोड रुपये थी 
जिसमें से ३८ करोड रुपये निर्माणकारी उद्योगो और ३४ करोड रुपये निर्माणेतर उद्योगों 
में थे। १९४८-४९ म निर्माणकारी कम्पनियों की कुल स्थिर सम्पत्ति ३३ करोड रुपये और 
निर्माणेतर कम्पनियों की १० करोड रु० थी। सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों से अलूग 
डछग पर निर्माणकारी कम्पनियों में भी कुछ स्थिर सम्पत्ति परिदत्त पूंजी से कम थी, जिससे 
पता चला कि इन कम्पनियों का मुख्य धन्धा प्राय. निर्माणकारी वही था। निजी लिमिटेड 
कम्पनियों ने सरकारी प्रतिभूतियों में कम पूंजी लगाई थी, जबकि दूसरी कम्पनियों के शेयरों 
में काफी पूंजी लगाई गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वहुतन्सी निजी लिमिटेड कम्पनियाँ 
वित्त-प्रदान सम्बन्धी कार्यकलाप में लगी हुई थी। 


निजी लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में कुल पूंजी-निर्माण और शुद्ध पूंजी-निर्माण 
के प्रावकलन उपस्थित करना आयोग के लिए सम्भव न हो सका, क्योकि कुल स्थिर सम्पत्ति 
और पूंजी नियोजनो के सम्बन्ध में ही सामग्री उपलब्ध थी। १९४८-४९ को समाप्त तीन बर्षो 
मे, निर्माणकारी उद्योगों में कुल स्थिर सम्पत्ति निर्माण १२ १ करोड रुपये था, जिसमे से 
६ ४ करोड हुपये सबत्र और मशीनरी विपयक था। इस अवधि में निर्माणकारी क्षेत्र में पूंजी- 
निर्माण के निम्न सावन थे .-- 


करोड रुपयो में 


नये अभिदान ११६ 
बढ़े हुए ऋण ग्रहण १८७ 
मृल्य-हकरास ५७० 
प्रतिबृद मुनाफे ५९ 


जबकि १९४६ से १९४८ तक के तीन वर्षों में सार्वजनिक लिमिटेट कम्पनियों की 
दर जी में कुन्द का लगभग बे +++ 
पदिदित्त पूंजी में कुछ वृद्धि का रुमभग ४० प्रतिशत सचितियों के पूँजीकरण हारा या, तव 
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इन कम्पनियों के वितरित और प्रतिधृत मुनाफ़ो के सापेक्ष आँकडो से ज्ञात हुआ कि 
वितरित मुनाफो को स्थिर रखने या उतके पूरी तरह से ऊँचे चढ़ने की स्पष्ट प्रवृत्ति रही, 
जिससे कि व्यापार की स्थितियों में किसी प्रतिकूल हेरफेर का प्रभाव प्रतिधृत मुनाफो पर 
व्यनुपाती रूप से पडा। इस प्रकार १९४८ से १९४९ तक, जवकि कर से पहले मुनाफे ५८ 
करोड रुपये से घटकर ३४ करोड रुपये हो गये, तब लाभाश १५ करोड रुपये पर टिके रहे, 
और प्रतिधृत मुनाफे १६ ३ करोड रुपये से घटकर ४२ करोड रुपये हो गये। 


प्रतिघृत मुनाफो के साथ वितरित मुनाफो का अनुपात प्रत्येक उद्योग में अलग-अलग 
था, किन्तु समस्त कम्पनियों को मिलाकर कर-भुगतान के बाद वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध 
मुनाफो की वापिक औसत २९ करोड रुपये थी, जिसमें ५८ प्रतिशत वितरित और ४० 
प्रतिशत प्रतिघधृत थी। कर के वाद मुनाफे १९४६ में २७ ८ करोड रुपये से घटकर १९४७ 
में २४ ४ करोड रुपये ही रह गये, किन्तु वितरित भाग लगभग वही रहा। १९४८ में मुनाफो 
में काफी वृद्धि हुई, किन्तु वितरित मुनाफो में प्राय कोई परिवर्तत नही हुआ, और सचितियो 
में पर्याप्त वृद्धि हुई॥ १९४९ में, जो अच्छा वर्ष नहीं था, वितरित मुनाफो में कोई 
परिवर्तन नही हुआ, प्रतिवृत मुनाफो का अश घटकर २२ प्रतिशत हो गया। शुद्ध मुनाफो 
में वृद्धि होने के साथ प्रतिधृत मुनाफो का अनुपात १९५० और १९५१ में वढ़ गया। १९५२ 
में मुनाफों में फिर कमी हुई और प्रतिघृत मुनाफे कर के बाद कुल मुनाफों के ३० प्रतिशत 
से भी कम थे। उपलब्ध आँकडो से पता चला कि कर के परिमाण और दर की यपेक्षा 
मुनाफो के परिमाण और दर का प्रतिधुत मुनाफो की राशि और मुनाफों के साथ इसके अनु- 
पात पर अधिक प्रभाव पडा। मुनाफे में नि सन्देह और भी अधिक हेर-फेर होती रही। १९३८ 
और १९३९, इन दो वर्षो में ३७२ कम्पनियों के परिणामों से भी इस वात की पुष्टि हुईं कि 
मुताफो के प्रतिधारण पर कर के परिमाण और दर की अपेक्षा मुनाफे के परिमाण और 
दर का अधिक निश्चयात्मक प्रभाव पडा। 


इसके बाद आयोग ने पुन प्रतिस्थापन की समस्या पर विचार किया। १९४६ से 
२९५१ तक की समस्त अवधि में मैनेजिंग एजेण्टो का औसत पारिश्रमिक मुनाफो का लगभग 
१४ प्रतिशत था। इससे जो एक महत्त्वपूर्ण बात प्रकट हुईं, वह यह थी कि लाभाशो के रूप में 
भागीदारी को जो कुछ मिला, उसका आधा मैनेजिंग एजेण्टो को प्राप्त हुआ। निर्माणकारी 
कम्पनियों ने मूत्य ह्वास के लिए जो व्यवस्था की, उसकी आयकर विभाग द्वारा अनुमत 
व्यवस्था के साथ तुलना की गईं। यह तुलना ३३२ कम्पनियों के सम्बन्ध में की गई, जिनके 
बारे में सामग्री उपलब्ध थी। कुल मिलाकर आयकर अभिदेय वास्तविक व्यवस्था का डेढ 
गुना था। लगभग सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों में १९४६ से पहले प्राप्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध 
में वास्तविक व्यवस्था औौर कर प्रयोजनों के लिए दी गईं छूट में अन्तर थोडा था। १९४६ 
के बाद प्राप्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कमी अधिक थी और समस्त उद्योगों में फैची हुईं थी, 
हालांकि उद्योगों में महत्त्वपूर्ण विभिन्नतायें थी। मोटे तौर पर, १९४६ से पहले प्राप्त 
झौर १९५१ में प्रयुक्त जवमूल्य स्थिर नम्पत्तियों की प्रतिस्थापन लागत अनुमानत ४३० 
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करोड रुपये घी। इसके प्रतिकूल १७० करोड रुपये मूल्य हास, व्यवहारवहिर्मूतता ((07$- 
-0९४८९०॥८८) तथा अन्य अभिदेयों में उपलब्ध होगे, फिर भी २४० करोड रुपये शेप 
बच जायेंगे जो अन्य साधनों से उपलब्ध होगे। १९५१ से अगले १५ वर्षों के लिए निर्माणकारी 
क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक मीमित कम्पनियों के लिए सभाव्य प्राककलन ४२० करोड रुपये 
या २८ करोड रुपये वापिक है। इस समस्या का स्वरूप और महत्ता हर उद्योग में अलूग-अलूग 
है और प्रत्येक इकाई म॑ इस समस्या की उच्रता में भी भेद हैं। इसलिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि उद्योगमात्र के लिए यह समस्या सर्व-सामान्य थी। 


निजी सीमित कम्पनियों की आ्थिक स्थिति, विशेषत. मुनाफों के आवटन और पूंजी- 
निर्माण की परीक्षा करने के लिए आयोग ने भायकर विभाग से ४,५८९ कम्पनियों के सम्बन्ध 
म॑ सूचना प्राप्त की। यह सूचना १९४५-४६ से १९४८-४९ तक के चार वित्तीय वर्षो के 
सम्बन्ध में थी। पूंजी-निर्माण और मुनाफो के आवटन सम्बन्धी सामग्री के विस्तृत विशलेपण 
के लिए ५०० कम्पनियाँ चुनी गई थी । इत कम्पनियों की परिदत्त पूंजी ७२ करोड रुपये थी 
जिसमें से ३८ करोड रुपये निर्माणकारी उद्योगो और ३४ करोड रुपये निर्माणेतर उद्योगों 
में थे। १९४८-४९ म निर्माणकारी कम्पनियों की कुल स्थिर सम्पत्ति ३२ करोड रुपये और 
निर्माणेतर कम्पनियों की १० करोड़ रु० थी। सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों से अलूग 
छग पर निर्माणकारी कम्पनियों मे भी कुल स्थिर सम्पत्ति परिदत्त पूँजी से कम थी, जिससे 
पता चला कि इन कम्पनियों का मुस्य घन्धा प्राय निर्माणकारी नही था। निजी लिमिटेड 
कम्पनियों ने सरकारी प्रतिभूतियों में कम पूँजी लगाई थी, जवकि दूसरी कम्पनियों के शेयरों 
में काफी पूँजी लगाई गई थी। ऐसा प्रत्नीत हुआ कि बहुत-सी निजी लिमिटेड कृम्पनियाँ 
वित्त-प्रदान सम्बन्धी कार्यकलाप में लगी हुई थी। 


ल्‍्प्टे 


निजी लिमिटेड कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ पूंजी-निर्माण भौर बुद्ध पूंजी-निर्माण 
के प्रावकलन उपस्थित करना आयोग के लिए सम्भव न हो सका, क्योकि कुल स्थिर सम्पत्ति 
और पूंजी नियोजनो के सम्बन्ध में ही सामग्री उपलब्ध थी। १९४८-४९ को समाप्त तीन वर्षो 
मे, निर्माणकारी उद्योगों म॑ कुछ स्थिर सम्पत्ति निर्माण १२ १ करोड रुपये था, जिसमे से 
६ ४ करोड रुपये संयंत्र और मशीनरी विषयक था। इस अवधि मे निर्माणकारी क्षेत्र में पूँजी- 
बिर्माण के निम्न साधन थे .-- 


करोड रुपयो में 
नये अभिदान १९६ 
बढे हुए ऋण ग्रहण १८७ 
म्त्य-ह्वान ५० 
प्रतिधृत मुनाफे ५*९ 


जपकि १९४६ से १९४८ तफ के त्तीन वर्षों में सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों की 
परिदेत्त पूंजी में फुछ वृद्धि का लगभग ४० प्रतिशत सचितियों के पूँजीकरण द्वारा घा, तब 
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वोनस प्रदान तिजी लिमिटेड कम्पनियो में हुई वृद्धि के एक चौथाई से भी कम थे। निजी लिमि- 
टेड कम्पनियों के वित्तों के सम्बन्ध में आन्तरिक साधनों का कम महत्त्वपूर्ण भाग रहा। 


अथव्यवस्था में पूँजी-विनियोग और बचत 


समस्त अर्थव्यवस्था में पूंजी-विनियोग और बचत के-सम्बन्ध में विचार करते 
हुए आयोग ने कुछ प्रावकलन उपस्थित किये जो “अत्यधिक अस्थायी हैं, और आवश्यक 
प्रारम्भिक सामग्री नमिल सकने के कारण, जो अशत, वैज्ञानिक प्राककलन न होकर 
सूचनाओं पर आधारित अनुमान मात्र ही हैँ।” १९५३-५४ में सार्वजनिक क्षैत्र में पूंजी- 
विनियोग अनुमानत ३०५ करोड रुपये और उद्योग के समामेलित क्षेत्र में लगभग ५५ करोड 
रुपये था। शहरी मकान-सम्पत्ति से प्राप्त अनुमानित शुद्ध किराये के आधार पर राष्ट्रीय आय 
समिति ने हिसाव लगाया है कि १९५३-५४ में शहरी वासाथे भवन निर्माण पर पूँजी-विनियोग 
लगभग १२० करोड रुपये था और ग्रामीण परिवारों ने खेती के औौजारों तथा भूमि की उन्नति 
पर जो व्यय किया वह १६० क्रोड रुपये था। १९५३-५४ में सावंजनिक क्षेत्र में बचतो का 
कुल प्रावकलन २०८ करोड रुपये और निजी क्षेत्र में २१४ करोड रुपये था। १९५०-५१ 
में कुछ शुद्ध पूँणी नियोजन का अनुमान ५५५ करोड रुपये या राष्ट्रीय आय का ५ ८ प्रतिशत 
किया गया था। १९५३-५४ के लिए पूंजी नियोजन का प्राक्क्लन ७३० करोड रुपये या 
सम्भाव्य राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत था। छोटे उद्यम एवं वाणिज्य को मिलाकर यह सख्या 
कुछ अधिक हो जायेगी। 


करनीति की रूपरेखा 


विचारणीय विपयो की दृष्टि से आयोग द्वारा कर-प्रणाली की परीक्षा करना आव- 
प्यक था। यह परीक्षा इन चार मुख्य पहलुओ के सम्बन्ध में करनी थी --कर प्रणाली का 
आपात और आय की विपमताओ को कम करने के लिए इसकी उपयुक्‍तत्ता, देश के विकास कार्य- 
ऋरम और इसके लिए आवध्यक साथनो के सम्बन्ध में इसकी उपयुक्तता, पूँजी-निर्माण और 
उत्पादक उद्यम के रक्षण एव विकास पर आय-कर के प्रभाव, तथा स्फीतिकारी एव 
अपस्फीतिकारी स्थितियों का सामना करने के लिए कर का उपयोग। 


करनीति के मम्वन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न इस वात से पैदा हुआ कि “कर प्रणाली 
द्वारा आयिक समता प्राप्त करने और उत्पादक उद्यम की निरन्तर प्रगति के लिए आवश्यक 
पूंजी-नियोजन और बचत अवाब रूप से होती रहे, इन दो उद्देश्यो के बीच सतुलन स्थापित 
करने की जरूरत है ।“सामान्य जाथिक और सामाजिक नीति के सम्बन्ध में अधिक उत्पादन 
तथा और अधिक अच्छा वितरण, ये दोनोही उद्देश्य वडे महत्त्वपूर्ण है। अल्पकालीन दृष्टि मे 
वितरण में मुधार की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि अविक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। किन्तु 
आथिक और सामाजिक घशक्तियाँ अपने आप चाहे जैसा कार्य करती रहें इस पर अब समता 
स्थापित करने का प्रग्न नही छोश जा सकता । उच्च बन्वों के अनुकूल जीवनस्तर सम्बन्धी 
परम्परागत विचारों तथा प्रयत्न और बचत करने के ठिए आवश्यक पुरस्कार की आद्याओ 
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था मुनाफे की भावना में भी उचित परिवर्तन होना चाहिए। आयो, सम्पत्ति और अवसरो मे 
और अधिक समता स्थापित करना आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का आवश्यक अग 
होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि आयो, अजित एवं अनजित, और सम्पत्ति में विण्मता 
की ऐसी पर्याप्त मात्रा हैं जिसे दूर किया जा सकता है । ये विपमताएँ अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओ 
की विशेषता है, और समता स्थापित करने में तभी पर्याप्त श्रगति हो सकती है जवकि “निश्चित 
उद्देश्य के साथ विषमता के कुछ आधारभूत सावनो को धीरे-घीरे समाप्त कर दिया जाये।” 
यह तभी हो सकता है, जबकि ययार्यरूप से यह जान लिया जाय कि इस दिशा में कर प्रणाली 
क्या कर सकती है और निजी उत्पादक प्रयत्न और उद्यम पर किसी प्रकार के अनुचित्त प्रति- 
कल प्रभाव ढाले विना यह प्रक्रिया कहाँ तक जारी रह सकती है। समाज के कमजोर भागो की 
स्थिति दृढ बनाने मे सार्वजनिक व्यय भी एक महत्त्वपूर्ण पूरक भाग ले सकता है। 

इस समय देश में आय या सम्पत्ति में विषमता की मात्रा कितनी है, इसे जानने के लिए 
कोई विश्वसनीय पैमाना उपलब्ध नहीं है। फिर भी बहुत अधिक विपमता विद्यमान हूँ । 
मुद्रास्फीति से इसमें वढोतरी हुई। इसके साथ साथ बहुत से लोगो की वास्तविक आयो मे 
कमी हुई। 

आयकर में पर्याप्त वृद्धि होने पर भी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्मो में और कुछ आय-श्रेणियो 
में विपमता की वृद्धि हुई। इसका आशिक कारण यह है कि कृपि सम्बन्धी आय को सम्मि- 
'लित नही किया गया और वहुत से महत्त्वपूर्ण कर दातामो ने कर प्रदान नही कियो। और 
अधिक प्रभावशाली रूप से कर लागू करने गौर विलासोपभोग पर अतिरिक्त कर लगाने 
तथा धन और सम्पत्ति के कर में विस्तार करने से विपमताओ में कमी करने के सम्भव 
साधन प्राप्त हो सकते हैँ । किन्तु यह स्पष्ट हैँ कि यदि सार्वजनिक राजस्व में कोई पर्याप्त 
वृद्धि करनी है, तो “वह जनता द्वारा विस्तृत आधार पर कर देकर ही की जा सकती है।” 


कर निर्धारग में न्याय्यता के, जिसकी परिभाषा करना या जिसे नाप सकता वडा 
कठिन है, विषय में विचार करते हुए आयोग ने बताया कि ्याय्यता एक मायावी सवोध 
हं, यह अत्यन्त सापेक्ष भी हैं, विशेषत कर प्रणाली के समस्त रूप से निर्धारण में ।” इस पर, 
समस्त सावेजनिक वित्त के कार्यों के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए, जिसमे करो के 
आपात के साथ सार्वजनिक व्यय के लाभ भी सम्मिलित है। अपने आविक विकामन में तेजी 
चाहनेवाले अधंविकनित देयो में यह अनिवाये है कि वहाँ की कर प्रणाली का आवार केवल 
कर देने की क्षमता ही न हो। आथिक विकास के लद््यो को, जो राष्ट्रीय नीतियो के आज्ञापक 
हे, उचित अवभषि में प्राप्त करने के लिए भी ऐसा होना अनिवायें हैं। यद्यपि समस्त कर प्रणाली 
पर न्याय्यता का मापदण्ड उपयुक्त रूप से लागू नहीं किया जा सकता फिर भी कर प्रणादी 
के कुछ भागों में असाम्य या अन्याय के विशिष्द तत्त्व सदा ठीक किये जा सकते हैं। 

विकास कार्यत्रम के लिये उपयुक्त कर प्रणाली का निर्धारण करते हुए इस वात पर 
जोर देना पड़ेगा कि अर्वेब्यवस्था की स्वाभाविक प्रवृक्तियो का प्रतीकार किया जाय और यह तक 
हो सवता है जद की सपत का नियंत्रण किया जाय और पूंजी-नियोजन तथा वचसो को प्रोत्साहन 
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बोनस प्रदान निजी लिमिटेड कम्पनियो में हुई वृद्धि के एक चौथाई से मी कम थे। निजी लिमि- 
टेड कम्पनियों के वित्तो के सम्बन्ध में आन्तरिक साधनों का कम महत्त्वपूर्ण भाग !रहा। 


अर्थव्यवस्था में पूंजी-विनियोग और बचत 


समस्त अर्थव्यवस्था में पूंजी-विनियोग और वचत के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए आयोग ने कुछ प्रावकलन उपस्थित किये जो “अत्यधिक अस्थायी है, और आवश्यक 
प्रारम्भिक सामग्री नमिल सकने के कारण, जो अशत, वैज्ञानिक प्रावक्तन न होकर 
सूचनाओं पर आधारित अनुमान मात्र ही हँ।” १९५३-५४ में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी- 
विनियोग अनुमानत ३०५ करोड रुपये और उद्योग के समामेलित क्षेत्र में लगभग ५५ करोड 
रुपये था। शहरी मकान-सम्पत्ति से प्राप्त अनुमानित शुद्ध किराये के आधार पर राष्ट्रीय आय 
समिति ने हिंसाव लगाया है कि १९५३-५४ में शहरी वासार्थ भवन निर्माण पर पूँजी-विनियोग 
लगभग १२० करोड रुपये था और ग्रामीण परिवारो ने खेती के औजारो तथा भूमि की उन्नति 
पर जो व्यय किया वह १६० करोड रुपये था। १९५३-५४ में सार्वजनिक क्षेत्र में बचतो का 
कुल प्राककलन २०८ करोड रुपये और निजी क्षेत्र में ३१४ करोड रुपये था। १९५०-५१ 
में कुल शुद्ध पूंजी नियोजन का अनुमान ५५५ करोड रुपये या राष्ट्रीय आय का ५ ८ प्रतिशत 
किया गया था। १९५३-५४ के लिए पूँजी नियोजन का प्राककलन ७३० करोड रुपये या 
सम्भाव्य राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत था। छोटे उद्यम एवं वाणिज्य को मिलाकर यह सख्या 
कुछ अधिक हो जायेगी। 


करनीति की रूपरेखा 


विचारणीय विपयो की दृष्टि से आयोग द्वारा कर-प्रणाली की परीक्षा करना आव- 
प्यक था। यह परीक्षा इन चार मुख्य पहलुओ के सम्बन्ध में करनी थी --कर प्रणाली का 
आपात और आय की विपमताओ को कम करने के लिए इसकी उपयुक्तता, देश के विकास कार्य- 
ऋऋरम और इसके लिए आवश्यक साधनो के सम्बन्ध में इसकी उपयुक्‍्तता, पूँजी-निर्माण और 
उत्पादक उद्यम के रक्षण एव विकास पर आय-कर के प्रभाव, तथा स्फीतिकारी एड 
जपस्फीतिकारी' स्थितियों का सामना करने के लिए कर का उपयोग। 


करनीति के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न इस वात से पैदा हुआ कि “कर प्रण 
द्वारा जाथिक ममता प्राप्त करने और उत्पादक उद्यम की निरन्तर प्रगति के लिए आद 
पूंजी-नियोजन और बचत अवाब रुप से होती रहे, इन दो उद्देश्यों के वीच संतुलन रू 
करने की जररत है ।“सामान्य आर्थिक और सामाजिक नीति के सम्बन्ध में अधिक र 
तवा और अधिक अच्छा वितरण, ये दोनोही उद्देग्य वडे महत्त्वपूर्ण है। अल्पकालीन 
वितरण में सुवार की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि अधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता 
आविक और सामाजिक शक्तियाँ अपने आप चाहे जैसा कार्य करती रहे इस पर 
नयापित करने का प्रग्न नही छोड जा सकता | उच्च घन्चो के अनुकूल जीवनर 
परम्परागत विचारों तथा प्रयत्न और बचत करने के लिए आवश्यक पुरस्कार 


(६5%. ॥ 


आयोग का कहना हूँ कि "ऐसा समझना गलत न होगा कि ऐसी नीतियो से कर योग्य क्षमता 
घटती है, जिनसे आध्थिक दुरस्था उत्पन्न हो और जो लोकप्रिय न हो तथा हितकारी जौर 
दक्ष प्रशासन से मह क्षमता वढती है”। भारत में सार्वजनिक व्यय हितकारी व्यय को और 
निरन्तर अग्रसर हुआ है, किन्तु सम्भवत इसमें मितव्ययिता जौर कार्यकुअछता नहीं वढी। फिर 
भी सामाजिक और विकास सेवाओ के प्रति बढते हुए पक्षपात से कर योग्य क्षमता की सीमाएँ, 
बढाने में सहायता मिली है। यह माना जा सकता हैं कि भारतीय कर पद्धति ने, अपने वर्तमान 
ढांचे और दरो के आधार पर देग के कर योग्य साधनो का पूरी तरह से दोहन नहीं किया। 
अतिरिक्त साधनों की विस्तृत आवश्यकता को देखते हुए भारतीय करो में कुछ वृद्धि करना 
भगत होगा। 

कर बनाम ऋण-प्रहण के प्रग्न के वारे में आयोग का कहना हैं कि चालू और 
पूंजी व्यय ऐसी श्रेणियों मे नही आते जिनमें इस प्रयोजन के लिये काफी स्पप्ठता के साथ 
भेद किया जा सके । अन्य देशो के अनुभव से पता चला है कि एक महान्‌ विकास कार्यक्रम 
के लिए वित्त-ध्यवस्था करते हुए, स्फीतिकारी सम्भाव्य को सीमित रखा जा सकता हे । 
यह तव हो सकता है जब कि राजस्व लेखे में उचित मात्रा में मुनाफे का वजट बनाया जाय। 
राजस्व और पूजी खातो के वीच का भेद स्पप्ट नहीं हैं और किसी भी हालत में पूंजी 
खाता आधिक रुप से उत्पादक योजनाओं तक सीमित नही है। इसलिये ऐसे कार्यक्रमों का 
कम से कम कुछ भाग कर द्वारा प_रूरा करना वाठछनीय है। ऐसा समझता भ्रामक 
होगा कि पूँजी व्यय के लिये वित्त-व्यवस्था करने मे कर के उपयोग से वर्तमान सतति पर 
उन कार्यक्रमों के लिये वोझ पडेगा, जिनका छाभ आगामी सततियाँ उठायेंगी। वस्तुत 
वर्तमान समय में समूचे समाज को यह भार उठाना पडेगा, चाहे इसके लिये वित्त-व्यवस्था 
ऋणो द्वारा की जाय या कर द्वारा। किसी भी हालत में यह सुझाव नहीं दिया 
गया कि विकास कार्यक्रम के लिये पूर्णत करो हारा ही वित्त-व्यवस्था की जाब। मिश्रित 
अर्थव्यवस्था की स्थितियों में ऐसा करना अवास्तविक होगा) विकास वित्त में ऋणों का एक 

हत््वपूर्ण स्थान हैं। मुनाफे के वजट वनाकर विकास के कुछ भाग के लिये वित्त-व्यवस्था करना 

विकास वित्त का एक उचित रूप हैं और इससे सार्वजनिक ऋण-प्रहण की समात राशि की 
अपेल्ला चालू उपभोग पर अधिक भार नहीं पडता। 

विकास कार्यक्रम के लिये वित्त वहन करने का एक दूसरा उपाय घाटो की अर्थव्यवस्था 
हैं। घादे की अर्थव्यवस्था कहाँ तक की जाब इस सम्बन्ध में इस वात पर विचार करना होगा 
कि सामान्य आारथिक स्थिति में स्फीतिकारी दवाव विद्यमान है या नहीं। ऐसा समझना ठीक 
न होगा कि घाटे को अर्थव्यवस्था का परिणाम सदा मुद्रास्फीति हो होता है चाहे इसकी मात्रा 
नुछ भी ही बोर चाहे किन्‍टो भी परिस्यितियों में इसका बाश्रयथ लिया जाव। ऐसा कोई 
भी मूत्र नहीं है जिससे धादे की अर्थव्यवस्था की मात्रा निश्चित की जा सके। अन्तत्तोग्रत्वा 
यह तो एक निर्णय का वियय है। वर्तमान परिस्थितियो को और इस समय अर्थव्यवस्था की 
जो प्रवृत्तियाँ है, उन्हें देखते हुए “घाटे की अर्थव्यवस्था की उचित मात्रा से त्र्थ-व्यवस्था को 
कोई हानि न पहुँचेगी। 

फा० ४ 


[६ कई.) 


दिया जाय। यदि कर प्रणाली से, जो बचतो के सर्वेसमुच्चय पर निर्भर करती है, सार्वजनिक 
पूँजी-नियोजन के परिमाण में वृद्धि हुई और उससे प्रशासनिक और विकासेतर व्यय न बढा तो 
जो अतिरिक्त सार्वजनिक पंजी-नियोजन होगा, उससे निजी पूँजी नियोजन को नहीं, अपितु 
खपत को हानि होगी। असल में जिस चीज की आवश्यकता है, वह है उचित रूप से व्यवर्तित 
कर की योजना, एक ऐसी योजना जिसमें गहराई और विस्तार इन दोनो की पूर्णता हो। 
इसलिये यह सकेत किया गया हैं कि “बहुत-सी विछास और अधविलास की वस्तुओं पर 
पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त कर लगाया जाय, और साथ ही जन-उपभोग कि वस्तुओ पर अपेक्षा- 
कृत कर की दरें कम हो”। सामानन्‍्यतया ऐसी कर प्रणाली, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की 
आवश्यकृताओ को पूरा करने और साथ ही विकास कार्थक्रम और उसके लिये आवश्यक साधन 
जुटाने की क्षमता हो, वही हो सकती है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध पूँजी-नियोजन 
के साधनो में वृद्धि हो सके किन्तु साथ ही जिससे निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोग में न्यूनतम कमी हो 
और इसलिये, जिसके द्वारा समस्त वर्गों के उपभोग पर अधिकतम व्यवहायें नियत्रण किया जाय । 
अधिक आयवाले वर्गों के उपभोग पर, कम आय वाले वर्गों की अपेक्षा नियत्रण नि सन्देह अधिक 
होना चाहिए। 

केवछ विलास की वस्पुओ पर कर छगाने से पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा, और 
उपभोग पर पर्याप्त नियत्रण होने के साथ पप्पद्रव्य-कर द्वारा काफी प्राप्तियाँ हो सके, इसके लियि 
यह आवश्यक होगा कि उत्पाद और विक्रय कर को, कम आयवाले वर्गों के उपभोग पर, और 
उन वस्तुओ पर जो नितान्त आवश्यकता की समझी जाती है, लागू किया जाय। कुछ आवश्यक 
वस्तुओं को कर से मुक्त करना अधिक तकंसगत नही है। मुद्रास्फीति के विकल्प के रूप में, 
जिससे सम्भवत समाज के कमजोर वर्गों के प्रचलित उपभोग रतरो में और भी अधिक कमी 
फरनी पडे, अत्यावश्यक वस्तुओं पर कर निर्वारण की एक वैज्ञानिक योजना अधिक उचित 
होगी । 

कर की सीमाओ के प्रइन पर विचार करते हुए जायोग का कहना है कि न्याय्यता 

की भाँति कर योग्य क्षमता भी एक सापेक्ष सवोव है। आ्थिक सीमाएँ राजनीतिक सीमाओ से, 
जो प्राय जर्दी प्राप्त कर ली जाती हैं, व्यवस्थित होती है। भारतीय कर राजस्व राष्ट्रीय 
आय के लगभग ७ या ८ प्रतिशत है, और यह अनुपात कई अन्य देशो के, जिनमें दक्षिण 
पूर्वी एथिया के भी कुछ देश सम्मिलित हैं, अनुपात से कम है। तिम्न जीवनस्तर, कम उप- 
भोगस्तर और राष्ट्रीय आय के साथ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नीचा अनुपात अधिकाश 
व्यक्तियों के बारे में कर की सीमा नियत करते हैं। अधिक विकसित देशो में ऐसे ही अनुपातों 
की तुझना फे आपार पर यदि कोई ऐसे प्रत्यक्ष परिणाम निकाले जायें कि देश में और 
अधिक कर लगाने की गुजाइण है तो वे अनुपयुक्त होंगे। 

यह कहा जा सकता है कि कर योग्य क्षमता की सीमा का सम्बन्ध उन प्रयोजनो से होता 
है, जिनके दिए अतिरिक्त करों को खर्च किया जाता है। प्रशासन में कार्यकुशछता और सातें- 
जनिफक व्यय में मितव्ययिता हो जाने से लोग करो में की गई बुद्धि को इच्छापूर्वक वहन कर लगे । 


( २५ ) 


आयौग का कहना हूँ कि “ऐसा समझना गछत न होगा कि ऐसी नीतियो से कर योग्य क्षमता 
चटती है, जिनसे आधिक दुरवस्था उत्पन्न हो और जो छोकग्रिय न हो तथा हितकारी और 
दक्ष प्रशासन से यह क्षमता बढती है”। भारत में सार्वजनिक व्यय हितकारी व्यय की ओर 
निरन्तर भग्रसर हुआ है, किन्तु सम्भवत इसमे मितव्ययिता औौर कार्यकुगछता नही वढी। फिर 
भी सामाजिक और विकास सेवाओं के प्रति बढते हुए पक्षपात से कर योग्य क्षमता की सीमाएँ 
बढाने में सहायता मिली है। यह माना जा सकता है कि भारतीय कर पद्धति ते, अपने वर्तमान 
ढदचे और दरो के आधार पर देश के कर योग्य सावनो का पूरी तरह से दोहन नही किया । 
अतिरिक्त साधनों की विस्तृत आवश्यकता को देखते हुए भारतीय करो में कुछ वृद्धि करना 
सगत होगा। 

कर वनाम ऋणग-प्रहण के प्रग्त के बारे में आयोग का कहना हैँ कि चालू और 
पूंजी व्यय ऐसी श्रेणियों में नही आते जिनमे इस प्रयोजन के लिये काफी स्पष्ठता के साथ 
भेद किया जा सके। अन्य देशो के अनुभव से पता चला हैं कि एक महान्‌ विकास कार्यक्रप्त 
के लिए वित्त-व्यवस्था करते हुए, स्फीतिकारी सम्भाव्य को सीमित रखा जा सकता है। 
यह तव हो सकता हैँ जव कि राजस्व लेखे में उचित मात्रा में मुनाफे का वजट वनाया जाब। 
राजस्व और पंजी खातो के वीच का भेद स्पष्ट नहीं हैं और किसी भी हालत मे पूँजी 
खाता आधिक सर्प से उत्पादक योजनामों तक सीमित नही हैं। इसलिये ऐसे कार्यक्रमों का 
कम से कम कुछ भाग कर हारा पूरा करना वाछनीय है। ऐसा समझना श्रामक 
होगा कि पूंजी व्यय के लिये वित्त-व्यवस्था करने में कर के उपयोग से वर्तमान सतति पर 
उन कार्यक्रमों के लिये वोझ पडेगा, जिनका छाभ आगामी सततियाँ उठायेंगी। वस्तुत- 
वर्तमान समय में समूचे समाज को यह भार उठाना पड़ेगा, चाहे इसके लिये वित्त-त्यवस्था 
ऋणो द्वारा की जाय या कर द्वारा। किसी भी हालत में यह सुझाव नहीं दिया 
गया कि विकास कार्यक्रम के लिये पूर्णतः करो द्वारा ही वित्त-व्यवस्था की जाय। मिश्रित 
अर्थव्यवस्था की स्थितियों में ऐसा करना अवास्तविक होगा। विकास वित्त मे ऋणों का एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुनाफे के वजट वनाकर विकास के कुछ भाग के लिये वित्त-व्यवस्था करना 
विकास वित्त का एक उचित रूप है और इससे सार्वजनिक ऋण-प्रहण की समान राशि की 
अपेक्षा चालू उपभोग पर अधिक भार नहीं पडता। 
॥॒ विकास कार्यक्रम के लिये वित्त बहन करने का एक दूसरा उपाय घादो की अर्थव्यवस्था 
है। घाटे को अर्थव्यवस्था कहाँ त्तक की जाय इस सम्बन्ध में इस वात पर विचार करना होगा 
कि सामान्य आधिक्‌ स्थिति में स्फीतिकारी दवाव विद्यमान है या नहीं। ऐसा समझना ठीक 
न होगा कि घाटे की अर्थव्यवस्था का परिणाम सदा मुद्रास्फीति ही होता हैँ चाहे इसकी मात्रा 
कुछ भो हो गौर चाह किन्ही भी परिस्थितियों में इसका आश्रय लिया जाय। ऐसा कोई 
भी सूत्र नही है जिससे घाटे की अर्थव्यवस्था की मात्रा निश्चित की जा सके। अन्ततोगत्वा 
यह तो एक निर्णय का विपय है। वर्तमान परिस्वितियो को कौर इस समय अर्थव्यवस्था की 


जी रा हैं, उन्हें देखते हुए “घाडे की अर्वव्यवस्या की उचित मात्रा से अर्थ्यवस्था को 
ई हानि न पहुंचेगी ।” 
फा० ४ 
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विकास कार्यक्रम के लिये वित्त की व्यवस्था करने के कुछ पूरक साधन भी विद्यमान 
है, जैसे निष्कर राजस्वो का विस्तार, विदेशी वित्तव्यवस्था, कर न देने या कर से बचने की 
रोकथाम और व्यय में वचत और उसे युक्तियुक्त बनाना। अन्यत्र उपयुक्त स्थानों पर आयोग 
नें इनका उल्लेख किया हे। 


निजी क्षेत्र के उद्दीपको पर, विशेषत बचतो और पूंजी-नियोजन पर कर प्रणाली 
के क्या प्रभाव हँ--इस विपय में विचार करना आवश्यक है। भारतीय कर प्रणाली 
के आवरण को गहरा और विस्तृत करने की जरूरत है, जिसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
दोनो प्रकार के करो में वृद्धि। यह बात तो ठीक है कि कर वृद्धि से उपभोग स्तर, विशेषत- 
अधिक आयवाले वर्गों के उपभोग स्तर घट जायेंगे। उपभोग स्तरो में अत्यधिक विषमता 
का अधिकाश मजदूरों पर अनैतिक प्रभाव पडता है और आयोग के विचार में ऐसा मानना 
सम्मवत अतिशयोक्तिषृणं हैँ कि अधिक आयवाले वर्गों की काम करने की इच्छा पर, अधिकः 
कर लगाने से अनुद्दीपक प्रभाव होता है। कर की वर्तमान उच्च दरो के होते हुए भी थोड़े 
और बहुत्त से लोगो फी आयो के निर्वेतेन की विषमता का स्तर भारत में उत बहुत से देझों 
की अपेक्षा भी अबिक विस्तृत है, जहाँ उच्च आयो पर कर की दरें नीची हैं। प्रति व्यक्ति 
या ग्रति परिवार आय के उचित अपवर्त्य के आधार पर व्यक्तिगत आयो की उच्चतम सीमा 
निर्धारित होना आवश्यक है और आयोग का यह विचार है कि “कर के बाद शुद्ध व्यक्तिगत 
आयो पर एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित की जाय जो देश में प्रचलित औसत प्रति 
परिवार आय के छूगभग ३० गुणा से अधिक न हो 7” इस सुझाव का यह अर्थ नही हैं कि 
इसको तत्काल कार्यान्वित किया जा सकता है, किन्तु महत्त्वपूर्ण वात यह है कि कुछ समय 
में घोरे घीरे इसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस समस्या के प्रति 
दृष्टिकोण वास्तविक होना चाहिये और वह विभिन्न दिशाओ में किये जाने वाले एकीकृत 
पयत्तों से सम्बद्ध होना चाहिये। कर प्रणाली में इतना अधिक खिंचाव नहीं आना चाहिये 
कि जिससे देश की उत्पादक पद्धति ही खतरे में पड़ जाय या जिससे उसकी विस्तार की 
सम्भावनाओं को क्षत्रि पहुँंचे। बचतो और पूंजी-नियोजनों को बढाने एव औद्योगिक विस्तार 
का भ्ात्साहित करने के लिए कर. प्रणालियों में उचित उद्दीपक होने आवश्यक है। 


कर प्रणाली के ढाँचे पर विचार करते हुए कर पद्धति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो का 
सापेक्ष भाग क्या हैं, यह प्रश्न प्राय उठाया गया है। सामान्यत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो में 
क्या विशेष अनुपात हो, यह वात कोई विशेष महत्त्व की नहीं । अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिये 
कर की उच्च दरें और विम्तृत आवरण आवश्यक है और प्राप्तियों में वृद्धि प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष 
दाना प्रकार के करो में विभवत्त होनी चाहिये। आयोग का विचार हैं कि “कर राजस्वरो में 
जितनी अपिक वृद्धि करनी वाउनीय हो, उतना ही वडा भाग अप्रत्यक्ष करो का ऐसी वृद्धि लाने 
में हता हूँ ।” करातिरिक्त राजस्वो में, जो कुछ रूप में अप्रत्यक्ष करो के समान है, इसी प्रकार की 
वृद्धि होनी चाहिये। 


आयोग के मामने यह वात रसीग ई कि राज्य क्षेत्र में विभिन्न करो की दरो में प्रणाली की 
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एकरूपता स्थापित करना वाछतीय हुूँ। इस वारे में आयोग का रवैया यहहे कि एकरूपता 
ठाने के छिये केवल उतने ही कम से कम प्रयत्न किये जाने चाहियें कि जितने साधनों के 
उत्तमोत्तम आवटन की सुरक्षा के लिये भावश्यक हो और जिनसे व्यापार एवं व्यवसाय सम्बन्धी 
कार्य-कलाप अलाभकारी दिशा में प्रवाहित न हो और आ्थिक मामलो मे राज्यों की आवश्यक 
स्वायत्तता भी कम न हो । 


विशिष्ट कार्यों के लिए उपकर लगाने के प्रश्न पर आयोग ने यह मत प्रकट किया कि 
उनके लगाने में कोई आपत्ति नही है यदि वे, जिस वस्तु पर उपकर लगाया गया है, उसके 
मूल्य का वहुत ही थोडा भाग हो और उनसे जो आय हो वह “से कार्यो में छगाई जाय जिनका 
कर-दाताओ की उसी सस्था के हितो से या उद्योग से अथवा सम्बद्ध वेस्तु के उत्पादन या विक्रय 
व्यवस्था से सम्बन्ध हो।” विशेष करो से होनेवाली आयो को विशिष्ट कार्यो के लिये पृथक्‌ 
सूप से निश्चित करने के बडे प्रइन के वारे में आयोग का विचार हैं कि “करो से 
उपलब्ध समस्त प्राप्तियों को एक सामान्य निधि में मिला देना और सर्व समुच्चय से 
विशिष्ट प्राधिकरण द्वारा समस्त व्यय के लिये निधियो का आवंटन उत्कृष्ट आशिक प्रवस्ध 
के लिये लाभकारी है।” कुछ परिस्थितियों में विशिष्ट उपकरो या पृथक्‌ रूप से रक्षित 
करो के उपयोग के लिए लाभदायक क्षेत्र विद्यमान हैं। करो के साथ छलाभो के सम्बन्ध 
से इस प्रकार का पृथक रक्षण स्पष्टत युक्ति सगत हो जाता है। अल्पकाल तक, महेंगी 
योजनाओं की लागत निकाल लेने के लिये पुलो पर छूगें पथकरों का उपयोग इसका 
एक उदाहरण हूँ। करो को मिलाने और आयो के उपयोग का मुख्य क्षेत्र उन दिशाओं में है 
जहाँ इस सम्बद्ध लाभ के कारण मनोवैज्ञानिक रूप से करो का भार कम प्रतीत होता है। किन्तु 
उद्योग के एक भाग पर इसलिये भार डालना कि उसके दूसरे भाग को लाभ हो यह कोई उपयुक्त 
पद्धति मालूम नही होती क्योंकि इससे सार्वजनिक वित्तो के एकीकृत प्रशासन में कमी होती हैं। 
सडक बनाने और उनके विकास के लिये मोटर गाड़ियो पर छंगे करो को पृथक रक्षित करने 
की प्रथा का अन्य देशो में विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया है। सभी क्षेत्रों में, जिनमें सड़कें भी 
सम्मिलित है, विकास कार्यकम का विस्तार होने पर ऐसी आशा नही की जा सकती कि मोटर 
गाडियो या पेट्रोल पर छूगे करो की प्राप्तियों के पृथक्‌ रक्षण से सडक विकास के बढने में बहुत 
अधिक सहायता मिलेगी | केन्द्रीय सडक निधि केवल पृथक्‌ रक्षण का तरीका ही नही है । यह किसी 
केन्द्रीय शुल्क से होनेवाली आयो के कुछ भाग को क्रवुउत वस्तु के उपभोग के आधार पर राज्यों 
में विभक्‍त करने का तरीका भी है। जिस राज्य को इस प्रकार जायें मिलती हैं वहाँ उन्हें भी 
विःसी विशिष्ट उपयोग के लिये पृथक्‌ रक्षित कर दिया जाता है। यह तरीका राज्य और स्थानीय 
सम्बन्धो के क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है किस्तु इसकी आवश्यक बात पृथक रक्षण नहीं है। 
पह वस्तुत' स्थानीय संस्वाओ को और जविक साधन देने का एक तरोफा है और इससे, सडक 
विकास के कार्यक्रमों को हाथ में केसे में स्थातीय सस्पाओों को और अधिक विज्वास प्राप्त 
होता हैं। ; 


इनके बाद जायोग ने भारत में, भूसकाल में मद्ास्कीतिकारी एवं मृद्रास्फीनिनिव्गरक 
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गतियो के वास्तविक इतिहास तथा उनके पैदा करने में आन्तरिक तथा बाह्य कारणो का क्या 
भाग रहा, इसका विश्लेषण किया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि विचारणीय विषयो 
की दृष्टि से ऐसी स्थितियो के सम्बन्ध में कर का क्या भाग है, इसकी जाँच पड़ताल करने 
से एक काल्पनिक प्रश्न सामने आता है। साधारणतया दो तरीके ऐसे हैं जिनसे उचित परिवर्तत 
किये जा सकते हैं---एक ऐसा कर का ढाँचा निकाला जाय जो स्वत ही आर्थिक उथल-पुथल को दूर 
कर दे या विशेष परिस्थितियो का सामना करने के लिए परिवततंन किये जायें। आथिक उतार- 
चढावो का सामना करने के लिये कर प्रणाली की अपनी शक्ति को बढ़ाना सम्भव है। किन्तु यह 
तभी हो सकता है जब कि प्रगतिशील प्रत्यक्ष करो का सहारा लिया जाय. और यथा-पूल्य वस्तु 
करो का और अधिक्‌ उपयोग किया जाय । इस प्रकार के करो का उपयोग प्रशासनिक कार्ये-कुशलता 
एवं सुविधा की आवश्यकताओ के अनुसार होना चाहिये । इस प्रकार अन्य बातो से कर प्रणाली 
की आधिक उतार-चढावो का सामना करने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसलिये प्रश्न यह्‌ 
हैं कि कर प्रणाली का जो एक सामान्य रूप हैं उसमें, एक निश्चित स्फीतिकारी या अपस्फीति- 
कारी प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर किस प्रकार परिवर्तत किया जाय। 


सामान्यतया निजी व्यय के लिये उपलब्ध राष्ट्रीय आय की मात्रा कम करके कर प्रणाली 
द्वारा स्फीतिकारी काल के प्रभाव दूर किये जा सकते हैं। यह मात्रा मुनाफे के बजट बनाने की 
नीति द्वारा कम की जा सकती हैँ और घाटे के वजट द्वारा इस मात्रा को बढ़ाकर अपस्फीतिकारी 
काल को दूर किया जा सकता हैं। वाह्म प्रभावों से पैदा होनेवाली स्फीतिकारी उथलू-पुथल 
के प्रभावों को निर्यात-शुल्क लगाकर रोकना एक स्वीकृत तरीका है और बाह्य प्रभावों के 
कारण आन्तरिक मूल्यो में होनेवाली कमी को निर्यात शुल्क हटाकर तथा आच्तरिक वस्तुकर 
में काफी कमी करके दूर किया जा सकता हैँ। राजकोपीय दृष्टि से उन्नत देशो में भी करो में 
कमी करने की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके ही अवसाद विरोधी उपाय किये जाते है। 
भारत में अपस्फीति के प्रभावों को दूर करने में कर प्रणाली से बहुत कम सहायता मिलू सकती 
हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रचनात्मक दुृढताओ और अन्य विशेषताओ को देखते 
हुए घादे की अर्थव्यवस्था से युक्त सार्वजनिक व्यय की भी केवल सीमित उपयोगिता हैं। फिर 
भी कर की अपेक्षा सार्वेजनिक व्यय द्वारा ही अपस्फोति काल के प्रभावो को दूर करते के लिये 
प्रभावशाली कार्रवाई की जा सकती है। 


मुद्रास्फीति कालो में ही करो का एक महत्त्वपुर्ग निवारक भाग हो सकता हूँ। अनुभव 
से पता चला कि कर प्रणाली द्वारा आय का काफी भाग निजी व्यय से सफलतापूर्वक अछग किया 
जा सकता हैं। वडी अतिरिक्त आयो पर प्रत्यक्ष रूप से जो कर छंगाये जाने है, सामान्य ऋ्रय 
दवित में वृद्धि पर जो कर लगाये जाते हैं और सामान्य तथा विछासोपभोग की वस्तुओं पर जो 
बतिखित लाभ-कर बौर वस्तु-कर लगाये जाते हैं, इन सबका मुद्रास्फीति विरोधी नीति में 
एक महत्त्वपूर्ण भाग है। किन्तु जब मुद्रास्फीति किसी एक निरिचित स्तर से आगे पहुँच जाती 


. 
चर 


हैं, तत कर द्वारा आशिक उपचार भी नही हो पाता | ऐसी हालतो में एक असरदार तरीका यह 
है कि सार्वजनिक खरे में वृद्धि रोक दी जाये, इसे कम से कम कर दिया जायेया वहत जोरदार 
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मौद्रिक राक, सच तो यह ह कि मौद्विक पूर्ति तथा तरल सम्पत्तियों पर एक तरह की पूंजी 
सवधी कठौती छगा दी जाए। भारतीय कर पद्धति के अन्तर्गत आय-कर तथा जिन्स-कर 
में मुद्रास्फीतिमूलक परिस्थितियों पर रोकथाम करने के महत्त्वपूर्ण उपाय मौजूद है। यदि 
मन्दी आ जाए जिसकी कोई सम्भावना ज्ञात नही होती, तो कर में कमी करने से कुछ विशेष 
अन्तर नहीं जायेगा | ऐसी हालत में राजकोपीय उपचार यह होगा कि सार्वजनिक ख्चे वढाया 
जाए बौर इसके लिए वित्त घाटे के वजट द्वारा तव तक जुटाया जाए जब तक कि अर्थ 
व्यवस्था ठीक न हो जाए। 


सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त साधनों को किन मुख्य दिशाओ से प्राप्त 
किया जाए, इस वात पर सुझाव देते हुए आयोग ने यह कहा हैं कि आय कर बढाया जाए, 
जिसका आशिक रूप से प्रतिपेघ निगम कर घटा कर किया जाए, तथा वचतो और पूंजीविनियोग 
के मामले में अतिरिक्त सहूलियतें दी जाये, उत्पाद-कर वढाए जाएँ, उपयुक्त मूल्य सम्बन्धी 
नीतियो को अपनाकर करातिरिक्त राजस्व बढाया जाए, भूमि राजस्व पर मामूली अधिभार 
लिया जाए, कृषि आय-कर का भू-भागीय विस्तार किया जाय तथा उसकी दर में वृद्धि को जाए, 
सम्पत्ति कर को विस्तृत किया जाए, स्थानीय सस्थाओ के द्वारा सम्पत्ति के हस्तातरण पर कर 
लगाया जाए, विक्नी कर का विस्तार किया जाए और यधासमय उसकी दरो में वृद्धि की जाए । 
इसी प्रकार से राज्य के द्वारा चलाये हुए कार्यों से, जैसे सिंचाई तथा विजली की योजनाएं, 
वसूली चढाई जाए। 


कौन से नए कर लूगाये जायें, इस सम्बन्ध में आयोग ने कोई बहुत नयो वाते नही बताई 
उससे कोई ऐसा नतयाकर नहीं वताबा जो सविवास की सातवी अनुसूची की किसी 
न किसी सूची के अन्तर्गत न हो। फिर भी आयोग ने कर के कुछ ऐसे नये ढंग बताये हैं, 
जो भविष्य में काम आ सकते है, पर जिनके सम्बन्ध में यह सिफारिश नहीं की गई कि वे फौरन 
ही लगाए जाएँ। उदाहरणस्वरुप आय-कर तथा सम्पत्ति कर के पूरक के रूप में कुल धनराशि 
पर एक वापिक कर लगाया जा सकता है, कित्तु इसकी दर नीची होनी चाहिए पर पूँजी 
सम्पत्तियों के मृल्याकन तथा निर्वारण में प्रभामनीण पचड़े इतने अधिक हैँ कि “फकिलहाड 
तरह के कर नहठी उगाहने चाहिए ।” पूंजीगत मनाफों पर कर लगाना भी एक साधन हैं। 
भारत में इस कर को चालू करके देखा गया है, पर इससे विशेष राजस्व की प्राप्ति नहीं हुईं। 
ओर शायद पूँजी विनियोग पर इसका एक प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पडा, और स्टाको तथा 
शेयरों की स्वतत्न गति में वाघा पडी | जाज भी ये कारण उतने ही बलवान बने हुए है। आयोग 
यह सिफारिश की है कि नाय-कर की दरो में वृद्धि की जाय, पर यदि माथ साथ पूंजीगत 
मुनाफो पर कर लगाया जाय, तो करापप्चन का सतरा हैँ क्योकि लोग उस हाउत में उन 
प्राप्तियों की पूंजीगत मुनाफा कर के दिखायेंगे झिन्‍्हे अन्यथा कर योग्य आय समझा जाता । 
इसलिए इस समय पूंजीगत मुनाफा कर क्री सिफारिण नहीं को जा रहो है। 
जमीन तथा दूसरी सम्पत्ति के मूल्य में अतुपाजित वृद्धि पर कर लगाना सैद्वान्तिक रूप 
मे बहुत ही आदर्श कर हूं, पर इसे अधिक रूफऊता नही मिली । वास्तविक भूसम्पत्ति से प्राप्ल 
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गतियो के वास्तविक इतिहास तथा उनके पैदा करने में आन्तरिक तथा बाह्य कारणो का क्या 
भाग रहा, इसका विश्लेषण किया। आयोग ने इस वात पर जोर दिया कि विचारणीय विषयो 
की दृष्टि से ऐसी स्थितियों के सम्बन्ध में कर का क्या भाग है, इसकी जाँच पड़ताल करने 
से एक काल्पनिक प्रश्न सामने आता है। साधारणतया दो तरीके ऐसे हैं जिनसे उचित परिवर्तन 
किये जा सकते हँ---एक ऐसा कर का ढाँचा निकाला जाय जो स्वत ही आर्थिक उथल-पुथल को दूर 
कर दे या विशेष परिस्थितियो का सामना करने के लिए परिवर्तन किये जायें। आ्थिक उतार- 
चढावों का सामना करने के लिये कर प्रणाली की अपनी शक्ति को बढ़ाना सम्भव है। किन्तु यह 
तभी हो सकता है जव कि प्रगतिशील प्रत्यक्ष करो का सहारा लिया जाय और यथा-पूल्य वस्तु 
करो का जौर अधिक उपयोग किया जाय । इस प्रकार के करो का उपयोग प्रशासनिक कार्य-कुशछूता 
एवं सुविधा की आवश्यकताओ के अनुसार होना चाहिये। इस प्रकार अन्य बातो से कर प्रणाली 
की आशिक उतार-चढावो का सामना करने की क्षमता सीमित हो सकती है। इसलिये प्रश्न यह 
है कि कर प्रणाली का जो एक सामान्य रूप है उसमें, एक निश्चित स्फीतिकारी या अपस्फीति- 
कारी प्रवृत्ति उत्पन्न होते पर किस प्रकार परिवर्तन किया जाय। 


सामान्यतया निजी व्यय के लिये उपलव्ध राष्ट्रीय आय की मात्रा कम करके कर प्रणाली 
द्वारः स्फीतिकारी काल के प्रभाव दूर किये जा सकते हैं। यह मात्रा मुनाफे के वजट बनाने की 
नीति द्वारा कम की जा सकती है और घाटे के वजठ द्वारा इस मात्रा को बढ़ाकर अपस्फीतिकारी 
काल को दूर किया जा सकता है। वाह्म प्रभावों से पैदा होनेवाली स्फीतिकारी उथल-पुथल 
के प्रभावों को निर्यात-शुल्क लगाकर रोकना एक स्वीकृत तरीका है और वाह्य प्रभावों के 
कारण आत्तरिक मूल्यों में होनेवाली कमी को निर्यात शुल्क हटाकर तथा आच्तरिक वस्तुकर 
में काफी कमी करके दूर किया जा सकता है। राजकोपीय दृष्टि से उन्नत देशो में भी करो में 
कमी करने की अपेक्षा सावंजनिक व्यय में वृद्धि करके ही अवसाद विरोधी उपाय किये जाते हैं । 
भारत में अपस्फीति के प्रभावों को दूर करने में कर प्रणाली से वहुत कम सहायता मिल सकती 
है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रचनात्मक दृढ़ताओं और अन्य विशेषताओं को देखते 
हुए घाटे की अर्थव्यवस्था से युक्त सार्वजनिक व्यय की भी केवल सीमित उपयोगिता हैं। फिर 
भी कर की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय द्वारा ही अपस्फीति काल के प्रभावों को दूर करने के लिये 
प्रभावशाली कारंवाई की जा सकती है। 


मुद्रास्फीति कालो में ही करो का एक महत्त्वपूर्ण निवारक भाग हो सकता हैँ। अनुभव 
से पता चला कि कर प्रणाली द्वारा आय का काफी भाग निजी व्यय से सफलतापूर्वक अछूग किया 
जा सकता है। वडी अतिरिक्त आयो पर प्रत्यक्ष रूप से जो कर ठगाये जाते है, सामान्य क्रय 
शवित में वृद्धि पर जो कर लगाये जाते है और सामान्य तथा विलासोपभोग की वस्तुओ पर जो 
अतिखित लाभ-कर और वस्नु-कर लगाये जाते हैं, इन सबका मुद्रास्फीति विरोधी नीति में 
एक महत्त्वपूर्ण नाग है। किन्तु जब मुद्रास्फीति किसी एक निश्चित स्तर से आगे पहुँच जाती 


ँ.] 
ब्रा 


है, तव कर हारा गाशिक उपचार भी नहीं हो पाता | ऐसी हालतो में एक असरदार तरीका यह 
है कि सार्वजनिक खर्ज में वृद्धि रोक दी जाये, इसे कम से कम कर दिया जायेया बहुत जोरदार 
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मौद्रिक राक, सच तो यह ह्‌ कि मौद्विक पूर्ति तथा तरल सम्पत्तियों पर एक तरह की पूँजी 
सवधी कटोती छगा दी जाएं। भारतीय कर पद्धति के अन्तर्गत आय-कर तथा जिन्स-कर 
में मुदस्फीतिमूलक परिस्थितियों पर रोकथाम करने के महत्त्वपूर्ण उपाय मौजूद हैं। यदि 
मन्दी आ जाए जिसकी कोई सम्भावना ज्ञात नही होती, तो कर में कमी करने से कुछ विशेष 
अन्तर नहीं बायेगा । ऐसी हालत में राजकोपीय उपचार यह होगा कि सावेजनिक खर्चे बढाया 
जाए जौर इसके लिए वित्त घाटे के वजट द्वारा तब तक जुटाया जाए जब तक कि अर्थ 
व्यवत्वा ठीक न हो जाए। 


सावजनिक क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त साधनों को किन मुख्य दिशाओ से प्राप्त 
किया जाए, इस बात पर सुझाव देते हुए आयोग ने यह कहा है कि आय कर बढाया जाए, 
जिसका आशिक रूप से प्रतिपेध निगम कर घटा कर किया जाएं, त्तथा वचतो और पूँजीविनियोग 
के मामले में अतिरिक्त सहूलियतें दी जाये, उत्पाद-कर वढाए जाएँ, उपयुक्त मूल्य सम्बन्धी 
नीतियों को अपताकर करातिरिक्त राजस्व वढाया जाए, भूमि राजस्व पर मामूली अधिभार 
लिया जाए, कृषि आय-कर का भू-भागीय विस्तार किया जाय तथा उसकी दर में वृद्धि की जाए, 
सम्पत्ति कर को विस्तृत किया जाए, स्थानीय सस्याओं के द्वारा सम्पत्ति के हस्तात्तरण पर कर 
लगाया जाए, विक्री कर का विस्तार किया जाए और यथासमय उसकी दरो मे वृद्धि की जाए। 
शमी प्रकार से राज्य के द्वारा चलाये हुए कार्यों से, जैसे सिंचाई तथा विजली की योजनाएँ, 
वसूली बढ़ाई जाए। 


कौन से नए कर लगाये जायें, इस सम्बन्ध में आयोग ने कोई बहुत नयो बातें नही वताई 
उसने कोई ऐसा नयाकर नहीं बताया जो सविधान की सातवी अनुसूची की किसी 
ने किसी सूची के अन्तर्गत न हो। फिर भी आयोग ने कर के कुछ ऐसे नये ढग बताये है, 
जो भविष्य में काम आ सकते है, पर जिनके सम्बन्ध में यह सिफारिश नही की गई कि वे फौरन 
ही लगाए जाएँ। उदाह्रणस्वरूप आय-कर तथा सम्पत्ति कर के पूरक के रूप में कुल घनराशि 
पर एक वापिक कर लगाया जा सकता है, किन्तु इसकी दर नीची होनी चाहिए पर पूंजी 
भम्पत्तियों के मूल्याकत तथा निर्वारण में प्रशासनीण पचडे इतने अधिक हैँ कि “फिलहाल 
इस तरह के कर नही उगाहने चाहिए ।” पुँजीगत मुनाफो पर कर रूगाना भी एक साधन हैँ । 
भारत में इस कर को चालू करके देखा गया हैं, पर इससे विश्येप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। 
और शायद पूँजी विनियोग पर इसका एक प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पडा, और स्टाको तथा 
शेयरों की स्वतन्न गति में वाघा पडी | आज भी ये कारण उतने ही चलवान वने हुए है। आयोग 
ने यह सिफारिण की है कि आय-फर की दरो में बुद्धि की जाय, पर यदि साथ साथ पूंजीयत 
मुनाफो पर कर छगाया जाय, तो करापपचन का खतरा है क्योंकि छोग उस हालत में उन 
प्राप्तियों को पूंजीगत मुनाफा कर के दिखायेंगे जिन्हे अन्यथा कर योग्य आदर समझा जाता। 
श्मलिए इस समय पूंजीगत मुनाफा कर को सिफारिश नहीं की जा रही है। 
जमीन तथा दूसरी सम्पत्ति के मूल्य में अतुपाजित वृद्धि पर कर लगाना सैद्धान्तिक रूप 
पे बहुत ही आदर्श कर है, पर इसे अधिक मफलता नही मिली | वास्तविक भूसम्पत्ति से प्राप्त 


का, 


होनेवाले पूँजीगत मु नाफो पर कुछ राज्य शहरी जमीनों तथा इमारतो पर आानुपातिक भूसम्पत्ति 
कर के रूप में परोक्ष कर लगाते हैँ । वास्तविक शहरी सम्पत्ति के' मामलो में सम्पत्ति के हस्ता- 
तरण पर कर तथा अन्य सम्पत्ति पर पहले से अधिक व।बिक कर लगाने से बहुत बडी 
अनुपाजित आय की समस्या हल हो जाती है । जमीन या जायदाद के पहले से अच्छी हो जाने 
के लिए लगा कर तथा खेती-वाली जमीन प र खेती के अतिरिक्त कामो में प्रयोग के कारण जो बढ़ा 
हुआ कर लगाधा ज ता है, उसमें सारे पंजीगत मुनाफे नही जा जाते बल्कि केवल वसूल न किये 
गये लाभ आ जाते हूँ जो विशेष सार्वजनिक उन्नति के' कारण उत्पन्न होते है। इस सम्बन्ध 
में अतिरिक्त मुनाफा-कर भी एक विचारणीय कर हूँ । अधिकाश रूप में इसका प्रयोग युद्ध या 
युद्वोत्तर युग में व्यवसाय के अत्यधिक मुनाफी पर कर लगाने के' सुविधाजनक उपाय के रूप में 
हुआ है। सयुकत राष्ट्र अमेरिका तथा दूसरे देशो में शाति के समय अतिरिक्त मुनाफा 
कर के सम्बन्ध में जो तजुर्वे हुए, उनसे यह ज्ञात होता है कि आय-कर के प्रचलित तरीको के' 
मृकावले में इसमें कोई श्रेष्ठता नही है । पूंजीगत लाभो पर कर की तरह अतिरिक्त मुनाफा 
कर को अथ्यन्त मुद्रास्फीतिमूलक युगों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। पर इसे कर- 
पद्धति के. एक साधारण उपादान के रूप में काम में छाने की सिफारिश नही की गई है । 
नमक पर उत्पाद कर के विपय में भी विवेचन होना चाहिएं। सावंजनिक कायें- 
कर्त्ताओ ने वरावर इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। इसके विरोध को एक राजनैतिक महत्त्व 
प्राप्त हुआ है, और इपका उच्छेदन मारतीय स्वतत्रता आन्दोलन का एक मुख्य तारा था। 
स्वतत्रता मिलने पर यह कर हटा लिया गया, तब से यह कर फिर नही लगाया गया। जिन्स 
कर के प्रसारित क्षेत्र तथा प्रतिवेदन में केन्द्रीय और राज्यीय क्षेत्र में उपभोग करो 
के विस्तार सम्बन्धी प्रस्तवों की पृष्ठभूमि में नमक कर लगाने का केवल इसलिए 
समर्थन नही किया जा सकता कि इसका आपात बहुत थोडा है। नमक शायद ही कभी 
केवल जीवन-धारण के' आधार पर उत्पादित होता हो, जैसे खेती की फसलें उत्पन्न की 
जाती है, और इसलिए इस पर कर न देने से यह व्यवहार में प्रतिगामी नहीं हो जाता। 
इसकी खपत भी लचीली नही हे, और इसलिए इसका भार कम आयवाले लोगो पर 
अधिक पडता हूँ। इस प्रश्न का राजनतिक पहलू भी अप्रासग्रिक नही हँ, जिसे किसी भी 
हालत में भुला देना अनुचित होगा, इसलिए आयोग की राय मे नमक-कर को फिर से 
चालू करने की आवश्यकता नही। 
कर के मामछो में सयोजन 
इसके बाद जायोग ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विवेचन किया हूँ कि केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्यों, राज्यों के मापसी कर सम्बन्धी मामलो में किस प्रकार सयोजन हो। 
प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र का जहाँ तक सम्बन्ध हँ, भारत में सयोजन का सवाछ, 
सिवा थोड़े से सोमित लेन में जहाँ खेलीवाली आय के साथ आय-कर का सयोजन 
क जा है, उठता ही नहीं। जिन्स पर कर के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों में 
सवोजन और एफ टूसरे के दृपष्टिकोग को समझने की आवश्यकता है। उदाहरण- 
“ स्वरूप पिसिन्न राज्यों में बिक्री करो को कार्यान्वित करने के मामले में किस प्रकार 
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संयोजन किया जाये, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कर-सम्वन्धी तजुर्वों तथा 
सूचनाओं का विभिन्न राज्यों में आदाव-प्रदाव फिया जाना वहुत आवश्यक ह 


रा ट्रीय अरवव्यवस्था मे सावंजनिक वित्त के बढते हुए महत्त्व के साथ कर तथा खर्च 
की समस्याओं के सम्बन्ध में एक सथोजित राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता 
है। औद्योगिक तया व्यापारिक क्षेत्र में सरकारी घन्यों के बुहत्‌ क्षेत्र में विभिन्न राज्यों तया 
केद्ीय सरकार के तजुर्वों को एकत्र करना उपग्रोगी होगा। राज्यो के कर-सम्वन्धी प्रयासों 


जप 


में योजनात्मक विकास की भाँति, सयोजन करना जरूरी हैं । 


इसके लिए आयोग ने यह सिफारिश की है कि सविधान के २६ ३वे अनुच्छेद के अनुसार 
अखिल भारतीय कर-परिपद्‌ की स्पापना की जाए, जिससे कर-सम्वन्धी नीतियो, कर-कानूनों 
तथा कर-प्रणासन के विपय में राज्यों में आपस में, तथा सघ और राज्पो के बीच सबोजन 
किया जा सके । राज्यो के पारस्परिक झगडो और एक से अधिक राज्य के बीच विचारणीय 
विपयो को भी इस प्रिपद्‌ के सामने छाया जाब। आयोग का यह सुझाव हैँ कि इस परिपद्‌ 
में जो लोग प्रतिनिधि होकर आयें, वे मन्‍्त्री के स्तर के हो, इसके सदस्य वित्त तथा स्थानीय 
शासन के मन्‍्त्री हो। परिपद्‌ का करणोघ ब्यूरो के रूप में एक स्थायी सचिवालय हो, 
जो वित्त मत्राल॒य से जुडा हुआ हो। यह दफ्तर निरस्तर सामग्री एकत्र करता रहे, और 
केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय करो सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करता रहे। और उनके 
सयोजन के सम्बन्ध में कार्य करता रहे। यह दफ्तर कर पद्धति का समग्न रूप से अध्ययन 
करे, वैदेशिक कर-पद्धतियों के मुख्य विकासो पर देख-रेख रखे, कर सम्बन्धी आँकडो को 
संयोजित और उन्नत करे, विश्येप करों या कर वर्गों के प्रभाव, कर के परिणामों, केन्द्रीय 
तथा राज्यीय जिन्स-कर कही एक ही मद पर दो वार न छगते हो, इन वातो के सब्दन्व 
में विशेष जाँच करे। वित्त आयोग ने यह जो सुझाव रखा हूँ कि एक एक राज्य के वित्तों का 
धारावाहिक रूप से अध्ययन किया जाये, सो यह सस्था उस काम को भी कर सकती हूँ । 
इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों तथा गैर 
सरकारी शोब सस्याओं में विश्लेपणात्मक कार्यों को बढाने के लिए क्रिवात्मक प्रयत्न क्यिे 
जाये। चुनी हुई शोध-सस्वाओ में सार्वजनिक वित्त एवं सार्वजनिक उपयोगिताओ र सम्बन्धी 
विपयो पर छोटे शोव-विभागो को वित्तीय सहारा दिया जाय। यधासमय ये ओोव-विभाग, 
कर-भोव दफ्तर तया चुने हुए अधिकारियों के सहयोग से कर अधिकारियों के लिए 

प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम तवा प्रशिक्षण की व्यवस्था करें । 

करातिरिक्त राजस्व 

श्सके वाद 


. इसकेव आयोग ने करातिरिक्त राजस्वों प्र विचार किया हैं । करातिरिवत राजस्व, 
देश के, चाहे रेद्ीय सतह पर हो वा राज्बीय पर, सावंजनिक वित्त का एक महत्त्वपूर्ण उपादान 
हे । कर और करात्तिरिक्त राजस्व में छकसर सीमा रेखा बहुत पतली हैं, कई वार वह एक दूसरे 
में विदीन हो जाते है, जैसे विडली के उपभोग तथा विजलीवाले कारखानो के छाभो पर 


कर। प्रशासनीय तथा अन्य विविध प्राप्तियो के बछावा करातिरिवत राजस्व में मुख्यतः राज्य 


( रेर ) 


द्वारा चलापे हुए घन्वों के छाभ आ जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, अधिकाश देशों में कर- 
पद्धतियों के विकास के कारण राजस्व के करातिरिक्त साधनों में कमी होती गई, पर हाल 
के वर्षों में बढते हुए समाजीकरण या आथिक घन्धों में राज्य के अधिक भाग लेने से 
करातिरिक्‍्त राजस्त्रों के अनुकूल कुछ हवा बदली है। जिन देशो की' अर्थव्यवस्था समूहवादी 
है, उनमें सार्वजनिक राजस्वो का वहुत बडा भाग, जैसा कि रूस में होता है करातिरिक्त 
साधनों से प्राप्त होता है । ब्रिटेन में सारे ब्रिटिश उद्योग का दसवाँ भाग राष्ट्रीयक्त उद्योग है । 
फ्रास में महायुद्ध के वाद मुरूप उद्योगों तथा ऋण-सस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की दिशा में तेजी से 
प्रगति हुई है, और फ्रेच सरकार ने कई तरह के मिश्चित धन्धों मे भाग लिया है । यहाँ यह बता 
देना चाहिए कि यू द्वोत्तर वर्षो में वहाँ के सावंजनिक धन्धो से वहाँ कुछ मामूली घाटा ही रहा है । 
लैटिन अमेरिका के कई देशो की राजस्व-पद्धतियों में करातिरिक्त राजस्वों को कुछ 
महत्त्व प्राप्त है। वैेदेशिक विनिमय का कारोबार, शराब तथा तम्बाकू पर एकाधिकार 
और सरकारी छाटरियो से बहुत काफी राजस्व आता है। 
मब्यपूर्वे के कई देशों को भी करातिरिक्त साथनों से बहुत काफी राजस्व प्राप्त 
होता हूँ । ईरान में पैट्रोल की भुगतान तथा अफीम और तम्बाकू पर आथिक एकाधिकार 
से बहुत काफी राजस्व आता हैँ। इसी' प्रकार थाई देश में अफीम, ध्ुरासार, तम्बाकू 
इत्यादि पर आर्थिक एकाधिकार से वडी रकम प्राप्त होती है । वर्मा की सरकार को 
चावल और लकडी जैसी चीजो के निर्यात से बहुत अधिक राजस्व मिलते है। 
भारत में, सरकार के व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रो में भाग लेने का मुख्य कारण 
आर्थिक नही है। सार्वजनिक उपयोगिता की चीजें हाथ में ले छी गई है या राष्ट्रीय महत्त्त के 
कुछ आधारभूत उद्योग अथवा पूँजीगत सामान वनानैवाके सूयोग स्थापित किए गए है । 
कृूछ हद तक नए उद्यम भी चालू किए गए हूँ जिनका उद्देश्य यह है कि निजी औद्योगिको को 
उद्योग के नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए। 
केन्द्रीय सरकार के उद्योग 
रेलें सबसे वडा राष्ट्रीय उद्योग है। १९४९ में जो रेल सम्मेलन हुआ था, 
उसमें रेल विभाग के वित्तो और आम वजट के वीच का सम्बन्ध इस' प्रकार निर्दिष्ट हुआ 
था कि सावारण करदाता को रेल के धन्धों में हिस्सेदार की हैसियत प्राप्त हो गई, जिप्षसे 
वह लगाई हुई पूंजी पर ४ प्रतिशत छाभाश का अधिकारी हो गया। छाभाश से सूद निकाल 
कर रेलो से प्रतिवर्ष लगमग ७ करोड रुपये प्राप्त होते रहे हैं । रेल-विभाग कुल मिलाकर 
बहुत ही उत्पादक धन्वा रहा है जिससे राष्ट्रीय वित्त को “निरन्तर यद्यपि साधारग सहारा 
मिलता रहा है।” सार्वजनिक वित्त में सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त रेल विभाग ने अपने 
निजी विकास के लिए भी वित्त का कुछ भाग दिया है। 
डाक तथा तार विभाग के वित्त भी केन्द्रीय वजट में विलीन कर दिये गये। हाल के 
वर्षों में जाम राजस्व-विभाग को इस विभाग का दान वरावर घटता रहा है, वह मुख्यत काम 
करने का खर्च बढ़ने के कारण हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि डाक सम्बन्धी सुविधाओं 
फे बढ़ने से खर्च बढा हूँ। 


( हरेरे ) 


अफीम के उत्पादन तथा वितरण पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है, पर इस मद 
में जो आय होती है, वह वरावर घटती रही है, और वह जल्दी ही घट कर बहुत थोडी रह 
जायगी । 

मुद्राचठन तया टकसाल से जो राजस्व प्राप्त होता हैं, वह मुख्यत रिजर्व बैक के 
अतिरिक्त लाभो के रूप में, विशेष कर इस बैक में जो सरकारी ऋण की वहुत वडी रकम 
है, उसके सूद तथा सिक्‍को के टकन के लाभो से प्राप्त होता है। 

केन्द्रीय सरकार ने दूसरे व्यापारी धन्धो में जो पूंजी लगा रखी थी वह १९५१ के एक 
अप्रैल को ३४ करोड ५२ लाख तथा १९५३-५४ के अन्त में ५९ करोड ५८ राख थी। इनमे 
कई प्रकार के उद्योग आ गये है। कई धन्धे तो ऐसे है जो अभी-अभी चलाये गये है, इसलिए 
उनके सम्बन्ध मे यह कहना कठिन हैं. कि उनसे वित्तीय तथा अन्य परिणाम क्या निकले । इस- 
लिए यह बताना सम्भव नही हैँ कि भविष्य में सार्वजनिक राजस्व में उनका क्या दान होगा । 


राज्य-सरकारो के धन्धे 


राज्यों में करातिरिक्त राजस्व मुख्यत जगलात तथा सिचाईवाली पुरानी भदो से 
प्राप्त होते हैं। व्यापारी धन्धों में विजलीवाले धन्चे तथा सडक-परिवहन योजनाएँ सबसे 
महत्त्वपूर्ण है। कुछ राज्यो में कई औद्योगिक धन्धे भी चला रखे है। 

राज्यों में बिजली उत्पादन तथा वितरण की पद्धति पर सार्वजनिक मिल्कियत की 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही हैं। बहुत से राज्यो में यह देखा जा रहा हैं कि विजली-सम्बन्धी 
योजनामओ में कुछ बचत नही हो रही है। 

पेप्सू और कुछ 'ग' भाग के राज्यों के गतिरिक्त सभी राज्यों मे सड़क-परिवहन योज- 
नाएँ चालू हैं। इन योजनाओं के हिसाव सर्वत्र एक ढग पर नही रखे जाते। अव तक राज्य 
ने अपना परिवहन-धघा मुसाफिरों के यातायात तक हीं सीमित रखा है, केवल दो या तीन 
राज्यो ने माल परिवहन का काम उठाया हँ। अभी हाल में ही योजना आयोग ने राज्य 
सरकारी को यह हिदायत दी हैँ कि वह छ्वितीय पचरवर्षीय योजना के युग में माल-परिवहनः 
का धंधा न उठावे। 

कुछ राज्य, विशेषकर मैसूर, तिस्वाकुर-कोचीन, हैदराबाद, मद्रास और मध्य प्रदेश 
उद्योग-धधों की स्थापना में क्रियाशील रहे, पर केवल मैसूर गौर तिरुवाकुर कोचीन को ही 
इन उद्योगों से अपने राजस्व में अच्छी रकम मिलने में सहायता मिली। सार्वजनिक घधो की 
पूँजी का एक बड़ा भाग सूद पर लिये गये कर्जो से प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे घघो की सूद देने 
की जिम्मेदारी साधारणतया वहुत वडी होती हू । इसी कारण निजी घधवों के मुकाबले में 
उनका शुद्ध आय कम होती हूँ। 

करातिरिक्त राजस्व भारतीय अर्थव्यवस्था में, विगेषकर, युद्धोत्तर तथा स्वतत्रता 
के बाद के युग में अधिक भहत्त्वपूर्ण होते जा रहेहँ। कई घघे ऐसे है जो सभी नये ही है 
ओर मपघूरे हैँ। इसलिए सार्वजनिक राजस्व में उनका वया भाग होगा, यानी उसमें उनसे 


कितनी बढ़ती होगी, इस पर बनी कोई राय नही दी जा सकती। 
फ़ा० ५ 


( ४ ) 


करातिरिक्त राजस्व 


समस्याएँ और नीति-सम्बन्धी विचार 

र:जस्व अधिक से अधिक बढने की दृष्टि से मूल्य-सम्बन्धी नीतियों पर विचार करना 
फुछ महत्वपूर्ण है इसमें सन्देह नहीं। रेल-विभाग किराए की वसूली के वारे में जिस नीति 
का अनुसरण करता है, उसका आधार “आवश्यक रूप से यही नहीं है कि यातायात की 
वस्तु या व्यक्ति किस हृद तक भार सह सकता है, वल्कि रेलो के अपने कार्यसचालन की 
छागत, और आवश्यक विकास को देखते हुए,” तथा इस वात का खयाल रखते हुए कि 
धेती, उद्योग-धघा, व्यापार और आम जनता के हितो की दृष्टि से जो उचित है । प्रत्येक 
उद्योग की मूल्य-सम्बन्धी नीति भिन्न है, पर आमतोर पर सरकार ने यह सिद्धान्त मान लिया 
है कि सरकारी कारखाने जहाँ तक हो सके व्यापारी सिद्धातों को देखते हुए मूल्य निर्दिष्ट 
करें। बिजली की दर-सम्बन्धी' नीतियाँ सर्वत्र एक सी नही है, पर आम नीति यह रही है कि 
टैरिफ इस प्रकार से निर्दिष्ट हो जिसमें प्रतिशोधन योग्य सारी लागत आ जाय, और जिसमे 
बिजली के उत्पादन, उसके दूर प्रेषण तथा वितरण, और कारखाना चालू रखने का व्यय 
एवं सूद तथा अवमूल्यनवाला ख्॑ निकल आवे। औद्योगिक खपत के लिए जो टैरिफ हूँ, वह 
साधारणतया घरेलू खपत के टेरिफ से कम है। सडक-परिहन सेवाओं मे अधिकाश राज्यों की 
नीति यह रही है कि किराये तथा महसूल इस तरह निर्दिष्ट किये जायें कि उन्हें चालू रखने, 
अवमूल्यन तथा सूद का खर्च निकल आये और सरकार के लिए कुछ मामूली मुनाफा छूट जाये। 

राज्य सरकारो की व्यापारिफ तथा औद्योगिक सस्थाओ की मूल्य-सम्बन्धी नीति हर 
समय विशुद्ध व्यापारिक सिद्धान्तो पर ही आधारित रहती हो ऐसी बात नही। 

रेल की दरों तथा महसूलो के प्रश्न पर विचार करते हुए आयोग ने किरायो की आम 
सतह के परिचालक सिद्धान्तो से उन सिद्धान्तो को भिन्न कर दिया हैँ जो महसूलो के 
परिचालक है, क्योंकि उनके मतानुसार “महसूलो का आर्थिक विकास से अधिक सीधा सम्बन्ध 
है।” आयोग इस' बात को मानता है कि कुल मिलाकर महसूल की दरें इस प्रकार निर्दिष्ट होनी 
चाहिएँ कि लागत तथा आवश्यक विकास के खर्च के अतिरिक्त कोई मुनाफा न छूटे। 
रेल' तथा अन्य सम्बद्ध मत्राल्यो और योजना आयोग की एक समिति बनाई जाये, जो 
औद्योगिक तथा आथिक विकास के हितों और रेल विकास के लिए आवश्यक साधनों 
को देखते हुए महसूछ की दरों सम्बन्धी उपयुक्त नीति का निर्णय करे । 

जहाँ तक रेल के किरायो का सम्बन्ध है, आयोग सैद्धान्तिक रूप से इस सम्बन्ध 
में कोई आपत्तिजनक बात नहीं देखता कि भ्रमण पर कर लगाया जाय, यद्यपि साथ 
ही उसका कहना है कि राज्य की एकाधिकारमूलक शक्ति का इस प्रकार इस्तेमाल नही 
करना चाहिए कि केवल मुनाफे अधिक से अधिक करने के लिए किरायो का निर्णय 
हो। जापान, तुर्की, स्पेन तथा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कुछ राज्यों में भ्रमण के कुछ रूपो 
पर कर वसूल किया जाता है। भ्रमण पर कर लगाना इस समय चालू बहुत से करों से किसी 
प्रकार अधिक प्रतिक्रियात्मक नही कहा जा सकता है, और जब राजस्व प्राप्त करने के उपाय 


(६ ३५ ) 


के सप में अगली वार रेल के किरायो और दरो पर पुतविचार हो, तो इंस मद पर विचार 
किया जा सकता हूँ। 

रेल के किरायो और महसूलों पर कर के सम्बन्ध में आयोग इस बात पर सहमत 
नहीं हैं कि इपका स.वेबान में रखा जाना कोई दकियानूसी वात है और भविष्य में इसका 
कोई सम्भव प्रयोग नहींहो सकता। परञमी वे ऐसे कर के लगाने की सिफारिश नही करते 
जिसका लाभ राज्यों को होगा, रेल-विभाग को नही। 

डाक-पद्धति के सम्बन्ध में आयोग का कहना हूँ कि यह “ व्यापक रूप से मान 
लिया गया है कि यह सावंजनिक बधा हैँ जिसमें सेवा ही कसौटी हँ नकि राजस्व की 
लफलता ।” इसकी' दरे ऐसी होती चाहिएं जैसी कि अब है, यानी उनसे खर्च निकल आये या 
वहुत ही मामूली राम हो। 

दूसरे सार्वजनिक घघो की मूल्य-सम्वन्धी नीतियो पर विचार करते हुए धघों में दो भोग 
किये जा सकते है, एक तो वे घधे जो प्रतियोगितामूलक क्षेत्र में काम करते है, और इसरे 
वे जो एकाधिकारमूलक या अधु-एकाधथिकारमूलक परिस्थितियों में काम करते है। जो धथे 
प्रथम श्रेणी में आते हे, उनके लिए सार्वजनिक लाभ के नाम पर कोई ऐसी नीति अनुसरण 
करने का प्रश्न नही उठता जिससे कि वे अधिक लाभवाली मूल्य-नीति से हटकर काम करें। 
रहे दूसरी श्रेणी के घधे, सो वे इस ढग पर काम करें कि उनके उत्पादन का खर्च निकल आवे : 
अवमूल्यन की उपयुक्त व्यवस्था हो और पूंजी पर युक्तिसगत जाय हो। जहाँ तक हो सके 
राजकीय सहायत्ता देकर मूल्यों को घटाने की नीति से वचना चाहिए। जब जिन्स तया ऐसी 
सेवाओ पर कर लगाये जाते है, जो उसी प्रकार से आधारभूत या आवध्यकीय हैं जैसे सर- 
कारी धधो की तैयार वस्तुएँ, तो राज्य को “यह नही समझना चाहिए कि वह उपयुक्त मूल्य- 
तोति के द्वारा ,एकाथिकारमूलक या अर्धएकाधिकारमूलक शवितयो के जरिये अधिकतर 
राजस्व वसूल करने से बचे।” 

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्य को जपने उपक्रमण तथा उद्यम द्वारा 
एक बहुत फ्रास्तिकारी भाग लेना है, और योजना के द्वितीय पर्याय मे सार्वजनिक घथो 
ने यह आश्ञा की जाती हैँ कि इससे भी अधिक व्यापक रुप से कार्य करें। “किसी आगे 
वर्ड हुए देश के लिए न मुनाफा न घाटा वाली नीति सार्वजनिक उपयोगिता की चस्तुओं 
के लिए उपयुक्त हो सकती है, गौर शायद यहाँ के कुछ सार्वजनिक घवो के प्रारम्भिक स्तोपानो में 
यहो सर्वोत्तम हो, पर हम सावंजनिक धघो के दीर्घधकालीन क्षय के रूप में या भारत में अधिकाद 
राजकीय घघो के छिए स्थायी नीति फे रूप में इसी नीति की सिफारिण नहीं करते।” 

विभागीय रूप से व्यवस्थित जौद्योगिक या व्यापारी कम्पनियों को इस आधार पर 
आय-वद से खुक्त रुउने पर शाएत्ति की गई हूँ कि इससे प्रतियोगितामूलक क्षमता में कृत्रिम 
रूप से वद्धि या इसत कायसचालन के परिणामों को बेहतर रोशनी में दिखाया 

जाता हूं। इस तेक में बुछ जोर अवश्य है, पर चतंमान परिस्थिति में किसी प्रकार 

के परिवर्तन की सिफारिश नही पते गई हु । विभागीय घधो के वित्त पर व्यापक नियनन्‍्नण हू, 
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और उस विशज्येष ध्व की जरूरतों तथा तथ्यों के व्योरेवार तथा सावधानापूर्ण विवेचन पर 
ही यह तय किया जाता है कि वह धधा आम राजस्व में क्या दान दे। उनके मुनाफो पर 
आय-कर लगाना अनावश्यक और कुल मिलाकर कम सतोपजनक कहा जा सकता हैं। 
सरकारी घथे अधिकाश क्षेत्र में एकाधिकारमूलक परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए 
निजी धंधे के' साथ उनकी समानता स्थापित करने का प्रइन नही उठता। एक विकासशील 
अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के धंधे सरकार के मामूली कार्यों के अग समझे जा सकते हैं। 
यदि सरकार के कार्यो के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी तथा गतिशील विचार लिया जाये, तो उनके 
कार्यों का विस्तार होना स्वामाविक है । राज्य के क्षेत्र में जो राजकीय धथे निजी घघो के साथ 
प्रतियोगिता में काम कर रहे है, उनसे अधिक मुनाफे की सम्भावना नही हो सकती, और 
कुल मिलाकर राज्य सरकारों के व्यापारी तथा अन्य व्यवसाय-सम्वन्धी कार्यो पर कर लगाने 
के सम्बन्ध में इस समय कानून वनाने की कोई जरूरत नही मालूम होती। पर सारे साव॑- 
जनिक धन्धो द्वारा उपयुक्त और सही हिसाव रखना, हिसाव की जाँच कराना तथा वित्तीय 
प्रतिवेदन उपस्थित करनाअनिवार्य हे। सब सरकारी घधो में, जिनमें विभागीय रूपसे चलाये 
हुए घधे भी आ जाते है, इस वात की अनुविहित व्यवस्था भी होनी चाहिए कि वे सही व्याव 
साश्रिक प्रतिमानों के अतुसार हिसाव-किताव रखें। आयोग का कहना हँ-- हमारा सुझाव यह 
है कि कम्प्रोलर और आडीटर जनरल सावंजनिक धधो के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त 
प्रतिमानीमूत स्वरूप विकसित करने की दृष्टि से इस प्रइत पर विचार करें।” 
सार्वजनिक घ्षों के कार्य की वापिक रिपोर्ट, बजट तथा साथ ही साथ परीक्षित हिसाव 
'विधान-मडल के सामने रखे जायें, तथा युक्तिसगत श्ीघ्रता के साथ प्रकाशित हो। यह 
कई दृष्टियो से, जिसमें अ थिक दृष्टि भी आती है, जरूरी है कि सरकारी धधो के कार्यो पर, 
विशेषकर एक ऐसे देद में जहाँ सरकारी नीति यह है कि अथ॑-व्यवस्था के सावंजनिक भाग' को 
विकसित तथा विस्तृत किया जाये, आलोकप्राप्त जनमत की' तेज रोशनी डाली जाय। हाल 
के वर्षों में सावंजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ सरकारी धधो की व्यवस्था, परिचालन तथा 

नियन्त्रण के सही तरीके निकालने का प्रइन सामने आया है। सगठन तथा व्यवस्था के सही 

तरीकों की' तलाश अमी प्रार॒म्मिक अवस्था में ही है, और आयोग ने इस' प्रश्त पर उतत्ता 
अधिक विचार नही किया हूँ कि सगठन के' उन विभिन्न स्वरूपो का सही मूल्याकन किया 

जा सके जो सार्वजनिक घधो को चलाने के लिए स्वीकृत हुए हैँ। 

कुछ वाहर के देशो के तजुर्बे पर यह सुझाव दिया गया ह कि अतिरिक्त राजस्व के 

लिए कुछ चुनी हुईं जिन्सो के व्यापार में राज्य भाग ले सकता है। कुछ समय पहले एक 

कमेटी ने इस विषय पर विचार किया था। इस प्रकार से राज्य के द्वारा किये गये व्यापार 

में राजस्व की दृष्टि से थोडे अर्से में ही बहुत अधिक छाभ की आशा नहीं की जा सकती | 

व्यापार में राज्य के भाग लेने से साथ ही साथ यह भी प्रश्वत उठता है कि सरकार के पास 

इस समय जो कर्मचारीवर्ग है, वह कहाँ तक इस कार्य के' लिए उपयुक्त तथा यसथेष्ट हैं। 

राज्य के द्वारा व्यापार के विस्तार के लिए सबसे उपयुक्त समय वही है, जब आमतौर पर 
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दाम ऊपर की ओर जा रहे हो। इसलिए वर्तमान समय इस क्षेत्र मे और अधिक पर बढाने 
के उपयुक्त नही मालूम होता। 

कई देशों में आथिक एकाधिकार का राजस्व बढाने में उपयोग किया गया है और 
तम्वाकू, दियासलाई तथा नमक जैसी चीजे इस उद्देश्य से चुनी गई हैं। उत्पादन का 
केद्रीकरण, उत्पादित द्रव्य का स्तरस्थिरीकरण, शोध के सम्बन्ध में अधिक सुविधाएं, 
थोजनात्मक उत्पादन, वितरण की लागत में बचत, इन बातो से इस प्रकार के एकाधिकार को 
लाभ पहुँचता है। इसके विपरीत विशेषज्ञ कर्मचारी वर्ग का अभाव, माल की किस्म के 
घटिया होने की सभावना तथा प्रवन्ध में फजूलखर्ची एकाथिकार की सफलता में वाघक होती 
हैं। पर उत्पाद-शुल्को के विकल्प के रूप में आथिक एकाधिकार से राजस्व में वृद्धि की 
सम्भावनाएँ हो सकती हैं। आयोग की सिफारिश यह है कि शीघ्र से ज्षीत्र आथिक एका- 
घिकार स्थापित करने की सम्भावनाओ पर एक विशद्येपज्ष समिति द्वारा जाँच कराई जाये, 
जिससे यह पता लगे कि इससे कहाँ तक सार्वजनिक राजस्व वढ सकता हूँ, वेकारी घट सकती 
है तथा योजनात्मक विकास की दृष्टि से इसकी आम सम्भावनाएँ क्या हूँ ? 
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मे प्राप्त आय की कूताई पिछले वर्ष की आय के आधार पर होती थी। १९१८ में भाय के 
सब तरह के साधनों के लिए निर्धारण का वर्ष ही आधार हो गया। १९२२ में यह तरीका 
इस प्रकार और भी सरल कर दिया गया कि भ्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण का आधार पिछले 
वर्ष की आय माना जानें छगा। बाद को करदाता को यह सुविधा दी गई कि वह अपनी 
आय के विभिन्न जरियो के लिए विभिन्न वर्षो को “पिछला वर्ष करके दिखा सकता है । आरम्भ 
से ही शुद्ध आय पर ही आयकर लिया जाता रहा है। पर १९१८ तक शुद्ध आय के हिसाव 
लगाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नही थी, और इस सम्बन्ध में निष्पारक अनुदेशों से 
ही नियमन होता था। १९१८ मे कानून में इस सम्बन्ध में विशिष्ट व्यवस्था की गई 
कि किस हद तक और किन मामलो में व्यापारी छूट मिल सकती हू। 

अवमूल्यन सम्बन्धी व्यवस्था सें भी समय समय पर परिवर्तन होता रहा। १८८६ 
के आयकर अधि नियम में अवमूल्यन के लिए छूट के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नही थी, 
और निष्पादक आदेशो से, जो न॒तो एक रूप होते थे और न व्यापक, इसका नियमन 
होता था। १९१८ के अधिनियम में सरल रेखा के तरीके से एक अवमूल्यन सम्बन्धी 
व्यवस्था रखी गईं। पहली वार १९२२ में अवभूल्यन सम्बन्धी दरों को एक अनुविहित 
स्वरूप प्राप्त हुआ। १९३९ मे इन दरो पर पुन. विचार किया गया, जबकि सरल रेखावाले 
तरीके के स्थान पर लिखे हुए (रिटन डाउन) वाला तरीका प्रवर्तित किया गया। १९४०- 


४१ वाले निर्धारण वर्ष से फानून का और प्रसारण किया गया तथा विज्ञेप छूटो की 
व्यवस्था की गईं। 


१९२२ के पहले हानियो को आय के वनाम नही दिखाया जा सकता था पर १५२२ 
के आयकर अधिनियम ने यह व्यवस्था कर दी कि यदि एक-सूत्र से आय के वनाम हानि हुई हैं 
तो उसे उसी वर्ष में दूसरे सूत्र से आय के वनाम दिखाया जा सकेगा। १९३९ में अप्रचूशित 
हानियो को ६ सार तक आगे दिखाने की तया उसी व्यापार में मुनाफों के वनाम 

दिखाने की छूट दी गई। १९५३ में सट्टेवाजीमूलक कार्य-कलाप से जो हानियाँ हुई, उन्हें 
केवल उसी व्यापार के मुनाफो के विरुद्ध दिखाने की अनुमति दी गई। 

विशेष परिस्थितियों में कर के सम्बन्ध में कमी तया छूट और ऋण दिए गए । कभी तो 

कर की दर का आधार ही घटा दिया गया, और कभी ऐसी वाते कर दी गई जिससे कि कर 

की दर नरम हो जाये। महत्त्वपूर्ण कर्मुक्तियो में घामिक तथा घर्माय॑ ट्रस्टो और स्थानीय 

सत्याओं की आय का उल्लेख किया जा सकता है, जिनकी व्यावसायिक आयो पर विशेष दर 

में आयकर लिया जाता था। 


सहो अर्थों में भारतीय आयकर में श्रममाजन १९१६ में प्रवर्तित किया गया जब आयो 
को विभिनर क्षोप्ठफो में वॉटकर उन पर कर को विनिन्न बाठ दरे निशचत की गई। 
१९३९ के पहले आयकर फम दर से तथा अधिकर सद दर (स्लेच) ने लगाया जाता था। - 
पर १९३९० में स्टेप दर को बदल बार खंड दर कर दिया गया। इसके बाद 


राके बाद और भी 
अऋधिऋ क्रमभाजन एस तरह किया गया कि १५०० रुपये तक को थाय को आयारमात 


जिल्द २ 


केन्द्रीय कर 


प्रतिवेदन की दूसरी जिल्द में आयोग ने केन्द्रीय करो पर विस्तारपूर्वक विचार 
किया है। पहले प्रत्यक्ष करो पर फिर परोक्ष करो पर विचार किया गया है। 


आय-कर 

आधुनिक रूप में आयकर पहले-पहल १८६० ई० में लगाया गया था। इस कर 
का अन्तिम रूप १८८६ में निश्चित हुआ, और इसका प्रथम विधिवतु कानून उसी साल बना | 

पिछले लगभग ७० सालो में कर के ढाँचे मे कई परिवर्तत हुए। बदलती हुई 
आधथिक परिस्थितियाँ, अतिरिक्त राजस्वों की आवद्यकता, अदालतों के निर्णय, तथा 
विभिन्न जाँच समितियों को सिफारिशो ने अपने अपने ढंग से इस कर के ढाँचे के निर्माण 
में हाथ बटाया है। भारतीय परिस्थितियों में खप जाने की प्रक्रिया मे यहाँ के आयकर में कुछ 
अपनी विदष्येपताएँ उत्पन्न हो गई है। 

पहले किसी ऐसी आय पर ही कर लगता था, जो किसी भारतवासी को भारत में 
होती हो या प्राप्त हो। भारत में न रहनेवाले व्यक्ति की उस आय पर भी कर छूगता 
था जो उसे भारत में रहनेवाले अपने एजेंट द्वारा प्राप्तहोती हो। १९३३ की पहली 
अप्रैल से विदेशी आय पर कर लगाने के आधार को विस्तृत करके' सब साघनो से प्राप्त 
होनेवाली आय पर कर लगा दिया गया। १९३९ में पहली वार “निवासी” “अनिवासी” 
तथा “साधारण रूप से अनिवासी” शब्दों की कानूनी व्याख्या की गई। इस प्रकार से 
एक निवासी की सारी आय, वह चाहे भारत में होती हो या ॥रत से बाहर, कर-योग्य 
करार दी गई। 

कानून में कई तरह की आय करमुक्त या कर-योग्य करार दी गई। प्रथम वर्गे 
में खेतीवाली आय आ जाती हैं जो १८८६ से करमुक्त रही। कम्पनियों के द्वारा कुछ ढग 
के ऐसे वितरण जिन्हे अदालतो ने पूंजीवाली श्रेणी का करार दिया था फानून के अनुसार कर 
योग्य बना दिये गये। खेतीवाली आय के सम्बन्ध में हमारे यहाँ अब तक जो व्यवहार रहा, 
वह भारतीय आय-कर-पद्धति की एक विशेषता है। 

आय के सम्बन्ध में जो विशेषता आमतौर पर मान ली गई है वह यह है कि वह किसी 
हद तक नियमित रूप से प्राप्त होनी चाहिए। १९१८ में कुछ अनावतेंक तथा आकस्मिक 
आय पर भी आयकर छागू कर दिया गया। १९४६ में जो पूंजी-मुनाफा-कर प्रवत्तित हुआ, 
उसमें भी कुछ फेर बदल के साथ नियमितता की घारणा सामने रखी गई। 

१९१८ तक वेतनों तथा प्रतिभूतियों पर सूद का निधारण, निर्धारणवाले वर्ष 
की आय के आधार पर किया जाता था, जब कि कम्पनियों के मुनाफे तथा दूसरे साधनों 


मा, 


से प्राप्त आय की कूताई पिछले वर्ष की आय के आधार पर होती थी। १९१८ में आय के 
सव तरह के साधनो के लिए निर्धारण का वर्ष ही आधार हो गया। १९२२ में यह तरीका 
इस प्रकार और भी सररूू कर दिया गया कि प्रत्येक वर्ष के कर निर्धारण का आधार पिछले 
वर्ष की आय माना जाने छलगा। वाद को करदाता को यह सुविधा दी गई कि वह अपनी 
आय के विभिन्न जरियो के लिए विभिन्न वर्षो को “पिछला वर्ष” करके दिखा सकता है। आरम्भ 
से ही शुद्ध आय परही आयकर लिया जाता रहा हूँँ। पर १९१८ तक शुद्ध आय के हिसाव 
लगाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नही थी, और इस सम्बन्ध में निष्पारक अनुदेशो से 
हो नियमन होता था। १९१८ में कानून में इस सम्बन्ध में विशिष्ट व्यवस्था की गई 
कि किस हद तक और किन मामलो में व्यापारी छूट मिल सकती है। 

अवमूल्यत सम्बन्धी व्यवस्था में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहा। १८८६ 
के आयकर अधि नियम में अवमूल्यन के लिए छूट के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नही थी, 
और निष्पादक आदेशो से, जो न तो एक रूप होते थे और न व्यापक, इसका नियमन 
होता था। १९१८ के अधिनियम में सरल रेखा के तरीके से एक अवमूल्यन सम्बन्धी 
व्यवस्था रखी गई। पहली वार १९२४ में अवभूल्यन सम्बन्धी दरों को एक अनुविहित 
स्वरूप प्राप्त हुआा। १९३९ में इन दरो पर पुन विचार किया गया, जबकि सरल रेखावाले 
तरीके के स्थान पर लिखें हुए (रिटन डाउन) वाला तरीका प्रवर्तित किया गया। १९४०- 


४१ वाले तनिर्वारण वर्ष से कानून का और प्रसारण किया गया तथा विज्येप छूटी की 
व्यवस्था की गई। 


१९२२ के पहले हानियो को आय के वनाम नही दिखाया जा सकता था पर १९२१२ 
के आयकर अधिनियम ने यह व्यवस्था कर दी कि यदि एक-सूत्र से आय के वनाम हानि हुई है 
तो उसे उसी वर्ष में दूसरे सूत्र से आय के वनाम दिखाया जा सकेगा। १९३९ में अप्रचूणित 
हानियो को ६ साल तक भागे दिखाने की तथा उसी व्यापार में मुनाफों के वनाम 
दिखाने की छूट दी गई। १९५३ में सद्टेवाजीमूलक कार्य -कलाप से जो हानियाँ हुईं, उन्हे 
केवल उसी व्यापार के मुनाफो के विरुद्ध दिखाने की अनुमति दी गई। 

विद्येप परिस्थितियों में कर के सम्बन्ध में कमी तथा छूट और ऋण दिए गए । कमी तो 
कर की दर का आधार ही घटा दिया गया, और कभी ऐनी बातें कर दी गईं जिसने कि कर 
की दर नरम हो जाये। महत्त्वपूर्ण करमुक्तियों में घामिक तथा घर्माव॑ ट्रस्टो और स्थानीय 


सस्याओं की आय का उल्लेख किया जा सकता हैं, जिनकी व्यावसायिक आयो पर विश्येप दर 
से आयकर लिया जाता था। 


सही अयों में भारतीय आयकर में क्रमभाजन १९१६ में प्रवर्तित किया गया जब आयो 
को विभित कोप्ठको में बाँदकर उन पर कर की विभिन्न शाठ दरे निव्चत को गई। 
१९३९ छे पहले आयकर कम दर ने तथा अधिकर सड दर (स्लेड) से ऊुनाथा जाता घा। 
पर १९६१९ से स्टेप दर को बदल कर सए दर कर दिया गया। इसये थाद और भी 
अधिक प्रममाजन एस तरह किया गया कि १५०० सुपये तक को थाय को आवरस्मात 
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बसा दिया गया, तथा इसके वाद की आयो को क्रमश वृद्धिशील आयकर तथा अधिकर के 
योग्य करार दिया गया। १९३९ से आयकर के खड अपरिवर्तित रहे है और अधिकर के 
खड तमय समय पर वदले जाते रहे। 

१९२२ और १९४७ के वीच, सिवा उन सालो के जब कि सीमाएँ घटा दी गई थी, 
२००० रुपये से नीचे की कुछ आमदनीवाले छोग कर से वरी थे। १९४७ से कर मुक्ति 
की सीमा को धीरे धीरे बढाकर व्यक्तियो के लिए ४२०० रुपये और हिन्दू अविभक्‍त 
परिवारों के लिए, जो कुछ झर्तों पूरी करते हों, इस सख्या की दुगनी कर दी गयी। 

१८८६ से, कोई व्यक्ति अपने जीवन वीमा या अपनी स्त्री के' जीवन वीमा के लिए 
जो किस्तें देता है, उन्हें करमुक्त समझा जाता हूँ। निर्वाहनिधि (प्राविडेंड फन्‍ड) 
के लिए निर्वाह-निधि अधिनियम के अनुसार जो भी अद्यदान दिये जाते है, वे १९१८ में 
करमुक्त कर दिये गये। इस सम्बन्ध में करमुकिति की कुल सीमा कुल आय की १/६ मान 
ली गयी, और १९३९ में इस करमुक्ति की मौद्रिक सीमा ६००० रुपये मान ही गई। 
करमुक्ति का स्वरूप यह था कि कुंड आय पर जो औसत कर की दर लागू थी, उसके 
अनुसार आयकर पर छूट दी जाती थी न कि अधिकर पर। 


१९४५ में उपाजित तथा अनुपाजित आय में फर्क कर दिया गया और वह तब से 
चलता रहा, हाँ समय समय पर करमुक्ति कौ रकम में परिवतंन होते रहे। १९४८ 
में, स्वीकृत घामिक और धर्मार्थ सस्थाओं को दिये हुए दानो के सम्बन्ध में कुछ ह॒दो के 
अन्दर छूट दी जाने लगी। 


भारतीय कर-पद्धति में परिवार के अधिदेयों के स्थान की एक करमुक्त खड के द्वारा 
पूर्ति करने की चेष्ठा की गई, जो सब करदाताओं के लिए उपलब्ध था। 

१९२८ से पहले अनिवासियों के लिए कर की दरें अनिवासी की उस आय पर 
निर्भर थी जो भारत में कर योग्य थी। १९२८ में कानून का इस प्रकार से सशोघन कर दिया 
गया कि अनिवासियों को कम्पनी के लाभाशों पर जो रिफड तथा सिक्‍यूरिटियो पर जो सूद 
मिलता था, उसे बन्द कर दिया गया । पर इस सम्बन्ध में उन अनिवासियों को अपवाद 
मान लिया गया, जो ब्रिटिश प्रजा थे या किसी भारतीय देशी रियासत की प्रजा थे। १९३५९ 
में इस विशेष व्यवहार के अन्तर्निदहित सिद्धान्त को अनिवासियों की सारी आय पर कर लगाने 
के लिए विस्तृत कर दिया गया। फिर भी अनिवासी ब्रिटिश प्रजा और भारतीय 
रियासत्रो की प्रजा तथा दूसरे अनिवासियों के बीच एक फर्क रखा गया। १९५१ में यह फर्क 
समाप्त कर दिया गया। 


कर छगाने की दृष्टि से कम्पनियों को सदा ही विद्विष्ट सस्थाओं के' रूप में माना 
जाता रहा हैं। १८८६ में कम्पनियों के शुद्ध मृनाफो पर समान दर से कर छूगता था, पर 
१९१६ में इसमें ऋमिकता प्रवर्तित की गई। १९३९ में एक खास परिवर्तन इस सम्बन्ध में यह्‌ 
कर दिया गया कि अधिकर की करमुक्ति सम्बन्धी सीमा को बिलकुछ हटा दिया गया। पर १९४८ 
में छोटी कम्पनियों के अवुकूछ भेदकरण का सिद्धान्त लागू कर दिया गया। १३३९ में कम्प- 
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नियो के हिस्सेदारों के कर-निर्धारण में छाभाशों पर कर लगाने के तरीके में परिवर्तत कर 
दिया गया। लाभाशों की कुछ रकम पर वैयक्तिक आय पर छागू दर लगा दी गई और 
कम्पनी के द्वारा दिये गये आनुपातिक आयकर के लिए उधार देने की अनुमति दी गई। 

कम्पनियों की आय पर कर-निर्धारण की एक विशेषता यह थी कि कुछ ऐसे नियम 
बनाये गये जिनके अनुसार कम्पनियों के ऐसे मुनाफो के एक विशेष भाग को, जिसमें जनता 
का कोई विज्येप स्वार्थ नही था, वॉँटना जरूरी हो गया। यह व्यवस्था पहले-पहल १९३० में 
की गई और १९३९ में यह निश्चित किया गया कि कर निकाल कर मुनाफो का कम 
से कम ६० प्रतिशत अनिवार्य रूप से वाँट दिया जायें। 

१९१८ के पहले जीवन वीमा कम्पनियों के मुनाफो के निर्णय के लिए कोई विशेष 
नियम नहीं था। पहले पहल १९१८ तथा १९२२ के अधितियमों के अनुसार अनुविहित 
नियम बनाये गए, और १९३९ के आयकर सशोधन अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण 
का तरीवा ही सम्पूर्ण रुप से बदल दिया गया। 

१९१९ में पहले पहल अतिरिक्त मुनाफा शुरक लगाया गया, पर केवल एक 
साल तक जारी रहा। द्वितीय विग्व-महायुद्ध में इसका प्रयोग अधिक विस्तार के साथ हुआ। 
पहले पहल इसको दर प्रमाप मुनाफो के अतिरिक्‍त मुनाफो पर ५० प्रतिशत रखी गयी थी 
पर बाद को इसे वढाकर ६६३ प्रतिशत कर दिया गया। १९४२ में एक जमावाली योजना 
नालू की गई, और वह १९४३ को पहली जनवरी से अनिवार्य कर दी गई। 

१९४६ में जब अत्तिरिक्‍्त मुनाफा कर हटा लिया गया, तो उसकी जगह पर एक 
सरलतर व्यापार मुनाफा कर उन मुनाफो पर मुद्रास्फीति निरोबक उपाय के रूप में 
लगाया गया जो १९४६ के १ अप्रैल तथा १९४९ के ३१ मार्च के बीच प्राप्त किये गये 
थे। १९४९ में यह समाप्त कर दिया गया, और तव से इसे पुनर्जीवित करने का कोई 
प्रस्ताव नहीं जाया। 

पायकर राजस्व के पत्यन्त लचीले साधनों में से एक है, भजौर इसका कुछ अश राज्य- 
सरकारों में वांद दिया जाता हँ। १९१९ के पहले आयकर एक बेटी हुई मद थी, तब से 
इसे सम्पूर्ण सूप से केन्द्रीय मद में डाल दिया गया। प्रकामण-नियम के अधीन प्रान्ती को 
एड सीमित भाग दिया गया था। १९३५ के भारत सरकार मधिनियम के अनुसार कर मे 
वसूल की नई शुद्ध रकम का एक हिस्सा प्रान्तों को दिया जाता था, और यह बनृपात एक 
भारईर-इन-कौंसिल द्वारा निर्दिप्ट होता था। सबिधान के अनुसार आयकर एक विभकत मद 
के सूप में जारी रहा, और वित्त जायोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद इसके 
वितरण का सूत्र विर्णीत हुआ। 

आयकर एकत्र करने के किए प्रशाननीय सगठन राज्यो वेश राजस्व प्रशासन के भाग 
के रुप में विकसित हुआा है। १९२२ में एफ बलग केन्द्रीय विभाग सोल्ण गया जो आच 
छिक आधार पर नियुक्त आयफर बायुक्तों के जरिये से काम करता था, और उनवेः काम 
में न्रीक्षत उप-आयुक्त तथा अन्य बायकर कर्मचारी हाथ बढाते थे। अपील के लिए नी 
प्रशासन में व्रावर व्यवस्था का होना एक विशेषता घी। १९३९ में कपीद सम्बन्धी सगठन 

फा० ६ 
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बिलकुल वदलक दिया गया। आयकर अधिकारियों की आज्ञायरो के विरुद्ध अ्रील की सुनाई के 
लिए अपील सुननेवाले उप-आयुक्‍्तो का एक अलग ही कर्मचारी वर्ग वना दिया गया। तथ्य 
सम्बन्धी प्रश्नो पर इसके फैसले अन्तिम थे, पर कानून के प्रदनो पर उच्च अदालत में 
अपील की जा सकती थी। 

भारतीय करपद्धति में आरम्भ से ही वेतन तथा सिक्योरिटियो पर सूद मिलने के स्थान 
ही से कर घटा देने का सिद्धान्त चालू था। सग्रह तथा प्राप्ति की प्रणाली वरावर वैसी ही रही। 
अभी हाल ही में एक नई बात यह हुई कि पेशगी' कर के भुगतान की एक योजना चालू की 
गई फिर भी बहुत सा कर वसूल करना अभी तक वाकी' पडा है । १९४८ में आयकर पड- 
ताल आयोग ने आयकर कानून की पूर्णता पर कर अपवचन तथा कर परिहरण की दृष्टि 
से विचार किया और अपना प्रतिवेदन पेश किया। इस आयोग की कुछ सिफारिशों को १९५३ 
कानून का रूप दिया गया पर कुछ को अभी कार्यान्वित करना बाकी है। 

भारतीय आयकर पद्धति की एक ताजी विशेषता यह है कि उसमें पूंजोी-निर्माण और 
आशिक विकास के लिए उद्दीपको को सम्मिलित किया गया। उदाहरणस्वरूप यह बातें 
बताई जा सकती है--कम्पनियों के अवितरित मुनाफो पर छूठ, कुछ हालतो में कुछ नई 
कम्पनियों के मूनाफो को कर से मुक्ति, और इसी प्रकार कुछ हालतो में दूसरी 
कम्पनियों में किसी कम्पनी के जो हिस्से होते हैं, उनसे उसे जो लछाभाहा मिलता हैं, उस 
पर उसे निगम कर के भुगतान से मुक्ति । 

१८८६-८७ में आयकर से १ करोड ३७ लाख रुपये की शुद्ध वसूली हुई थी, वह वढक्र 
१९४४-४५ में १९१ करोड रुपये हो गयी। कर देने के आधार का विस्तार, १९३९ में 
खड दरों का प्रवर्तन, द्वितीय महायुद्ध में दरों की अत्यधिक वृद्धि, साथ ही' साथ करयोग्य 
आयो की वृद्धि, जो आशिक रूप से मुद्रास्फीति तथा आशिक रूप से आथिक विकास के 
कारण हुई--थे कुछ कारण हूँ जिनसे पता लूगता है कि आयकर में इतने रुपये क्यो वसूछ 
हुए। १९०४-०५ में जहाँ आयकर देनेवाले व्यक्तियों तया सस्थाओ की सख्या २,४३,००० 


थी, वहाँ १९५२-५३ के अन्त में ९ लाख हो गई। १८८६-८७ में कुल जितनी आय पर 
कर लिया गया था, वह ३३ करोड रुपये थी, पर १९४६-४७ में वह ४८३ करोड रुपये तक 


पहुँच गई। १९४८-४९ और १९५२-५३ के बीच कर योग्य आय ५७१ करोड रुपये से बढकर 
७१० करोड रुपये हो गई। अथंव्यवस्था के विभिन्न भागों में कर युक्त आय के' बटवारे 
के आँकडो पर विचार करने से ज्ञात हुआ हैँ कि सगठन का कम्पनीवाला तरीका महत्त्वपूर्ण 
होता जा रहा है, स्वामित्वाधिकार वाडे व्यवसाय का महत्त्व जारी है तया व्यवसाय के 
क्षेत्र में व्यापारी सस्थाओं की प्रधानता है जिसका अर्थ यह है कि उत्पादक तथा औद्योगिक 
विकास पिछडा हुआ है । 

इसके' वाद आयोग ने आय पर कर के विभिन्न पहलुमो पर, उनकी समस्याओ, 
आवश्यक परिवर्तनो, करापवचन को दूर करने तथा प्रशासकीय सगठन को सुधारते के विषय में 
विस्तार से विचार किया । प्रत्येक पहलू पर व्योरे से विचार किया गया। उन्नति के लिए 
विभिन्न सुझावों का परीक्षण किया गया, और सिफारिशें की गई है। प्रतिवेदन के अलग-अलग 
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अध्यायों मे करयोग्यता के आधार, करयोग्य आय, जवमूल्यन सम्बन्धी छूटें, खान उद्योग पर कर, 
विकास कार्य के उद्बीयक, करयोग्य विशेष इकाइयाँ तथा प्राप्तियाँ, आय कर की दर का ढाँचा, 
कर अपवचन तथा कर परिहरण और प्रशासकीय सगठन पर विचार किया गया हैं। 


करयोग्यता का आधार 


कर देने के आवार के सम्बन्ध मे आयोग ने यह सिफारिश की है कि वैदेशिक आय 
के विप्रेषणो पर कुछ छूट देना आवश्यक है। उनका सुझाव यह है कि व्यक्तियों को “निवासी 
परन्तु साधारणत अनिवासी” श्रेणी को लुप्त कर दिया जाय वशतें कि साथ ही ,साथ निवास 
की परिभाषा में उपयुक्त परिवर्तन किया जाय। उनका यह भी सुझाव है कि विदेशी टेकनी- 
शियन जिस वित्तीय वर्ष में भारत में आएं, उसमे उनकी आय सम्पूर्ण रूप से आयकर से 
मुक्त रहे बच्चें कि यहाँ रहने का कुछ अर॒सा ३६५ दिनो से अधिक न हो, आयकर कानून 
इस प्रकार मे सशोधित किया जाय कि जो भारतीय नागरिक सयुक्‍तराष्ट्र या उससे मिले-जुले 
अस्तर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करते हो, उनकी आय पर आयकर लागू हो, आयकर अधिनियम 
की धारा ४ ए(सी) में कम्पनियों की तिवासिता का निर्णय करते हुए आय की जो कसौटी है, 
बह समाप्त कर दी जाय, राजस्व के केन्द्रीय वोंड को सकटग्रस्त मामलो मे यह अधिकार 
दिया जाए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के, जो पहले अनिवासी था जो बाद को भारत में 
रहने को आया, द्वारा भ्राप्त वैदेशिक मुनाफो के विप्रेषण पर कर-मुक्ति की अवधि बढ़ा 
सके। आयोग की यह भी सिफारिश हूँ कि २ सितम्बर १९५१ के तया ३१ मार्च १९४६ 
फे बीच निवासियों के द्वारा भारत में बाहर से भेजी हुई रकमो को जैसी छूट प्राप्त है, वैसी 
अनिर्दिष्ट काछू तक कायम रहे। उसका यह भी सुझाव हैँ कि भारत में होनेवाले मुनाफो 
सम्बन्धी नियमों को किन्ही रूपं। में स्पष्ट कर देना चाहिए, और भारत के वाहर तैयार 
किये हुए माल के, जिसकी विक्री भारत में होती है, बेचने तथा अन्य कार्यो के बीच मुनाफे 
के वितरण सम्बन्धी सिद्धान्त आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर देने चाहिएँ जंसा कि 
आस्ट्रेलिया में हैं। जहां तक कि दोहरे आय कर से मुक्ति को बात हूँ, आयोग का यह मत है 
कि दूसरे देशो के साथ हिन्द-पाकिस्तान समझौते के आधार पर समसौते हो जायें, चचातें 
कि सयकतराप्ट्र के वित्तीय आयोग के आदर्श जमभिसमय में ऐसे सशोवन कर दिये जायें 
जिससे कि भारत के आथिक विकास के तुलनात्मक स्ोपान का खयाल रखा जाय। जब 
तक कि इस प्रकार के समभौते नहीं हो जाते, आयोग का यह मत हूँ कि वर्तमान एकागी 
छूट का आधार जारी रसा जाय। 
कर योग्ग आय 
आयोग ने करयोग्य जाय पर कई सिफारिशों की हैं। आयकर कानून में आय की परि- 
भाषा करना व्यावहारिक नही था, और इस मासकले में, जैसे लब तक मामले के कानून से पयप्रद- 
धंन होता था, वे साजारी रहे । कुछप्राप्तियाँ ऊँसे, रेहन पर प्रिमिप्रम, पेटेट सघिकारोी तथा कापी- 
राज्टों की विश्नो से प्राप्त राधियाँ, मेनेजिय एजेन्सी के सममौतो या इसी तरह के व्यावसायिक 
समनौतों की समाप्ति दर नो क्षरिपूर्ति प्राप्त हो सथा रोजगार की हानि की क्षतिपृति की रकमो 
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पर भी कुछ हालतो में कर लेना चाहिए। आयकर अधिनियम में अनावर्तक तथा आकस्मिक 
आयो पर जो नियम है, उन्हे बदलने की जरूरत नही, पर कई तरह की आकस्मिक आय, जैसे वर्ग 
पहेली, लाटरी आदि के पुरस्कार पर समान दर से एक अलग कर लगना चाहिए। मालिक 
अपने कर्मचारी को मुफ्त सेवा आदि के रूप में जो लाभ देता है, उसके मूल्य पर भी कर लूगना 
चाहिए, क्योकि यदि कर्मचारी को मालिक से यह लाभ न मिलता तो उसे उसके लिए रुपया खर्च 
करना पडता, पर इस प्रकार के' लाभ पर तभी कर लगाया जाय जब किसी कर्मचारी की कुल 
आय २४००० रुपये वापिक से अधिक हो या वह किसी कम्पनी का डायरेक्टर हो। खेतीवाली 
आय ओर गैर खेती वाली आय में फक॑ समाप्त कर देना चाहिए। जब तक ऐसा नही 
होता, तब तक दुग्बशाला तथा मुर्गी पाछन से होनेवाली आय को व्यवसायिक सस्थाएँ 
समझना चाहिए। और फलोपभोग वबक से होनेवाली आय पर भी भारतीय आय कर 
अधिनियम के अनुसार कर लगना चाहिए। अनियमित तथा बहुत घट-बढवाली आय के 
साथ विद्येप व्यवहार की वात पर विचार करते हुए आयोग ने इस वात पर जोर दिया हैं 
कि कर योग्यता में कुछ फर्क तो करना ही पडेगा क्योकि वापिक आय के हिसाव पर ही कर 
लिया जाता हैं। इसलिए ऐसी आय के बारे में कानून में कोई आम नियम नही बन सकता, 
और हर एक मामले के गुण-दोप के अनुसार विशेप व्यवहार करना चाहिए। आयोग को 
इस प्रकार की जो आयें वतलायी गयी उनमें इन आयो के लिए विशेष व्यवहार के लिए 
सिफारिश की गई--( १) एक ही चित्र के तिर्माता की आय (२) बैंको के द्वारा चलाये हुए 
दीर्घधकालीन नकदी सर्टिफिकटो पर सूद (३) निधियों तथा चिंट (८ंश) कोपो से आय। 
आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि फिल्म जाँच कमेटी ने वितरकों के धवारा किए 

गए भुगतान के निक्रामण के विषय में जो सुझाव दिया हूँ उसको कार्यान्वित किया जाय। 
महाजनो द्वारा वसूल न किये हुए कर्ज, जिनके लिए कोई दावा नहीं किया गया 

ऐसी मजदूरियाँ तथा शेष रकमें, अवमूल्यनीय सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त फाल्तू धन, 
बीमा कम्पनी से किसो इमारत के नष्ट होने या उसकी हानि के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति 
जैसी प्राप्तियो के सम्बन्ध में आयोग ने कुछ सिफारिशों की है । इसके बाद आयोग ने पण्य स्कथ 
के मूल्याकन के विभिन्न तरीको, व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अपकर्षों तथा आयकर 

में हानियो के सम्बन्ध में विचार किया है। आयोग पण्य स्कव के मूल्याकन के सम्बन्ध 

में किसी बहुत कडे सूत्र की व्यवस्था पसद नही करता। उसका सुझाव यह है कि उपयुक्त 

सरक्षण रखे जायें, पर पण्य स्कध का मूल्याकन उसी ढग से किया जाय जिस ढंग से कर- 

दाता वरावर करता है। व्यापार-सम्बन्धी छूटो पर विचार में इस समय विधि में प्रचलित 

वह सिद्धान्त अन्तर्भुक्त है जो स्वीकार्य व्ययो तथा गवाहो के द्वारा रायजनी के लिए भेजे 

हुए खर्चो की मदो के सम्बन्ध में लागू हैं। आयोग की यह भी सिफारिश हैं कि आयकर 

अधिकारियो को यह अधिकार विधि में एक सशोधन द्वारा दिया जाना चाहिए कि वे नौकरी में 

नियुक्त मालिको के रिब्तेदारो को दिये जानेवाले वेतन के सम्बन्ध में पूछताछ कर सके । पेटेट 

किये हुए अधिकारों तथा कापीराइटो की प्राप्ति का मूल्य, रेहनो की किस्तें, एक साल से 

अधिक समय के लिए भ्राप्त रेहन के सम्बन्ध में मुकदसे का खर्च तथा दुसरे खर्चों को भी स्वीकार्य 
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कटोतियाँ मान लेने की सिफारिश की गई है । आयोग के द्वारा विचार किये गए अन्य विपयो में 
आयकर अपीलो के खर्च का विपय भो था, जिसके सम्बन्ध में यह राय हुई कि आयकर मुकदमो 
तथा जपीलो के सभी सोपानो में कुछ परिस्थितियों में वह स्वीकार्य होवा चाहिए। इसी प्रकार 
भ्रमण के खर्च, डूबे हुए कर्ज, मरम्मत आदि के खर्च पर भी जिचार किया गया। 
इसी तरह आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि यदि किसी विव्वविद्यालय या कालेज या किसी 
ससथा को जो ऐसी रकम दी जाए जिसे निर्दिष्ट अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है, और 
जो करदाता द्वारा किये जानेवाले व्यवसाय से सबद्ध ऑकडो तथा सामाजिक विज्ञानों के 
सम्बन्ध मे मोध के लिए दो जाए, तो उसकी कठौती भी स्वीकार्य मद में डाली जा सकेगी। 
इस उद्देंग्य के लिए निर्दिष्ट अधिकारी योजना आयोग को ही होना चाहिए। 


जहाँ तक घाटो का सम्बन्ध है आयोग ने जीसत लगाने, घादे के हिसाव को पीछे 
ले जाने तथा आगे ले जाने की पद्धतियो के तुलनात्मक गृण-दोपो पर चिचार किया है, और 
यह सिफारिश की है कि कुछ परिवर्तनों के साथ घाटों को आगे के हिसाव में ले जाने का 
मौजूदा तरीका वर्तमान परिस्थिति में, जब कि नये-तये कारखाने योजनात्मक विकास के फल- 
स्वरूप खुलते जा रहे हूँ सबसे उपयुक्त हैँ। आयोग ने जिन परिवतेनों का सुझाव रखा 
वेयें हें ४ इस समय जैसे ६ सारू के लिए घाटे के हिसाव को आगे के जाया जा सकता 
उसके बदले वह अनिद्चित कार तक आगें ले जाया जा सके, आगे के हिसाब मे ले जाये गये 
घाट इस समय केवऊ उसी व्यवसाय से होनेवाली आय के साथ सन्तुकरित किए जा सकते 
पर आगे से वह किसी भी व्यवसाय से होनेवाली आय के साथ सन्त॒लित किए जा सके, 
जाग ले जाय गय घाट एक साछ के लिए व्यवसाय के जलावा आयो के भी विरुद्ध दिस्ताए जा 
सके, घाटा पीछ की ओर तभी छे जाया जा सके जब करदाता के निय्नण के बाहर की 
परिस्यितियों के कारण व्यवसाय बन्द कर दिया जाय। 


जिन छोगो पर चेतन' की आय के कारण कर हमे हैं, उन्हे उस रकम की 

छूट मिलनी चाहिए जो अपने कार्य के लिए अध्ययन तथा सामग्री एकत्र करने में उन्होंने 

पुस्तकों तथा पत्न-पत्रिकाओो पर खर्च की हो। य्रह स्थियत प्रतिवर्ष पांच सौ रुपये 
फी अधिकतम सीमा त़क की जाय। 


यह भी सिफारिश की गई हूँ कि ज्ञाय कर अधिनियम की जाठवी तथा चारहरव 
वक्त ने उपचुक्त सभोवन करके सिक्‍्योरिटियों पर तथा लाभाणों पर सूद एकत्र करने के 
लिए जो रार्च आये, वह भी छट के लिए स्वीकार्य समसा जाय। 


अवमूल्यन सम्बन्धी छूटे 
आयाग ने पुनर्मू न्याकन के सिद्धान्त की उपयुक्तता को स्वीकार करने मे कठिना: अनभव 
की | हम्पे अरे सक्र मल्‍्यों को सतह लगातार स्थिर चनी रहे, बह आशा जवास्तविक हैं, भौर 


जाभिक इतिहास मे मेरठ नहों खाती, मौद्रिक अर्थे-व्यवस्था में मल्यों में परिवर्तनों के कारण लाने 
या हानियाज सतरा अन्तनिष्िित है। लावाब का फहना ह-- बह ने भूछा जाय कि सम्तिम 


आम, 


दर्जे तक किसी सम्पत्ति के भौतिक अवमूल्यन से प्रतिस्थापन होता हो, यह आवद्यक 
नही हैं, इसके विपरीत कई वार यह दूसरी बातो, जैसे टेक्‍नोलोजिकल परिवतंन, 
प्रतियोगिता की तीन्नता, पूँजी की प्राप्ति, सामूहिक कर की दरें तथा आम मौद्योगिक परिस्थिति 
के' परिणामस्वरूप होता है।” इसके' अलावा विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न समय के 
व्यवसाथो की सम्पत्तियों के' पुनर्मूल्‍्याकन के लिए वरावर होनेवाले मूल्य-सम्बन्धी परिवर्तनों 
को कार्यकारी ढग से लागू करने में वहुत वडी कठिनाइयाँ हैं। ऐसी परिस्थितियों में आयोग ने 
न केवल सैद्धान्तिक रूप से गलत होने के कारण बल्कि अव्यावहारिकता के कारण भी 
पुनर्मूल्याकन या निरन्तर पुनमूंल्याकन के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया । फिर भी आयोग 
ने यह माना है कि यद्यपि सम्पत्तियो के मूल्य में इतनी वढती नही हुई कि उसके कारण भारत 
की व्यावसायिक इकाइयो का पुनर्मूल्याकन उचित हो, फिर भी सवद्ध सम्पत्तियो के मौलिक 
खचे की तुलना में प्रतिस्पापन खर्च में बहुत अधिक वृद्धि हुईं हैँ । अवमूल्यन-सम्बन्धी अधिक 
छूट देना या अन्य प्रकार से कर में छूट देना प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियाँ 
आ्राप्त करने के तरीको में से एक है। छामाशो की घोषण। में सयम से काम लेना तथा मुनाफे 
की रकम को वचा लेना और उसे फिर से पूंजी के' रूप में छगाना एक दूसरा तरीका हैं। आयोग 
ने यह सुझाव दिया हैं “एक और तरीका यह है कि राज्य के द्वारा चलाई हुईं वित्तीय सस्था 
से रियायती दर पर कर्ज वित्त प्राप्त किया जाय ।” आयोग का यह कहना है कि चाहे कारण 
कुछ भी हो, यदि उद्योग धन्धो की शक्ति में इतनी कमी आ जाय कि वह उत्पादन के वर्तमान 
सतह पर कायम न रह सके, और वह भी इस कारण कि वह पुरानी-घुरानी सम्पत्तियो को 
प्रथापित न कर सके, तो यह एक बहुत बडी राष्ट्रीय समस्या होगी। “जो व्यवसाय चालू है, उनके 
लिए जरूरी प्रतिस्थापन के लिए वित्त न जुटा पाने के कारण यदि उनकी उत्पादन क्षमता घट 
जाए तो नये व्यवसायो में पूंजीविनियोग करना, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र 
में, बहुत ही गलत नीति होगी ।” इस समय जो रियायतें चालू हैं, उन पर विचार करते हुए आयोग 
ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया हैं कि १९४६-५१ के युग में जो विशेष, प्रारम्भिक, और 
अतिरिक्त अवमूल्यन सम्बन्धी छूटो की पद्धति थी, उसके कारण बडा छाभ हुआ। यह सच है कि 
उन छूटो से कर-सम्बन्धी कोई स्थायी छूट नही मिली । सच तो यह है कि वे सरकार द्वारा दिये 
गये एक करमुक्त कर्ज के रूप में थे, पर उनके कारण प्रतिस्थापन तथा व्यवसाय के विस्तार 
के लिए आन्तरिक साधनों से उद्योग-घन्घधो को घन राशि प्राप्त होने में सहायता मिली | 
इस प्रकार से १९४६ में मौजूद २९३ माल उत्पादन करनेवाली कम्पनियों के' सम्बन्ध में आय 
कर विभाग ने १९४७-५२ के वीच में जो ७७ करोड रुपयो का कुछ अवमूल्यन दिया, उसमें 
से ५५ करोड रुपये की छूट ऐसी सम्पत्तियो के सम्बन्ध में थी, जो १९४६ में या उसके' बाद प्राप्त 
की गई थी। १८ करोड की प्रारम्भिक छूट और इससे कुछ कम के अवमूल्यन से यह परिणाम 
निकला। फिर भी यह कहना सही होगा कि नतो सब उद्योगों के लिए और न किसी 
उद्योग की सव इकाइयो के लिए इससे प्रतिस्थापन की समस्या का समाघान हुआ ! 


इस प्रकार से उदाहरणार्थ सूती कपडे, पटसन, छोहा और इस्पात के उद्योगों पर कुछ 
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ध्यान विद्येप देने की जरूरत थी। छोटी कम्पनियों की भी समस्या थी जो गायद यथेष्ट आन्तरिक 
कोप एकत्र न कर सकी, और इसी के साथ ही उनके लिए खुले बाजार से वित्त प्राप्त करना 
बहुत कठिन हो गया। इन परिस्थितियों में विद्येप उद्योगों तथा इकाइयो को सहायता देने 
के लिए दूसरी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, यद्यपि इनमें से कुछ उनकी अपनी वर्तमान मुसीबत 
के लिए शायद जिम्मेदार है, और उन्हें शायद अनिवाय रूप से उन तरीको से बचाना पडें, 
जिनके कारण उन पर यह मुसीवत आ पडी। आयोग को यह बताया गया कि नवनिमित 
औद्योगिक विकास निगम के साधनों के उपयोग की व्यवस्था हो रही है, जिससे सुती कपडो 
ओऔर पटसन के उद्योगो को अपने प्रतिस्थापन के कार्य में सहायता मिले। लोहा और 
इस्पात के उद्योगो के प्रतिस्थापन के कार्य क्रम के लिए वित्त जुठाने के उद्देश्य से टाटा लोहा 
तथा इस्पात कम्पनी को १० करोड रुपये का कर्ज दिया जा रहा हैं । इस्पात और लोहे के मूरय 
को निर्दिष्ट करने में अवमूल्यन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने पर भी विचार किया गया। 
राज्य के द्वारा चलायें हुए वित्तीय निगमो के जरिये से मामूली सूद पर कर्ज देने का 
तरीका ऐसी बहुत-सी कम्पनियों की विशेष जरूरतों के लिए बहुत सही मालूम होता हूँ । 
इसके अछावा आयोग की यह राय हैँ कि क्रश १९४६ और १९४९ में चलाई हुई 
प्रारम्मिक तया अतिरिक्त अवमूल्यन छूटो की पद्धति और भी पाँच साऊलू तक घालू रहे 
जिसके बाद उद्योग-घंथी में प्रतिस्थापन की समस्या पर पुन विचार किया जाय । 
पाँच साल के बाद वाजार मूल्य के आधार पर यान्त्र तथा संयत्र पर अवमूल्यन छूट का 

पुनर्गंणन बन्द कर देना चाहिए। यान्‍्त्र त्या संयत्र पर जो प्रारम्भिक अवमूल्यन छूढ दी 
जाती है, वह इस समय पूरे दाम का २० प्रतिशत हैँ, उसे वढाकर २५ प्रतिशत कर 
दिया जाय। गौर सम्पत्तिके घटाये हुए मूल्य के निर्णय में इस पर विचार करना चाहिए। जिन 
उद्योग-पन्धों को विकास-छूट दी जाती है, जैसा कि आयोग नें अन्यत्र सुझाव दिया है, उन्हें 
प्रारम्मिक अवमूल्यन छूट नही देनी चाहिए। जहाँ भारतीय भायकर अधिनियम किसी उद्योग 
के लिए निदिष्ट अवमूल्यन का तरीका उस उद्योग-धन्वे पर छागू विशेष कानूनों में निद्प्ट 
तरीके से अलग हो, बहांउन विशेष कानूनों का तरीका ही आयकर के हिसाव के लिए 
भी लागू रहे । राजस्व-सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड अवमूल्यन के लिए सम्पत्तियो को वर्गीकृत 
करने वाली अनुसूची का व्यापक विवेचन करे, जिससे कि सबसे आधुनिक प्रौद्योगिक विकास 
और दर-सम्वन्धी अनुसूची का पूर्ण परीक्षण हो। इस समय यह जो प्रथा प्रचलित हूँ फ्लि 
जितने मद्धीनो तक वह कोई सम्पत्ति उपयोग में आतो है, उसी अनुपात से अवमूल्यन स्वीकृत 
होता है, ऐसा करना बन्द कर देना चाहिए । इस कानून को इस प्रकार से सशोधित किया जाय 
दि बंलेस्त करनेवाले छूट-सम्बन्धी नियम सेज-मुर्मी आदि सामान पर भी छामृहों, और 
कुछ हाटतों में घटायें हुए मूल्य पर किसी सम्पत्ति की चित्री से प्राप्त घन-राशि सितनी 
जंधिक हो, उसे कर-निर्धारण की दृष्टि से नही गिनना चाहिए। आयोग ने अवमून्यद् हे 
स्वतप तरीके को महप करने की सिफारिण नहीं की है। 
खान उद्योगों पर कर 


गान उद्योगो पर बर पसाने के जटिल विपय पर आयोग ने पई ऐसी सिफारिश के है, 
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'जिनका उद्देश्य इस धन्धे को बढाचा तथा प्रोत्साहन देना है। इन सिफारिशो में से कुछ ये हैं -- 
रायल्टी को, उन क्षेत्रों में भी जहाँ उप्ते मुनाफो का विनियोजन माना जाए उस राशि तक 
स्वीकार्य खर्च माना जाय, जिसका खनिज-पदार्थ-रियायती-नियमो में निर्धारण किया गया है, 
खान आदि की खोज के सम्बन्ध में असफल प्रयत्नो पर जो खर्च हो उसे भी उस साल राजस्व के 
खर्च के रूप मे मान लिया जाय जिस साल वह खर्च हुआ था, खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए 
या खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो पूंजीगत खर्च हो, खोज तथा 
खान पर जो खर्च आवे, खानो के विकास के लिए जो व्यय हो, और यदि करदाता चाहे तो 
खनिज पदार्थ की खोज और खनन के लिए जो यान्त्र तथा सयत्र जौर मकान काम में आवें, उनका 
दाम मुनाफो के विरुद्ध दिखाया जा सके, मूर्त्त सम्पत्तियो पर जो खर्च हो, उस सम्बन्ध में अव- 
मूल्यन छूट मिलनी' चाहिए और अमूत्तं सम्पत्तियो पर जो खच॑ आवे उसे चुकता (अमोरटाइज ) 
करके दिखा देने की अनुमति देनी चाहिए । इन रियायतो का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार 
ब्यूरो आफ माइन्स की सलाह से प्रत्येक उद्योग के लिए अधिक से अधिक सीमा 
निर्धारित करने की वाछनीयता पर विचार करे, जिसके आगे खोज और खनन पर 
खर्च स्वीकृत नही होना चाहिए। खोज और खनन पर जो असफल खर्च आवबे, उसे 
उस मुनाफे के विरुद्ध ही दिखाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो दूसरे खान सम्बन्धी धन्धों 
से प्राप्त हो, और ये रियायतें, केवल उन्ही खनिज पदार्थों पर लागू हो, जो अतल्पास्तृत 
'तानवेडेड' किस्म के हो और जो वहुत गहराई में हो और जिनके मूल्य निर्यात वाजार में 
वहुत घटते बढ़ते हो। इन रियायतों को जारी' रखने के विपय में समय समय पर पुन- 
विचार किया जाय, और यह देखा जाये कि जिस उद्देश्य से यह रियायतें की गई है, वे प्राप्त 
हो रहे हैं या नही। 


खान उद्योगों को कर-सम्बन्धी' प्रोत्साहन मिलने का कारण हैँ, पर यह प्रोत्साहन चुने 
हुए खनिज पदार्थों तक ही सीमित होता चाहिए । रियायतें अविकसित या ऐसे खनिज पदार्थों 
के साथ की जानी चाहिए, जो अभी विकास के प्रारम्भिक सोपानो में हैं, और जिनका विकास 
आध्िक या सामरिक कारणों से आवश्यक समझा जाय। ये रियायतें उव कम्पनियों तक 
सीमित रक्‍्खी जाय, जो खनिज पदार्थों को निर्यात के पहले तैयार या अर्घ तैयार माल 
में परिणत करना स्वीकार करे। निम्नकोटि को कच्ची घातुओ के निष्कासन कार्य को भी 
आयकर-सम्बन्धी छूट देकर प्रोत्साहित किया जाय, जिसकी मात्रा प्रतिवर्ष निकाले हुए 
आथिक स्तर से निम्नकोटि की कच्ची धातु के परिमाण पर निर्भर हो। इन प्रोत्साहनो को 
किस रूप में दिया जाय, इस सम्बन्ध में कोई आम नियम नही वन सकता और प्रत्येक खनिज 
पदार्थ की विशेष परिस्थितियों तथा हालतो के आधार पर विश्ञेप व्यवहार आवश्यक होगा। 
आयोग यह सब होते हुए भी आरेचन (डिप्लीशन) सम्बन्धी छूट देने के पक्ष में नही है, 
चाहे वह खोज मूल्य पर आघारित हो या कुल या शुद्ध मुनाफो के प्रतिशत पर आधारित हो, 
और वह इसलिए कि आयोग ने खानोद्योग द्वारा किये हुए पूंजी-सम्बन्धी खर्च के एक बडे भाग 
को चुकता कर के दिखाने की सिफारिश पहले ही कर दी है । फिर भी उन्होने ऊपर की शर्तों के 
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साथ यह सिफारिश की हूँ कि खानोद्योग को विकास सम्बन्धी छूट मिलनी चाहिए जिसकी 
सिफारिश उन्होने आमतौर पर सव उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए की है । 


- उत्पादक धन्धो के विकास को प्रोत्साहन 
इसके वाद आयोग ने विकास के लिए प्रोत्साहनो की व्यवस्था पर विचार किया है। सब 
कम्पनियों को इस समय उनके अवितरित मुनाफो पर प्रति रुपये एक आना की जो छ् 
मिलती है, वह जारी रहे, ओर इसके अलावा कुछ चुने हुए धन्धो के लिए एक विकास-छूट 
और कुछ घर्तो के साथ (विशेष राष्ट्रीय महत्व के उद्योग-घन्यों के लिए) एक “करवाली 
छुट्टी का दिन होना चाहिए । विकास-छूट का रूप यह होना चाहिए कि प्रतिष्ठापन के' सारू 
में राजस्व पर नयी स्थायी सम्पत्ति के भूल्यो की २५ प्रतिशत छूट दी जाये, चाहे वह पुनः 
प्रतिष्ठापन के लिए हो या कारखाना विस्तार के लिए हो। यह छूट चुने हुए धन्धों में नयी. 
तथा मौजूदा, सभी कम्पनियों पर लछागू हो। यह छूट, वर्तमान प्रारम्भिक अवमूल्यन-छूट 
के स्थान पर हो। अतिरिक्त अवमूल्यन-छूट जिस प्रकार अब है, जारी रहे। छूट के लिए 
स्वीकार्य उद्योगो का चुनाव राष्ट्रीय विकास मे उनके महत्व तथा उनके विकास को पुस्ता 
करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को देखते हुए हो, पर वास्तविक 
चुनाव किसी ऐसी उपयुक्त सस्था के हारा हो, जैसे योजना-आयोग। अधिकारियों 
की एक विशेषज्ञ समिति ऐसे उपयुक्त उपाय निकाले, जिससे इस रियायत का दुरुपयोग न 
हो सके। यह छूट जिस यत्र और मशीनरी के बारे में दी जाय उसकी विक्री ऐसे व्यक्तियों 
या सस्थाओं को न की जाए, जिनकी व्यावसायिक आय भारतीय आयकर के अधीन 
नहीं हैँ । और उसका उपयोग भी उस उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देशय से न किया 
जाये जिसके लिए वह प्राप्त की गई है । विशेष राप्ट्रीय महत्त्व वाले चुने हुए जिन धन्वो 
को “कर सम्बन्धी छूटूटी का दिन” देने की वात कही गई हैं, उन्हें उस साल से जब उनका 
उत्पादन घुरू हुआ हो, ६ साल तक के लिए रियायत दी जाये। और भी ५ सालो के 
लिए साधारण अवमूल्यन का दुगुना ऐसी कम्पनियों के लिए स्वीकार किया जाये। किसी 
उद्योग को या तो विकास-छूट का छाभ मिलेगा या प्रस्तावित कर-छूट मिलेगी। इनमें से जो 
अधिक हो, वही मिलेगा, पर दोनो नहीं। कम्पनियों की छूटवाली' आय से जो लाभाग 
बाँदे जायें, वे हिस्सेदारों के हाथो में बायकर-पुक्त होकर पहुँचे, और कम्पनियों को 
चाहिए किवे“करवाली छुट्ूटो” कौ अवधि मे अपनी आय का नियमित छेखा पेम करती 
रहें। जिन थोड़े मे चुने हुए उत्पादको को द्रव्यो तया पूंजीगत मामान के घन्धों को "करवाली 
छुट्टी फे दित” का लान दिया जाये, उनका चुनाव सरकार द्वारा बनाई हुई किसी उपयुक्त 
सस्या, जैसे योजना जायोग, के द्वारा किया जाये, और इन रियायतो का ब्या असर रहा, इस 
पर ५ वर्ष के जन्त में विचार किया जायें और उसके परिणाम संथद के सामने पेश किये जाए । 
विशेष संस्थानों पर कर और प्राप्तियाँ 
जायोग ने दूसरी बातो के साथ यह सिफारिश की हैँ कि घामिक तथा घर्माय ट्स्टठों को. 


बाय को दर-मुवित देने के सम्बन्ध में जो जपरिकार है, उसे बडाकर ऐसे टस्से को भी उसमें 
पाल छ | 
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पमेट लेना चाहिए जो १ अप्रैल, १९५२ के वाद स्थापित हुए हो; विभिन्न राज्यों म 
बम्बई सार्वजनिक द्रस्ट्स अधिनियम, १९५० के ढय पर कानून वनने चाहिएँ; सहकारी बीमा 
व्यवसाय के मुनाफो को वर्तमान समय में जो कर-मुक्ति दी जाती है, वह बन्द कर दी जाए; 
जो कम्पनियाँ आम वीमा-व्यवसाय कर रही है उन्हे यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे 
अपने वापिक प्रीमियम का ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष करमुक्त रूप से रिजवं में जोड दें, जब तक 
कि रिजव॑ विशेष सीमाओं तक न पहुँच जाये, यह सीमा विभिन्न वीमा वर्गों के लिए अलग- 
अलग हो, व्यापार तथा पेशेवाली सस्थाओ के साथ उनकी आय पर कर के सम्बन्ध में स्थायी 
वन्दोवस्त हो जाना चाहिए , मौजूदा समय में सहकारी समितियों को जो कर सम्बन्धी रियायतें 
हैं, वे जारी रहनी चाहिए । सिक्‍यूरिटियो पर सूद तथा सहकारी समितियो के द्वारा प्राप्त 
सम्पत्ति से हुई आय, किसी सहकारी समिति द्वारा दूसरी समितियों में पूँजी-नियोजन 
से प्राप्त आय, गोदामो और माल-खानो के किराये से सहकारी समितियों को जो आय हो, 
उसके सम्बन्ध में कुछ नई रियायतें मिलनी चाहिए। इन रियायतो पर १० वर्ष के अन्त में 
विचार हो, कर्ंचारियो द्वारा अपने काय॑ करते हुए पूर्ण छप से या आवश्यक रूप से किये 
गये खर्च की पूर्ति के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं वे वास्तविक खचे की हद तक मुक्त 
होने चाहिए; सभी हालतो में जो मनोरजन तथा आतिथ्य सम्बन्धी भत्ते नकद रूप में 
(दिये जाते हैं उन पर कर्मचारी के हाथो कर लगाया जाये। जो दूसरे सुझाव रखे गये हैं वे 
ये हें--द्रस्टियो या अभिभावकों पर कर लगाने के कानू न में या जीवन-वीमा-व्यवसाय के मुनाफो 
पर कर लगाने के तरीके में किसी प्रकार के परिवर्तत की जरूरत नही है, हिन्दू अविभक्‍त 
प्ररिवार के कर सम्बन्धी विषयो में इस समय किसी प्रकार का अधिक परिवतंन करना उचित 
न्‍त होगा, विशेषकर जबकि हिन्दु कोड बिल ससद के सामने है, पर कुछ छूठ देने के लिए 
जित अविभकत हिन्दू परिवारों में चार या घार से अधिक सदस्य हैं, उन्हे आयकर 
की साधारण करमुक्ति की सीमा से तिगुनी छूट दी जाए, करमुकत वेतन देने के तरीके 
को प्रोत्साहन न दिया जाए, सपत्ति से आय के' मामले में मरम्मत और किराया आदि एकत्र 
करने की मद में जो छूट देने की व्यवस्था है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की' आवश्यकता 
नहीं है। जिस' मकान में मालिक खुद रहता है, उसके किराये को घापिक किराये के आधे 
व्तक या १,८०० रुपये तक, जो भी कम हो, वहाँ तक वाधिक मूल्य में सम्मिलित नही करना 
चाहिए। रहने के मकान के सम्बन्ध में अवमूल्यन-छूट देने का कोई कारण नही है, और 
“इस समय तये वने हुए मकानों की आय को दो साल के लिए कर से जो छूट दी जाती 
हू, उसे वन्‍्द कर दिया जाए। 


आयकर की दर का ढाँचा 


आयोग ने पहले निगम कर के अछावा आयकर की दर के ढाँचे पर विचार किया 
हैं। दरों के ढाँचे में १९३८-३९ के बाद बहुत परिवर्तन हुआ। जैसा कि पहले बताया जा 
चुका हैं, वेयक्तिक आयकर को “स्टेप” आधार से हटाकर १९३९ में खड आधार पर कर दिया 


गया। १९३९-४० से १९४५-४६ की अवधि में आयकर तथा अतिरिक्त कर की आधारभूत दर 
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अपरिवर्तित रही, युद्धकालीन वृद्धिया अधिभारो के जरिए से कार्यान्वित की गई । १९४६- 
४७ में अधिभारो को आधारभूत दरो के साथ विलीन कर दिया गया, अतिरिक्त कर खंडों 
की संख्या ८ से बढ़कर १२ हो गई, साथ ही डेढ लाख रुपये से अधिक अतिरिक्त कर 
की दरो पर वहुत अधिक वृद्धि हुई। उपाजित आयवाला फर्क भी उसी साल प्रवरततित हुआ 
१९४५-४८ में करमुक्ति-सीमा २,५०० रुपये तक पहुँच गई, १५,००० रु० तक प्रभाव- 
कारी दरें घटा दी गईं, और २५,००० २० के वाद की दरें वढा दी गईं। डेढ छाख रुपये 
से अधिक आय पर खडो को छोठा कर रुपये में १५ आने ६ पाई वाली अधिकतम दर लागू 
कर दी गई। आमतोर पर १९४७-४८ की दर के ढाँचे में १९४५-४६ के मुकाबले में 
अधिक क्रम-वृद्धि हुई॥ १९५०-५१ तक १९४७-४८ की तुलता में प्रभावकारी दरो का 
निम्तगामी सतुलन रहा। पर ज्यों-ज्यों आय का दर्जा बढ़ता गया, विशेषकर ८५ हजार 
रुपये के ऊपर यह कमी और अधिक हो गई। उस सार तक अतिरिक्त कर खडो की सख्या 
फिरसे घटाकर आठ कर दी गई, गौर १ लाख ५० हजार रुपये से अधिक जाय पर अधिकतम 
आयकर तथा अतिरिक्त कर १२ आने ६ पाई प्रति रुपया हो गया। १९५०-५१ में 
जआयकर की अधिकतम दर घटाकर चार आने कर दी गई। 
दूसरे देशो की तुलना में भारत में प्रारम्भिक माजिनल दरें कम हैं, पर क्रमवृद्धि 
अधिक है। माजिनल दरें १० हजार रुपये पर बहुत से देशो की तुलना में बहुत कम है, तथा १५ 
हजार और २५ हजार रुपये पर कुछ देशो की अपेक्षा कम है । इस सतह से वाद में तेजी से वृद्धि 
होती है, और ४० हजार रुपये तक पहुँचने पर हमारी दर दुनिया की सबसे ऊँची दरो तक 
पहुँच जाती हैँ | ७० हजार रुपये तथा उसके ऊपर की भारतीय दर केवल इग्लैंड से कम है । 
भारत में किसी व्यक्ति की आय पर तव तक आयकर नहीं लगता, जब तक कि उसकी 
भाय प्रति व्यक्ति की राष्ट्रीय आय की १५ गुनी नहीं हो जाती, और जब किसी की आय 
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय जाय की ५०० गुनी से अधिक हो जाती हैं, तव उस पर अधिक से अधिक 
दर लागू होती हूँ । दूसरे कई देशो में ये भुणक इससे कही कम है। सारी आवादी की तुलना 
में आयकर देनेवालो की सख्या भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम यानी एक से लेकर डेंढ 
प्रतिशत तक हूँ | आयोग का कहना है कि यदि प्रत्यक्ष कर की आम सतह मे बुद्धि हो, तो उससे 
“जाम आयकरदातामो तथा साधारण जनता के वीच में जो वढी विपमता है, उसके दूर 
होने में सहायता मिलनी चाहिए ।” राष्ट्रीय आधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए “कर की दरों 
को ऊपर को बोर ले जाना त्वा आयकर यन्त्र का अधिक उपयोग” आवश्यक है 
आय के सोपानो की दृष्टि से आय-करदाताओं के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है 
कि करदाताबो को सत्या जायकर मौर बतिरिक्त कर, इन दोनो के निम्नतर खडो में केंद्रित 
हैं। कर को वियमता को दूर करने के लिए यट वाछनीय है कि जायकर तवा अतिरिवठ 
पर ये ढांचे में अधिकत्तर सड चालू क्ये जाएं। 
प्रमवृद्धि के विस्तार तथा जिस सतह पर कर-मुद्िति की सीमा निश्चित की जाए; 
इस बारे में दिचार करते हुए आयोग ने कहा है कि कम से कम आयवाहे छोनो पर काफी 
हद त्तक भत्यक्ष कर भार बढ़ाना उचित न होगा, पर समाज की प्रति व्यक्षित हाय फो देखते 
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हुए कर योग्य आय की सीमा को तीन हजार रुपये तक ले आना बिल्कुल अयुक्तिसगत 
न होगा। आयोग इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट है कि प्रशासनीय कारण इतने तगडे नहीं हँ कि 
ये करमुक्ति-सीमा को कम करने के विरुद्ध पडें। आयोग का यह विचार है कि कर-सबधी 
उद्देश्यों को देखते हुए दरो की, यहाँ तक कि अधिकतम दरो को, अनुसूची में वृद्धि आवश्यक 
है, पर ऊँचे से ऊँचे कोष्ठकों के सवध में वृद्धि कौ गुजाइश उच्चतर मझ्षछे कोष्ठको की 
तुलना में कम हैँ। वर्तमाव परिस्थितियों में आयोग की राय है कि १ छाख ५० हजार 
से ऊपर की आयो पर रुपये में १३ आने ६ पाई की अधिकतम मार्जिनल दर या अधिक से 
अधिक ८५ प्रतिशत कर लगाया जा सकता है। 


पारिवारिक छूटो के विषय में आयोग ने यह मत व्यक्त किया हूँ कि किसी प्रकार के फर्क 
की स्वीकृति प्रत्यक्ष कर पद्धत्ति में अधिकतर समता लाने की दिशा में एक पग होगा। तीन वर्षो 
के अन्दर पारिवारिक छूटों की एक नियमित पद्धति छागू कर दी जाए, और प्रारम्मिक रूप 
से विवाहित करदाताओ के लिए करमुवत खड १,५०० रुपये से वढाकर २,००० र० और 
अविवाहित लोगों के लिए घटाकर १,००० रु० कर दिया जाए। आयकर पद्धति में 
घारिवारिक छूटो के चालू करने सबधी वृहत्तर सुधार को इस कारण न रोक दिया जाए कि 
चूँकि हिन्दू अविभक्त परिवार से किस प्रकार वर्ता जाए, इस सवंध में कोई विल्कुल 
सकंस गत उपाय नहीं निकल पाया। 

पारिवारिक छूटो की योजना के समर्थन से यह समस्या भी उत्पन्न होती है कि परिवार 
को कर निर्धारण की एक इकाई के रूप में लिया जाए। प्रभावकारी प्रशासन के लिए यह्‌ 
च्यायपूर्ण औौर आवश्यक हैँ कि न केवल पति और पत्नी की आय को बल्कि समस्त परिवार 
की आय को जोडा जाए, और ऐसा कम से कम' पारिवारिक छूटो की पद्धति को प्रवर्तित 
करने के साथ-साथ किया जाए। 

उपाजित आय पर छूट के सबंध में आयोग यह्‌ अनुभव करता हैँ कि भिन्न व्यवहार 
के पक्ष में जो बातें है, उनका महत्त्व त्यो-त्यों घटठता जाता है, ज्यो-ज्यों आय के दर्जे में 
ऊपर की ओर जाया जाता है। यह वाछनीय है कि एक सीमा बाध दी जाए, जिसके बाद 
कोई छूट न मिले। इसलिए उपाजित आय पर छूट देने की एक विशेष सीमा, उदाहरण के 
त्तौर पर २४ हजार रुपये की सीमा के नीचे बांधी जाए, और उसमें इस राशि के आस-पास की 
आयो का भी सतुरून किया जा सके । 


नीचे दी गई तालिकाओ में आयोग की सिफारिशो के साथ-साथ दर के चार 
'निदर्शनात्मक ढाचो का स्वरूप वताया गया है -- 
आयकर तथा अतिरिक्त कर का निदरशेनात्मक हाँचा 
आयकर की दरें 


क--प्रत्येक व्यक्ति, अविभकत हिन्दू परिवार, अपजीबद्ध कम्पनी तथा व्यक्तियों के 
अन्य सगठत पर लछागू। 
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प्रत्येक हिन्दू अविभकक्‍त परिवार के बारे में, जहाँ तक उपाजित आय फा सम्बन्ध है वहाँ 
तक, ऐसी फुल अन्य पर फोई आयकर नहों देना पड़ेगा, यदि वह्‌ आ० छूट घटाने पर ६,००० ० 
से अधिफ न होती हो तथा अच्य प्रत्येक फे बारे में यदि चहु आय ३,००० रु० से अधिक न हो । 

(१) बदिवाहित व्यक्तियों की कुल आय के प्रयमम १००० रु० पर तथा विवाहित 
व्यक्तियों की फुल आय फे प्रथम २००० ₹० पर फोई आयकर नहीं दिया जाएगा। 

ऊपर आयकर की जिस ऊंची सतह की सिफारिश की गई है, उसके साथ ही बचतों 
के लिए विशेष प्रोत्साहन देना आवश्यक ज्ञात होता है। बीमा के प्रीमियमों तथा 
प्राविडेंट फड्स अधिनियम १९२५ के द्वारा परिचालित प्राविडेंट फडो या निर्वाह निधियों 
के लिए अशदान देने के सवध में छूट की एक पद्धति हैं, जो आय के छठे भाग तथा अधिक से 
अधिक ६,००० गश० तक सीमित हैँ । इस तरह की रियायत “वैयक्तिक वचतो को बढ़ाने के लिए 
एक बहुत हो उचित साथन है,” और छूटवाली अधिकतम रकम की मात्रा को कुल जाय 
फे छठे भाग से बढाकर पाँचवा भाग जर्थात्‌ हिन्दू अविभक्त परिवारों के छिए अधिक 
से अधिक १६,००० २० और जनन्‍्य करदाताओं के लिए ८,००० रु० तक कर दिया जाए। 
मालिक छोगो को तरफ से स्वीजूत निर्वाह निधियों में जो कुछ दिया जाए, उसे उनके 
कर्मचारियों की झूठ आय का नाग ने समझा जाए, कौर प्रत्येक कमंचारी के वैयध्लिक 
हिस्लाद में जो सूद जमा किया जाए उसे कर मुतर समझ जाए। 


; 


जा, 


ऊपर कर की दरो के ढाँचे के सवध में जो सुझाव दिया गया है, उसमें एक सतह 
के ऊपर वर्तमान समय के प्रचलित प्रत्यक्ष कर पर वहुत काफी वृद्धि हैं। इस समय प्रत्यक्ष 
कर में और अधिक वृद्धि उचित न होगी, पर ऊँची आय वाले कोष्ठको के व्यक्तियों के हाथो 
में जो विन्यसनीय (डिस्पोजेबल) आय की रकम है, उसे घटाने की कोई तरकीव करनी 
चाहिए। एक हद तक वेयक्तिक आयकर की दर बढाने से यह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। आयोग 
का कहना है, “इसके अलावा हम यह सिफारिश करते है कि २५,००० रु० से अधिक आय के 
सबंध में अधिभार तथा अनिवार्य जमा मूलक एक योजना अपनाई जाए। वित्त मत्राल्य में 
इस योजना की और अधिक विस्तार के साथ जाच की जाए जिससे कि उद्देश्य सिद्ध हो सके, 
यात्ती उपभोग कार्यों के लिए प्राप्त विन्यसनीय आय में कमी हो, पर वचत और पूंजी-विनियोजन 
के लिए प्राप्त रकमो पर कोई आँच न आये ।”इस योजना की मुख्य वातें ये है कि २५,००० 
रु० से अधिक की सब आयो पर क्रमिक दर से एक विशेष अधिभार वसूल किया जाए, जिससे 
करदाता को यह अधिकार होगा कि वह ४५ साल के लिए नाभमात्र सूद पर सरकार द्वारा 
स्वीकृत किसी विशेष कार्य के लिए दीर्घकालीन कर्ज प्राप्त कर सके, और २५,००० २० से 
अधिक आयवाले करदाताओ से क्रमिक दर पर अनिवार्य रूप से रुपया जमा कराया जाएं, जिसका 
भुगतान २० साल वाद वाडो के रूप में हो, और जिन्हें इसके वाद २५ साल में भुनाया जा सके। 


समामेलित आय पर कर 


कम्पनियों पर आयन्कर और अतिरिक्त कर (सुपर टेक्स) दोनो ही लगते रहे है। 
कम्पनियों पर छगनेवाले अतिरिक्त कर को कार्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। बहुत दिनो से 
चली आनेवाली एक परिपाटी के अनुसार कम्पनियों पर लगाये जाने वाले आय कर की दर 
को कम्पनियों के अतिरिक्त दूसरी इकाइयो पर लगनेवाले आयकर की अधिकतम दर के समान 
कर दिया गया था। कम्पनियों पर एकसार दर (#9£ 7९४६८) के हिसाब से अतिरिक्त कर 
भी लगता रहा है। अब तक आयकर पर ५ प्रतिशत अधिभार था, किन्तु अतिरिक्त 
कर पर नही। 

सविधान में अतिरिक्त कर, इस शब्द का प्रयोग नही हुआ है, किन्तु आयकर कानून की 
धारा ५५ में कम्पनियों पर छूगनेवाले अतिरिक्त कर को आय-कर का अतिरिक्त शुल्क कहा 
गया है। सुपर टैक्स” शब्द के स्थान पर कार्पोरेशन टैक्स” का प्रयोग किया जाना चाहिए, 
ओर सविघान के ३६६ (६) अनुच्छेद के अनुसार आयकर कानून में इसकी उचित परिभाषा 
दी जानी चाहिए । 

ऐसा सुझाव दिया गया है कि कार्पोशन टैक्‍स को समाप्त कर दिया जाये। इसके 
पक्ष में युक्ति यह दी जाती हैं कि हिस्सेदारो के कर निर्धारण में निगम कर देने के लिए 
श्रेय न देने का मतलब एक ही आय पर दो वार कर लगाना है, और इस प्रकार एक विशेष 
प्रकार के व्यापार सगठन के प्रतिकूल भेदभाव करना होगा। इस सुझाव में कुछ भी सार 
नही है । भारत और ब्रिटेन की अदालतो ने यह निर्णय दे रखा है कि कम्पनियाँ एक स्वतत्र 
इकाई के रूप में कर देती हैं, हिस्सेदारों के एजेंट के रूप में नही। कानूनी पहलू के अलावा, 
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कम्पनी एक स्वतत्र आधिक इकाई भी है, और हिस्सेदार की स्थिति ४उद्योगन्परिचालक 
( एल्टरप्रेनियोर ) होने की अपेक्षा ऋणदाता की अधिक होती है।” सच तो यह हूँ 
कि 'कार्पोरेशन टैक्स के प्रत्यपेण किये जाने का तो प्रदन ही नहीं उठता, वल्कि आयकर 
के प्रत्यपण की वर्तमान प्रणाली को भी समाप्त कर देना न्‍्यायोचित होया। पर इसमें परिवर्तन 
करने की आवश्यकता नही है, क्योकि हिस्सेदार और वाज़ार दोनों ही इस प्रत्यपण प्रणाली 
के भादी हैं, और अब इसकी समाप्ति से बहुत से व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा 
भौर हो सकता है कि यह वात बिना भेदभाव के धन लगाने की प्रवृत्ति में वाधक सिद्ध हो । 

प्रत्यपण वी गणना के वर्तमान तरीके में बहुत सी पेचीदा और विस्तृत गणनाएँ करनी 
पढ़ती है और कम्पनियों के कार्परेशन टैक्स निर्धारित होने तक देरी का अदेशा रहता है । इस 
कठिनाई से बचने का उपाय यह है कि कम्पनी एक दूसरा तरीका अपनाये, जिसके अनुसार 
कम्पनी अपने छाभाश घोषित करने से पूर्व ही कुछ लाभाश में से अधिकृतम दर पर आयकर 
घटाकर पूरी-पूरी राशि हिस्सेदारो में वाँट दे, और कर की सरकार के हिसाव में जमा करवाये। 
इस प्रकार कम्पनी अपनी कुछ आय पर कार्पोरेशन टैक्स दे और कुछ आय में से छाभाश 
की कुछ राशि घटाने पर शेप रकम पर आयकर दे। इसके बाद कम्पनी के आयकर 
निर्धारण के समय दोक-ठीक हिसाव किया जा सकता है। छामाश-पत्रकों (डिंविढेंड वारटो) 
को तैयार करने के तरीके में मी थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ऊपर वत्ताया हुआ उपाय 
चतंमान कुछ हिसाव करने के कार्य को ((7055078 ?॥0८८०८७४८) जासान बनाने 
के साथ-साथ कम आमदनो वाले कोष्ठको के हिस्सेदारों को छूट का प्रमाणपत्र देने में भी सहायक 
होगा, और इस प्रकार प्रत्यपंण के लिए मांग की जरूरत भी नहीं रहेगी, जिसे निपढाना 
इस समय असंतोप का कारण वना हुआ है। 

इसके बाद आयोग से व्यक्तिगत हिस्सेदारों के कर निर्वारण से सम्बद्ध लाभाशों 
पर कर लगाने के कुछ मुख्य पहलुओमों पर विचार किया। १९३९ से पहले आयकर कानून 
में लाभांग या 'डिविेंड' शब्द की कोई परिभाषा नही धी। किलु पीछे से भारतीय माबकर 
अधिनियम की घारा २ (६०) में इसकी परिभाषा जोडी गई। लाभाश के सामान्यतः कानूनों 
तौर पर काम में लाये जानेवाले अर्थ में कुछ विशेष बातों का गिनाना जिन्हे बदाल्तो 
ने पूंजीगत प्राप्ति के रूप में कर लगने योग्य भाग घोषित किया था इस परिभाषा की 
विशेषता थी। 

लाभाश्य की परिभाषा में से बोनस भाग के हट जाने से एक विवादास्पद सवाल उठ 
सण होता है। दोनस भाग को छामांण की परिभाषा के अन्तर्गत मानने और न मानने 
के पक्ष-विपक्ष में बहुत सी युक्तियाँ दी जा सकती है। किन्तु आयोग इसी नतीजे पर पहुँचा 
है कि “बोनस भाग जावकर कानून में समसे जा सकते थोग्य दब्द के किसी 'ी अर्थ में 
जाय नही दे। ब्रिदेत जौर अमेरिका, इन दोनो देसो के स्वायालयों के निर्णय भी इसी मत 
की पृष्ठि करते है । आगे चलकर वायोग ने कहा है :-- हमें विश्वास है कि इस युक्‍ित्त 
में ऊधिक सार नहीं हैं कि हिस्सेदारों को बतौर आय के मिलनेवादे बोनस प्रधयज 
पर पार ने लगाने से सार्वजनिक राजस्व में कोई हानि होगी! झावकर से मुक्त बोनस भाग 
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के बंटवारे से तो कम्पनी और हिस्सेदारों दोनो को ही कुछ लाभ हुआ है । वोनस शेयरो के 
इृद्यू करने पर थोडा-सा शुल्क लगाने की बात तो समज्न में आ सकती है किन्तु उपार्जन फो 
कम्पनी के पास ही वनाये रखने की भावना को बढावा देने की आवश्यकता होने के कारण 
इस बात की सिफारिश नहीं की गई। पर इस सुविवा के दुसपयोग को और एक ही स्थान 
पर अधिक मात्रा में पूँजी के इकट्ठे हो जाने को रोकने के लिए बोनस भागों के 'इद्यू' 
करने पर सरकार को नियत्रण रखना चाहिए। 

लाभाश शब्द की परिभापा में सुधार करने के लिए भी कुछ सुझाव रवखे गये। 
कम्पनियों के डायरेक्टरो तथा हिस्सेदारों को दिये जाने वाले कर्जो और अगाऊ घन को, 
जिसमें सारमूत सार्वजनिक हिंत न हो तथा डिपाजिट सर्ठिफिकिट और वेयरर सर्टिफिकेट 
के रूप में वितरण को भी लाभाश की परिभाषा के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। समाप्ति 
के समय तक एकत्रित हुए छाभ के वितरण को, उस अवधि का विचार किये विना जिसमें कि 
लाभ हुआ हो, लाभाश समझा जाना चाहिए। 

बोनस ऋणपत्रो (डिवेंचर) को लाभाश की परिभापा में से हटाने का प्रश्न भी उठाया 
गया, किन्तु ऐसा करने के लिए कोई उचित कारण नहीं हैं। कृपि से होनेवाली आय में से 
दिये गये छाभाश पर, जो अब तक आयकर से मुक्त है, कर लगाने का सवारू उठाया गया। 
लाभाश के कर-मुक्त आय में से दिये जाने से हिस्सेदार के कर निर्वारण के समय उसकी 
आयकर सम्बन्धी जिम्मेवारी पर कोई प्रभाव नही पडता। आयकर अधिनियम की सम्बद्ध 
धारा की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाये कि हिस्सेदार 
पर कर-निर्धारण के समय लाभाहश पर पूरा-पूरा कर लगेगा चाहे कम्पनी के लाभ-कोष 
का रूप कुछ भी हो। 

इटर-कार्पोरेट छाभाशों पर भी कर लगाने के कुछ सुझाव दिये गये थे, किन्तु 
वर्तमान कानून में परिवर्तन करने का कोई उचित कारण नही प्रतीत होता। 

समामेलित आय पर कर की दर का विचार करते हुए कुछ विशेष बातो पर समान 
रूप से ध्यान देता आवश्यक है । क्योकि धनी हिस्सेदारों को मिलनेवाले लाभ पर अतिरिक्त 
कर भी लगता है, इसलिए कम्पनी के लाभ पर कर की. दर व्यक्तियो पर लगनेवाले उच्चतम 
मार्जिनल कर के बरावर स्थिर नही की जा सकती। यदि कम्पनी के लाभ पर कर में विशेष 
कमी हुई, तो घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध निगमो के धनी हिस्सेदारो में कम्पनी के लाभ के एक बडे 
भाग को कम्पनी में ही बनाये रखने की प्रवृत्ति वढेगी, और यदि दोनो मेंथोडा ही अन्तर 
हुआ, तो छाभ के उचित से बहुत अधिक बडे भाग के वितरण की प्रवृत्ति हो सकती हैँ। 

सन्‌ १९४४ से भारतीय आयकर प्रणाली में अवितरित लाम पर एक रियायत दी 
जाती रही है, और वर्तमान में ऐसे छाभ पर रुपये में १ आने के हिसाव से दी जानेवाली 
छूट फिलहाल चालू रक्‍्खी जानी चाहिए । 

आजकल रुपये में ४ ७५ आने की एकसार दर पर कुछ छूट के साथ निगम कर लगता 
रहा है । अपेक्षाकंत छोटी भारतीय कम्पनियो को कर सम्बन्धी एक रियायत भी दी गई है। 
इस रियायत को अधिक अच्छी तरह से लागू करने के लिए और साथ ही कम्पनियों को 
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छोटी-छोटी इकाइमो मे वेंटकर रह जाने की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए धोडे निगम कर की 
रियायत पटिटका प्रणाली के आधार पर सव विशेषक कम्पनियों पर लागू की जानी चाहिए। 
कर की दर कुछ आय के पहले २५,००० रुपये पर १ आना प्रति रुपया और शेप पर २ आ० 
९ पा० प्रति रुपया हो। ऊपर बताई गई रियायत उचित रूप में दर नियत करके सार्वजनिक 
अभारतीय कम्पनियों को भी दी जाये। 
इसके वाद आयोग ने अवितरित लाभ के कुछ पहल॒ओं पर और विशेषकर आयकर 
अधिनियम की घारा २३ ए की' आध्िक प्रामाणिकता पर विचार किया। किसी ऐसी प्रणाली 
में, जिसमें कम्पनी के वितरित लाभ पर कर लगाना हिस्सेदार के व्यक्तिगत कर निर्वारण से 
सम्बद्ध हैं, उसमें लाभ के' वितरण को स्थगित रखने या उसमें कमी करने की वात में 
चतुरता का प्रयोग करके कर छऊगने से बच सकना अपेक्षाकत अधिक आसान हैं। इसलिए 
कम्पनियों द्वारा ऐसे लाभ के वितरण को जिसमें सारभूत सार्वजनिक हित' नही हैँ, नियमित 
करने के उपाय खोज निकालने की आवश्यकता हैँ । इस प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था 
सब उन्नत देणो की कर प्रणालियों में विद्यमान हैँ । 
ऐसी कम्पनियों को, जिनमें सारभूत सावंजनिक हित' नही है, यह मानकर कि वितरित 
किये जाने वाले लाभ में से ६० प्रतिशत छाभ का वित्तरण हो चुका हैं, इस समय कर देना 
पडता हूँ। यह भी व्यवस्था है कि यदि कम्पनियों के पास उनको चुकता पूंजी तथा कर्ज 
पूंजी कौ--जो हिस्सेदारों की सम्पत्ति होती है--नम्युक्त राणि के वरावर अथवा अपनी 
स्थायी मालियत के वास्तविक मूल्य के वरावर, इनमें जो भी राशि अधिक हो, अवितरित 
लाभ इकद्ठे हो जायें, तो उनका वितरणयोग्य सम्पूर्ण छाभ वितरित किया गया समझा 
जायेगा। 
यह सुझ्नाया गया हैं कि या तो इस व्यवस्था को रह कर दिया जाये या उसमें मौलिक 
सुधार किया जाये । इसके पक्ष में युक्ति यह दी जाती हैं कि यह व्यवस्था पूंजीनिर्माण में वाधक 
हैँ, और इसके अनुसार विभिन्न प्रकार की कम्पनियों में मेंद किया जाता है । ३,००५ 
कम्पनियों के कर-निर्धा रण-सम्बन्धी ऑआँकडो का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अधिकाश 
निजी कम्पनियाँ घनिप्ठ रूप में अवस्थित निगम हैँ, जिनमें से कुछ कम्पनियों के शेयरों के बडे 
बड़े हिस्पे कुछ थोडे-्से विश्वेष व्यक्तियों के गुटो के पास हैं। इसलिए ऐसी कम्पनियों के साय 
सार्वजनिक कम्पनियों जेपा व्यवहार नहीं किया जा सकता। “सारभूत सार्वजनिक हित” 
फिसे कह सकते हैं--इसकी वर्तमान परिनापषा में दो बड़ी कमियाँ हूँ जिनका दूर किया 
जाना जत्पावच्यक है । पहली त्तो मतदान के अधिकार से सम्बद्ध हैँ, और दूसरी सार्वजनिक 
धाबद की परिभाषा से। पहली के विषय में तो ऐसा होना चाहिए कि मतदान के अधिकार 
या सम्बन्ध वर्तमान समय में प्रचलित किसी एक विद्येप दिन से न होकर वर्ष के किसी भी 
दिन से होना चाहिए। जनता के सदस्यों के मताधिकार को २५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५० 
फर देना चाहिए और हिस्सो वग बहुमत--यानी ५० प्रतिशन था उससे अधिका--६ से 
फम व्यक्तियों के पास नहीं होना चाहिए। दूसरी के वियय में यह जरूरी है कि व्यक्ति 
दर्द में उसके सम्बन्धी जोर मनोनीत य्यक्ति भी झामिल समझे जायें। 
फ्ा० ८ 
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यह भी सुझाव दिया गया है कि वर्तमान ६० प्रतिशत वितरण के स्थान पर 
व्यापार की समुचित आवश्यकता' के आधार पर वितरण की दूसरी व्यवस्था चालू की जाए। 
ब्रिटेन और अमेरिका में व्यापार की समुचित आवश्यकता' क्या है, इस वात को लेकर वहुत 
वादविवाद और मुकदमेवाज़ी हुई है। इसलिए वर्तमान सक्षिप्त सिद्धान्त के स्थान पर 
विवादास्पद और अस्पष्ट विचारो पर आधारित एक दूसरे सिद्धान्त को मान लेना उचित 
नही है। और अब भी ६० प्रतिशत वितरण की व्यवस्था को पूरी कठोरता के साथ 
लागू नही किया जाता। वर्तमान कानून में ऊचीलापन है, “जिससे व्यापार की उचित 
शिकायतों का समाधान होना चाहिए ।” 
इस शिकायत में कोई तत्त्व नही है कि १०० प्रतिशत से अधिक अवितरित लाभ 
के एकत्रित होने पर छगे हुए प्रतिवन्‍्ध के कारण रक्षित निधि के निर्माण पर दुष्प्रभाव 
पडता है, क्योकि समुचित व्यक्तिगत अतिरिक्त कर देने के पश्चात्‌ रक्षित निधि के निर्माण 
के लिए कोष रोकड को काम में लाने से कम्पनी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । 
कम्पनियों के बहीखातो में दिखाये गये लाभ और कर योग्य लाभ में फर्क होने के 
कारण भी कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। वितरण योग्य लाभ की राश्षि का निर्णय, 
कर योग्य आय में से न केवल आयकर गौर देय निगम कर को घटाकर किन्तु राज्य सरकार 
या स्थानीय अधिकारी द्वारा लगाई गई कर की राशियाँ भी घटाकर किया जाना चाहिए, 
चाहे वह कर अशत या पूर्ण रूप से छूट दिये जाने के लिए ग्राह्म ही क्यो न हो । 
बैंकिंग कम्पनियों की' वितरण योग्य छाम-राशि स्थिर करते समय अनुविहित रक्षित- 
निधि की आवद्यकताओं की ग्राह्मता के सम्बन्ध में एक उचित शिकायत है। उनके मामले 
में वितरण योग्य आय का निश्चय कर योग्य आय में से वैकिंग कम्पनीज एक्ट को घारा १७ 
के अनुसार रक्षित निधि में हस्तान्तरित राशि को घटाने के पदचात्‌ किया जाना चाहिए। 
जब सरुद्ध विप्रेषण राशियो (छीा0८्ट्ते हि ८/970९5) को कर योग्य आय 
में शामिल किया जाये, तो एक वास्तविक कठिनाई पेश आती है। तत्सम्बन्धी कर दायित्व 
को, लाभ को ठिकाने छगानें पर लगी' हुई पावन्दियों के ढीली किये जाने या हटाये जाने तक 
अनिश्चित-सी स्थिति में रक्खा जा सकता है। 
यह दावा किया गया है कि वितरण की ५५ प्रतिशत सीमा, जिसके नीचे १०० प्रतिशत 
वितरण सम्बन्धी दण्ड घारा अब खुद ब खुद लागू होती है, व्यय की कुछ मदो की अग्नाह्मता 
के परिणामस्वरूप हिसाब में दिखाये गये छाभ और कर योग्य लाभ में भेद होने के कारण 
उतने कमी की हालत में छागू नही होनी चाहिए। भायकर जाँच आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ 
सिफारिशें की थी, उन पर अमल करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। 
एक सुझाव यह दिया गया हैं कि आयकर अधिनियम की २३ ए धारा ऐसी कम्पनियों 
पर लागू नही होनी चाहिए जिनमें भाग पूँजी का ५० प्रतिशत या उससे अधिक ऐसी जनक 
कम्पनी (पेरेल्ट कम्पनी) के पास हो जिसमें सारभूत सावंजनिक हित विद्यमान हो। ऐसी 
हालत में दी जानेवाली १०० प्रतिशत आथिक सहायता वस्तुत” जनक कम्पनी का ही 
आवश्यक भाग हैँ और यह समझा जा सकता है कि वह इसी रूप में है। किन्तु यह बात 
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दर के बरावर अतिरिक्त कर की दर निर्धारित नही की जा सकती, इसलिए हो सकता है 
कि हिस्सेदार लोग लाभ को आपस में न वॉटकर कम्पनी में ही जमा रक्खे। इन सब बातों के 
बाग्जूद, वर्तमान प्रशासन सम्बन्धी तथा दूसरी मुश्किलो से बचने के लिए ऐसी कम्पनियों 
के वितरणयोग्य लाभ के वितरित भाग पर, सामान्य दर पर अतिरिवत निगम-कर लगाया 
जाना चाहिए 
अपवचन और प्रिहरण 
इसके पदचात्‌ आयोग ने अपवचन और परिहरण की समस्या पर विचार किया। 
इनसे राजस्व में होनेवाली हानि की पूरी पूरी मात्रा का अनुमान कर सकना मुद्किल है । 
छिपाये हुए घन के विषय में बताने के लिए वित्त मत्राछूय द्वारा चलाये गये आन्दोलन से सम्बद्ध 
आँकडो से तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रकाशित आँकडो से इस वात का पक्का सबूत मिलता 
हैँ कि कर-अपवचन बहुत बडे परिमाण में विद्यमान हैं। अपवचन के होने का मतलूव आय पर 
कर लगाने के उपायो के मूल पर ही कुठाराघात है, और इसका परिणाम ईमानदार करदाता 
पर कर-भार का बढ जाना है । परिहरण और अपवचन, इन दोनों से ही राजस्व में हानि होती 
है, किन्तु परिहरण कुछ वैध सा प्रतीत होता है । परिणाम यह होता हैं कि ईमानदार नागरिक 
पर भार बढता जाता हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि “इस तथ्य के प्रति जनता में 
जागृति पैदा की जानी चाहिए कि राजस्व में जितनी अधिक हानि होगी, ईमानदार करदाता 
पर उतना ही भार बढेगा ।” 
अपवचन की निन्‍दा तो अवदय की जाती है, किन्तु परिहरण को एक प्रकार से वेघ-सा माना 
जाता हैं । इस विचार का समर्थन नही किया जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों में आयकर 
अधिनियम जैसे पेचीदा कानून में परिहरण की प्रवृत्ति का प्रचलन हो ही सकता हैँ, अत यह 
मआय-कर विभाग का कत्तंव्य हैँ कि वह राजस्व में आनेवाली कमियो पर कडी' निगरानी 
रक्‍खे, और उनकी जल्दी रोकथाम करे। 
अपवचन का मुकाबला वलपूर्वक लागू करानेवाले (एनफोसंमेण्ट) विभाग को मजबूत 
बनाकर किया जा सकता है) नये करदाताओ की खोज होनी चाहिए, बाहरी जाँच-पडताल 
द्वारा उनकी आय का ठीक-ठीक निर्धारण किया जाना चाहिए, बाह्य स्रोतो से आनेवाली 
सूचनाओ का आदान-अ्रदान, उनका सम्रह और मिलान होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में 
किये गये अपवचन के मामलो पर कार्यवाही करने के लिए विश्येष प्रबन्ध किया जाना चाहिए। 
जनता द्वारा निन्‍्दा की जानी, कर सग्रह के लिए नियमो का कडाई से लागू किया जाना, 
और आयकर की कार्यवाहियों में उचित प्रतिनिधित्व आदि अन्य ऐसी बातें हूँ जिन पर 
ध्यान देने की आवश्यकता हैं। 

१९३९ में धारा सभा में दिये गये वचन के' अनुसार, आयकर-अफसरो द्वारा कई 
स्मृतिपत्र भेजे जाने के बावजूद बहुत से करदाताओ ने अपनी आय का ब्यौरा देने में देरी की 
और कुछ अन्य लोगो ने तो ब्यौरा बिलकुल ही नही भेजा। 

इस प्रकार के कर-अपवचको को पकडने के लिए बाहरी जाँच-पडताल करनेवाले मनुष्यो 
की वडी सख्या में नियुक्ति जरूरी है। १९४८-४९ और १९५२-५३ के बीच इनके द्वारा 
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जाँच किये जाने वाले मकानो और दृकानो की सेत्या २५,४७६ से वड़कर २,२८,७६ ७ और इनके 
द्वारा संग्रह की गई, धन-राशि ९छाख रूपये से बढ़कर २९ ४२ लाख रुपये हो गई । इस काम में 
नियुक्त किये गये मनुष्यों की और इनके काम करने के तरीकों की जाँच की जानी चाहिए । 
बाय-कर अधिनियम में एक विद्येप घारा जोड़कर इस विभाग के कार्य को बैव बना दिया 
जाना चाहिए। जाँच-पडताल विभाग के एक उत्तरदायी जफसर को हिसाव की कितावों 
पर जौर विलेखों आदि पर पहचान के लिए निश्ञान लगाने का कानूनी अधिकार होना 
चाहिए। जाँच-पड़ताल के कार्य को अधिक प्रभावचारी बनाने के लिए इस विभाग के पास 
पर्याप्त वैव जविकार होने चाहिएं। 


बान्तरिक जांच-पड़ताल, यानी रिकार्ड पर विद्यमान सूचना का जादान-प्रदाव भी वहुत 
जरूरी हैं। इससे अपवंचन के पता लगाने में वहुत सहायता मिलेगी। स काम को जविक 
बच्छे रुप में किये जाने की बहुत गुजाइश दिखाई देती है, इसलिए प्रणाली को अविक प्रभावपूर्णे 
बनाने की दृष्टि से इसकी फिर जाँच की जानी चाहिए। 

वाद्य स्लोतों से सूचता सम्रह के लिए विशेष प्रवन्ध चला जा रहा हैँ। प्रत्येक जाब- 
कर कमिव्नर के जवीन एक जाँच-पड़त्ताल-विभाग होता है, जब कि डायरेक्टर जाफ इन्स्पै- 
क्यन बन्‍्तर्सज्यीय सूचना को एकत्रित करके उसका मिलान करने के पच्चात्‌ उसका निप- 
टारा करता हूँ। वर्तमान प्रवन्च की कार्यपद्धति में जी सुवार को वहुत गुजाइश है, और 
इस कार्य के लिए अतिरिक्त कमंचारी वर्ग की नियुक्ति के प्रइन पर फिर से विचार किया जाना 
चाहिए। आाब कर कमिइनरों के स्तर पर 'इकनामिक इटैलिजैन्स' को सुगठित करने के प्रव्त 
की बोर लबिक ध्यान दिया जाना चाहिए। नूचनानों के सत्रह और मिलान का कार्य किस 
प्रकार जौर किस सीमा तक सुसगठित किया जा सकता है, इस वात की जाँच की जानी चाहिए । 


आय कर विभाग ठया दूसरे केन्द्रीय राजस्व के विभागो, जैसे चुगी, और केन्द्रीय 
उत्पाद-कर विभाग तथा राज्यीव राजस्व विभागों में परस्पर दृढ़ सम्बन्धों का होना वहुत 
लाभदायक सिद्ध होगा। सूचना के परस्पर विनिमय के लिए संवद्ध कानूनों की गोपनीयता 
सम्बन्धी घाराओ में उचित परिवर्तंत किया जाना चाहिए | जायोग के कथनानुसार “सामान्य 
सूचनाओं का केवठ आदान-प्रदान ही पर्वाप्त नही है किन्तु जरूरत इस वात्त की हैँ कि प्रत्वेक 
विभाग के जफसर दूसरे विभागों द्वारा की जानेवाली छानवीन के तरीकों को जाने मौर हर 
एक विभाग उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करे जिससे कि छानवीन का कार्च पूर्ण प्रभावकारी 
हो सके। यह कार्य कानून में बावश्वक सुवार करने के पञ्चात्‌ सम्बद्ध अधिकारियों में 
अविक व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके ही सम्पन्न किया जा सकता हैं 

च्यक्तिश्: करदाताओ की गतिविवियो के विषय में यदा कदा मुख्विरों द्वारा भी 
चूचना भाप्त हो सकती है। यद्यपि जनमत मुखवबिरो को इनाम दिये जाने के विदद्ध हैं, किन्तु 
कुछ दूसरे देशो के जाव कर विवान में तया भारतीय चुंगी प्रभासत में भी इस प्रकार के इनामो 
के दिये जाने की व्यवस्था है । चुनी के विपय में मुखबिरों की स्थिति कुछ दूसरे प्रकार की 
होती हैं। आयकर-विभार में मुखदिरों को इनाम देने की प्रथा कुछ वर्ष से चाल हैं, किन्तु 


( ६२ ) 


इस प्रथा के गुणावगुणो पर विचार करने के' लिए इतनी अवधि पर्याप्त नद्ी हैँ । इनाम देने 
की इस प्रथा मे बहुत से खतरे हैं। वहुत से मुखविर विवेकहीन हो सकते हैं, भौ ९ उनके द्वारा 
धमकी देकर पैसे वसूछ करने की सम्भावना को नजर-अन्दाज नही किय्रा जा श्षकता | इसलिए 
सुखबिरो के साथ वर्ताव में आयकर विभाग को वहुत सावधानी रखनी चाहिए। सरकार 
द्वारा दी जानेवाले इनामो की रकम अधिक नहीं हो सकती जब कि कर-अपवचन 
की राहिि का परिमाण वहुत अधिक हो सकता है, ऐसी अवस्था में मुखविर द्वारा कर- 
दातामो से वडी-बडी रकमो के वसूल किये जाने का खतरा हूँ। 

'डायरेक्टर आफ इस्पैक्शन' के अधीन अन्यान्य स्रोतों से आई हुई सूचनाओं का 
मिलान करने वाले विभाग का काय॑ वहुत अच्छा रहा है, इसके कार्य का और अधिक विस्तार 
किया जाना चाहिए । कानून में आवश्यक सशोधन करके वैको और वीमा कम्पनियों द्वारा जमा 
कर्ज, रैमिटेंसेज, उधार-पत्र और वीमा-पत्रकों के विपय में--एक निर्दिष्ट राशि से, जो 
इतनी उँची स्थिर की गई हो जिससे उत पर कम से कम भार पडे, अधिक होने पर--सूचना 
दी जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए | कम्पनियों द्वारा वितरित किये जानेवाले लाभाश से 
सम्बन्धित सूचना के विषय में ५,००० र० की सीमा को हटा देना चाहिए। 

अपवचल के सन्देहात्मक मामलो की छानबीन तीन पृथक्‌ अभिकरण, जैसे आय-कर 
जाँच-पडताल आयोग, कैन्द्रीय-आयकर आयुक्त और “विश्येष वृत' (स्पेशल सकल) कर 
रहे है। आयकर जाँच-पडताल आयोग ने दिसम्बर १९५३ तक ४५ ९७ करोड रुपये तक की 
'छिपाई हुई राशि का पता रूगाया। मालूम यह पडा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक हाल के 
फैसले के' कारण सरकार आयोग को और अधिक दिन तक कायम नही रखना चाहती तथा 
शीघ्र ही इसका विघटन करके दोष कार्य को विभागीय अभिकरण को सौंपना चाहती हूँ । 
आयकर जाँच-पडताल आयोग ने अपने कार्यकाल में बहुत लाभदायक कार्य किया है, और 
कोई कारण नही दिखाई देता कि इसी आयोग को शेष मामलो में भी क्यो न जाँच-पडताल 
करने दी जाय | विभागीय यस्‍्त्र को सौंपे गये मामलो की--जो कि बडे बडे व्यापारी सगठनो 
से सम्बन्धित हैं--छानबीन करने में कठिनाई हो सकती है। आयोग के पास विद्येष 
अधिकारों के होने पर भी कुछ लोगो द्वारा विलम्ब किये जाने के तरीके अपनाने की शिकायतें 
आई हैं। यदि जाँच-पडताल का कार्य साधारण आयकर अफसरो द्वारा किया गया, तो 
स्थिति के और अधिक बिगड जाने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि केन्द्रीय आयुक्तो के होने के बावजूद सरकार को एक विशेष आयोग की नियुक्ति 

करनी पडी । ऐसा करने का कारण यह था कि केन्द्रीय आयुक्‍तो के पास' आय-कर विभाग के 
कर निर्धारण करनेवाले साधारण अधिकारियो के ही अधिकार थे। सब सम्बद्ध तथ्यों पर 
विचार करने के बाद, अधिक मात्रा में किये गये अपवचन के मामलो में भी जाँच-पढताल 
करने के लिए आयकर-जाँच पडताल आयोग जैसे एक विभाग का रखना अधिक लाभदायक 
सिद्ध होगा । अत' एक पृथक्‌ और विशेष विभाग संगठित किया जाना चाहिए और इसे 
आय-कर-प्रशासन के स्थायी अग के रूप में कायम रखना चाहिए। इसके पद्चात्‌ केन्द्रीय 
आयुक्‍तों के पद समाप्त किये जा सकते है। एक उच्च-अधिकार-सम्पत्न आयोग को दिये 


की 


जानेवाले विस्तृत अविकार निश्चय ही केन्द्रीय आयुक्तो और विभागीय अफसरो को नहीं 
दिये जा सकते । 

“समझौतो” की शर्तों पर विचार और निर्णय करने के लिए एक जतिरिक्त-विभागीय 
आयोग बहुव ही उपयोगी संगठन सिद्ध होगा, तथा इस पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के निर्मूल 
आक्षेप लगाये जाने का खतरा भी कम रहेगा। 

अपवचन के पेचीदे मामलो की जाँच-पड़ताल करने के लिए कुछ आयकर आयुकक्‍तों 
के अधीन हाल ही में विद्येष वृत्त (स्पेशल सकंछ) वनाये गये थे। यह कदम ठीक दिशा 
में है, और धीरे-धीरे इस ओर जागे वढना चाहिए। इस काय॑ के स्वरूप का ध्यान रखते 
हुए कर्मचारीवर्ग की नियुक्ति, शीघ्र ही सेवा से निवृत्त हो जानेवाले व्यक्तियो में से नही 
की जानी चाहिए । 

नियमो को उचित रूप में लागू कराने के लिए आय-कर विभाग को अतिरिक्त अधिकारो 
का दिया जाना भी जरूरी है। वर्तमान अवधि सम्बन्धी सीमा तथा जाय कर आयुक्‍तो की पहले 
से आाज्ञा प्राप्त करने के नियम को हटाकर पिछले मामलों पर फिर से विचार करने के 
अधिकार को बढ़ा देना चाहिए । जायकर अधिकारियों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वे 
अपने से छिपाई गई साक्षी आदि को खोज निकालने में समर्थ हो। आयकर अधिकारियो को 
आयुक्‍त की पूर्व जाज्ञा प्राप्त करके किसी भी व्यापारी बहाते में प्रवेश करने का, हिंसाव और 
विलेखो की जाँच करने का, उन पर पहचान के लिए निद्यान लगाने का, नकलें तैयार करने 
या विलेखो को जुब्त करने का तथा सस्थान की तलाशी लेने का अधिकार होना चाहिए। 
उन्हें यह भी अधिकार होना चाहिए कि वे आयुक्त की पूर्व आज्ञा से सेफ डिपाजिठ बोल्ट 
मौर 'लाकर' में रक्खे हुए सामान की जाँच कर सकें । 

कर देने में छल-कपट करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए दण्ड देने के वर्तमान 
नियमों को और अधिक कडा किया जाना चाहिए | इग्लैंड की तरह दण्ड की अधिकतम सीमा को 
वढाकर अपवचित किये गये कर की तिगुत्री मात्रा के वरावर कर दिया जाना चाहिए, तथा 
अपवचन के लिए प्रोत्साहन देने को मुख्य अपराध की तरह ही दडनीय अपराध घोषित 
किया जाना चाहिए। 

यह सुझाव दिया गया है कि अपवंचन की जड पर कुठाराघात करने का एक तरीका 

यह हो सकता है कि कर-निर्धारण के मामलो में कर-निर्धारिको के प्रतिनिधित्व विपयक शर्तों पर 
कडा नियत्रण रखा जाय । सनद प्राज्त गणको द्वारा आय-व्यय परीक्षा की उपयोगिता भी सीमित 
हैं। भणको के राप्ट्रीयकरण की प्रणाढी को प्रारम्भ करने का सुझाव भी दिया गया, किन्तु 
अभी योग्य गणको को वर्तमान सल्‍्या इस कायें के लिए पर्याप्त नही है। हिसाव के दो 'सैट' 
रखकर तथा नकदी लेनदेन को व्यापार में न दिखाकर किये जानेवाले अपवचन की समस्या 
का भी इससे समावान नहीं हो सकता। राष्ट्रीयकृत गणको द्वारा की जानेवाली आय- 
व्यय-परीक्षा के क्षेत्र के परिमापा सम्बन्धी नियम बनाने में भी वडी कठिनाइयाँ पेश आयेंगी । 
दण्ड से छूटकारा देने का लारूच देकर छिपाई हुईं रकम के विपय में स्वयं सूचना देने 

की प्रवृत्ति को उत्साहित करने का सुझाव दिया गया हैँ। १९२३ में इस्लैड में स्वयं स्वीकृति” 


आर, 


का तरीका प्रारम्भ किया गया था और तब से राजस्व अधिकारियों के साथ पिछले हिसाव को 
निपटाने का यह एक माना हुआ उपाय है । आइवासन केवल इस वात का दिया जाता है कि 
मुकदमा नहीं चछाया जायगा और, दिये गये सहयोग के अनुपात में दण्ड में भी कमी कर 
दी जायेगी। 
भारत में आयकर जाँच पडताल आयोग ने निपटारे की इस प्रणाली का खूब उपयोग 
किया। सन्‌ १९५१ और ५२ में छिपाई गई रकम के विपय में स्वय बताने के उपाय का भी प्रयोग 
किया गया। इस उपाय का एक अग यह था कि प्रत्येक करदाता से यह वचन ले लिया जाता था 
कि यदि उसके द्वारा दी गई सूचना सच्ची और पूरी पूरी नही हुई तो कानूनी रूप से कर- 
निर्धारण का कार्य फिर से प्रारम्भ किया जा सकेगा। कानूनी तौर पर जिस अवधि के लिए 
फिर से कर-निर्घारण किया जा सके, उसके पहले की अवधि भी इस प्रकार स्वय सूचना 
देने में सम्मिलित थो। इस आन्दोलन का कुछ ऐसा प्रभाव पडना सम्मव है कि अब आयकर 
विभाग का रुत आय-कर-विषयक अपराधो के सम्बन्ध में कडा न रहा। आयोग का कहना 
है कि “सामान्यत ऐसा प्रभाव नैतिकता को हानि पहुँचाएगा और इसलिए हम इस व्यवस्था 
के पहले की तरह फिर से दोहराये जाने की सिफारिश नहीं करते।” 
यदि कम्पनियाँ कर-निर्धारंण का कार्य समाप्त होने से पूर्व ही परिसमापित हो जाए 
तो परिसमापित कम्पनियो से कर की प्राप्ति करने में एक समस्या उठ खडी होती है। आय- 
कर की जाँच-पडताल करनेवाले आयोग ने सिफारिश की थी कि इडियन कम्पनीज एवट में 
इस प्रकार का परिवर्तत किया जाए कि एक साल के कर-निर्धा रण की अधिमान्य(प्रिफरेन्शियल) 
अदायगी हो सके । ऐसा उस' हालत में हो यदि कम्पनियों का कर-निर्धा रण परिसमापित होने 
से पहले के समय तक के' लिए किया जा रहा हो चाहे वह कार्य कम्पनी के परिसमापित होने के 
परचात्‌ तक भी पूरा न हुआ हो। कम्पनी कानून समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि 
इस समस्या का समाधान अधिमान्य अदायगी को अधिकार देने से नही हो सकता, किन्तु 
कर-निर्धा रण की कार्यवाही को ऊर्जेस्विता से पूरा करने से होगा। कर-निर्धा रण-प्रणाली के 
वर्तेमान रूप में कम्पनियों के परिसमापित होने से पूर्व ही कर-निर्धारण की कार्यवाही को 
पूरा कर सकना सम्भव नहीं होता। इसलिए एक विद्येष व्यवस्था की जानी चाहिए कि 
विचाराधीन कर-निर्धारण को पूरा किया जाये, तथा परिसमापित कम्पनी से कर की माँग 
की जा सके। ऐसी' माँग को सम्पत्ति के विरुद्ध अधिमान्य ऋण के समान माना जाना चाहिए। 
हिस्सेदारों से कर वसूल करने का प्रश्न भी---जब कि परिसमापित कम्पनी से वह 
वसूल न किया जा सका हो--उठाया गया हैँ। इस युक्ति में काफी बल है कि व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्व हिस्सेदारो पर नही होना चाहिए, किन्तु घनिष्ठ रूप से नियन्त्रित कम्पनियों द्वारा 
अदायगी के परिहरण की सम्भावना भी बहुत वास्तविक है। इसलिए ऐसी भी व्यवस्था की 
जानी चाहिए कि हिस्सेदारों से कर की वसूली उसी हालत में को जाए जब कि कम्पनी 
परिसमापित हो गई हो और उस कम्पनी में सारभूत सावंजनिक हित न हो। वसुली तभी की 
जानी चाहिए जब कि आयकर कमिश्नर को यह विश्वास हो जाए कि कर-परिहरण के लिए ही 
यह परिसमापन किया गया हैं । 


5 5) हु 


परिसमापित कम्पनी की सम्पत्ति के शीघ्र वँटवारे के मुकावले में राजस्व के हितों 
की रक्षा के लिए ऐसी भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जब तक आयकर अफसर से कर 
की मदायगी' का प्रमाणपत्र प्राप्त न कर किया जाए तब तक कम्पनियों के रजिद्रार को उस. 
कम्पनी का नाम पजिका से नहीं हटाना चाहिए । 


अशासन यन्त्र 


इसके पश्चात्‌ आयोग ने आयकर विभाग के प्रशासन यन्त्र के विषय में पडताल शुरू 
की। यदि कर का सग्रह करने वाला यन्त्र सरलता और श्षीघत्रता के साथ कार्य न करे, 
और कर सम्बन्धी कानूनों को छागू करनेवाले व्यक्ति अपने व्यवहार में अधिक से अधिक 
कुशलता और घैये का परिचय न दें, तो अत्यन्त उचित कर भी कष्टदायक सिद्ध हो सकते है। 
प्रशासन से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं पर चार हिस्सो में विचार किया जा सकता हैं ॥ 

(१) कर निर्धारण की प्रणाली 

(२) सग्रह तथा प्रत्यादान का तरीका 

(३) अपील करने की प्रणाली 

(४) व्यक्तियों की पर्याप्तता गौर प्रशिक्षण 

कर निर्वारण प्रणाली के विपय में, हिसाव किताव को स्वच्छन्दता से अस्वीकार करने, 

प्रत्यपेण और कर निर्धारण में विरूम्ब करने, कैश कऋ्रैडिठ कार्य, कर निर्धारण कार्य में उच्च 
अधिका रियो द्वारा हस्तक्षेप, कर दाताओ से व्यवहार करते समय जनता से सम्पर्क के लिए कम; 
समय और थोडा ध्यान देने के विषय में बहुत सी शिकायतें रही हैं। 

केद्धीय राजस्व बोर्ड को, हिसाव के ठीक से न रखने विषयक शिकायतों के सम्बन्ध 
में आयकर अधिकारियो द्वारा स्वीकार्य रूप में हिसाव न रखने के कारणों का पता लगाने के 
लिए जाँच करवानी चाहिए तथा इस जाँच के परिणामो को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान कर 
निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन की सम्भावनाओ पर विचार करना चाहिए। 

प्रत्यपेण मे देरी होने से सम्बन्धित शिकायतों में कुछ सचाई अवदय है, फिर भी हाल 
ही में इस विपय में कुछ सुधार हुआ है तथा निरीक्षण करनेवाले सहायक आयुक्‍तो को 
हिंदायतें .दी गई हैँ कि तीन महीने से मधिक समय के अनिर्णीत मामलो में वे व्यक्तिगत 
रूप से छात-बीन करें। आयुक्‍्तो द्वारा विना पूर्व सूचना के आकस्मिक निरीक्षण, नमूने के: 
तोर पर अनिर्णत मामलो का लेखा परीक्षण, छूट-प्रमाण पत्रो का अधिक प्रयोग तथा इन 
सुविधाओं की प्राप्ति के अधिक प्रचार से काफी हद तक यह शिकायत दूर हो सकती है। 
जहाँ तक अपीलो के निर्णयो के कारण प्रत्यपंण की समस्या की विशालूता का सम्बन्ध हैँ वहाँ 
तक इस विपय में कोई जाकडे उपरूब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को पहले से चले आए 
दावो की विस्तृत जाँच करवानी चाहिए, ऐसे क़दम उठाने चाहिए जिनसे विछ॒व न हो मोर 
जाँच के परिणामों को प्रकाशित करना चाहिए। 

कर निर्धारण में विछम्व विषयक शिकायत सर्वथा ठीक है। कर निर्धारण के ऐसे 
वर्गों के विषय में, जिनसे राजस्व की प्राप्ति अधिक मात्रा में नहीं होती, और जिनकी संख्या 

फ़ा०९ 
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अनिर्णीत कर निर्धारण के मामलछो की ८० प्रतिशत है, हिसाव किताव की जाँच के सामान्य 
स्तर को कुछ नीचा करके प्रयोग में छाया जाय। कर निर्धारण के अनिर्णीत मामलो का एक 
बार निपटारा हो जाने के वाद फिर से उनके इकट्ठा न होने के लिए उपाय खोजा जा सकता 
है। प्रशिक्षित व्यक्तियो की अपर्याप्तता और कर निर्धारण करने वाले अफसरो की वार वार 
बदली होने के कारण ये मुश्किलें और भी वढ जाती हैं। ऐसी हिंदायतें दी जानी चाहिए 
कि फाइलो पर समाप्त किये गये काम की पूरी पूरी तफसील और उसका नतीजा लिखा होना 
चाहिए तथा वदछी के समय यदि अपूर्ण मामलो की सख्या अधिक होने का अन्देशा हो 
तो सामान्यत अफसरों की बदली नही की जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रक्‍्खा जाना 
चाहिए कि निष्फल जाँच पडताल करने की प्रवृति में सुधार हो । 
केश अऔडिट्स के बरते जाने विषयक द्विकायतों के सिलसिले में इन ऋऔडिटो के 
स्रोत की जाँच पडताल का किया जाना जरूरी है। प्रति तीन वर्षों में करदाताओ द्वारा 
शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) विवरण दिये जाने से इस मामले में कुछ हद तक सुघार हो 
सकता है । 
उच्च अधिकारियो द्वारा कर-निर्घारण करनेवाले अफसरो को हिंदायतें जारी करने में 
कोई मोलिक बुराई नहीं है क्योकि आयकर के मामलो में तथ्यो के निर्धारण में और कानून 
के लागू होने के विपय में जाँच पडताल की अवश्यकता पडती है। किन्तु वर्तमान स्थिति में 
इस प्रकार सुधार किया जा सकता हैं कि आयकर अधिकारियो को सम्पूर्ण रूप से आयुक्‍्तो के 
अघीन करके और 'डायरेवटर आफ इबन्स्पेक्शन! की सम्मति को आयुक्‍त द्वारा, करदाता 
न्‍्को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के बाद, आयकर अधिकारी के पास भेजे 
जाने का नियम बनाया जाय। राजस्व के हित में कानून में इस प्रकार का सशोधन किया जाना 
-चाहिए कि कमिश्नर अपने द्वारा कर निर्धारण के समय किये गये सीधे हस्तकीप के मामलों 
सें फ़रदाताओ को उनके विचार सुनने की सुविधा दे सके । उन सब मामलो में, जिनमें आयुक्त 
ने हस्तक्षेप किया हो-सीघी अपील सुननेवाले ट्रिब्युतलल के पास अपील होनी चाहिए, अपील 
सुननेवाले सहायक आयुक्त के पास नहीं। 
नोटिस की अवधि की कमी विषयक शिकायतें की गई हे । इस सम्बन्ध में कम से 
कम आठ दिन की अवधि सुझाई गई है, जो उचित प्रतीत होती है। यदि कभी आठ दिन से 
कस का समय दिया जाय, तो ऐसा किये जाने के सम्भावित कारणो का पता लगाने के लिए 
कभी कभी नमूने के तौर पर सर्वेक्षण करना भी लाभदायक सिद्ध होगा। 
यह एक आम विश्वास सा हैं कि आयकर विभाग प्रत्यपेंण करने के मामले में उदा- 
सीन रहता है , प्रत्येक करदाता को जब तक अन्यथा साबित न हो जाय , अपवचन का 
अपराधी समझा जाता है, तथा इस विभाग में करसग्रह के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने 
के आधार पर ही पदोन्नति होती है । ऐसा मानने के लिए कोई वास्तविक कारण नही है किन्तु 
अत्यपंण की कार्यवाही को सरल बनाने से और अफसरो द्वारा करदाताओ के बयानो के 
चुनाव में--जिनके लिए पवका सबूत माँगा जा सकता है--उचित विवेक का प्रयोग करने 
से बहुत हद तक जनता के मन से इस भावना को दूर किया जा सकता है। 


( ६७ ) 


जनता से सम्पर्क कायम रखने का महत्व केवल कर. निर्धारण और प्रत्यर्पण की कार्य- 
विधि तक ही सीमित नहीं है । विभागीय व्यक्तियों का सामान्य व्यवहार, आयकर-कार्याल्यों 
में करदाताओ को मिलने वाली सुविधाएँ, स्थगित करने और किश्तों द्वारा कर अदायगी 
की अनुमति देने में दिखाई गई उदारता तथा अपेक्षाकृत कम' साधन सम्पस्न करदाताओ को 
लाभ, भत्ते, यथा-नियम मिलनेवाली छूट आदि के भरने में उचित परामर्श का शीघ्र देना 
आदि सभी वातें इसमें सहायक हैँ। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को एक नियमित आन्दोलन चला 
कर अधिकारियो और कर्मचारी वर्ग को जन सम्पर्क के महत्त्व को समझाना चाहिए। 

वम्बई और कलकत्ता स्थित आयकर कार्यालयों में नियमित जनसम्पर्क अधिकारी 
कार्य करते हैं। इस कार्य के लिए नौजवान, परिश्रमी, कुशाग्न वुद्धि, तथा इस प्रकार के 
काम के लिए जिनमें उत्साह हो, ऐसे अधिकारियो की नियक्ति होनी चाहिए। इग्लैड और 
अमेरिका में इस समस्या की ओोर विशेष ध्यान दिया गया है इसलिए आवश्यक पृष्ठभूमि 
और अनुभव वाले किसी अधिकारी को इस प्रकार के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार करने 
के' लिए इन देशों में प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाना चाहिए। 

प्रत्येक आयकर आयुक्‍त के साथ गैर सरकारी परामर्श दाताओ की एक छोटी सी 
सलाहकार परिषद्‌ भी सयुकत होनी चाहिए। 

कर-सग्रह और प्रत्यादात के लिए काम में छाये जाने वाले तरीके आय पर कर निर्धारण 
के लिए निर्दिष्ट तरीको के समान ही महत्त्वपूर्ण है। १ अग्रैल १९५३ को एक बडी राशि 
बकाया पडी थी ; किक्तु वकाया रकम सग्रह समस्या का मूल यह है कि कलक्टरो के पास 
भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रत्यादान के लिए अनिर्णीत रूप में विद्यमान वड़ी माँगें पड़ी 
है । यह मालूम हुआ है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने राज्य सरकारो के साथ केवल आय-कर- 
सग्रह विषयक कार्य के लिए विशेष राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति का प्रवन्धघ किया हैं । 
जहाँ कही यह योजना विद्यमान नही है, वहाँ इसका विस्तार किया जाना चाहिए तथा दो 
दो वर्ष बाद इस योजना के प्रचलून की प्रणाली पर विचार होना चाहिए 

उद्गम स्थान पर ही किराये, व्याज तथा अन्य वाधिक भुगत्तानो से होनेवाली आय 
पर कर काट लेने की पद्धति के विस्तार का सुझाव दिया गधा था। इस पद्धति के विस्तार 
में कुछ क्रियात्मक वाघाएं हैं तथा इससे होनेवाले लाभ के मुकावले में नुकसान अधिक है, 
इसलिए उद्गम स्थान पर ही कर काट लेने की पद्धति के विस्तार की आवश्यकता नही है। 

अर्जन के साथ साथ कर दो” (पे ऐज यू अन॑) की वर्तमान व्यवस्था में कोई विशेष 
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हूँ । अग्रिम कर के भाग पर---जो कर निर्धारित देय राशि की 
मपेक्षा अधिक होता है--ब्याज की दर को वढाकर ४ प्रतिशत किया जाय, तथा “ छाभाशो ” 
से होने वाली आय को कमीशन के प्रकार की आय के, जिसके लिए एक विद्येप कार्य पद्धति 
की व्यवस्था हू---समान स्तर पर रक्‍्खा जाना चाहिए। अगले वर्ष का कर निर्धारण ज्यो ही 
पूरा हो जाय त्यों ही माय कर अधिकारियो के लिए डिमाड को फिर से जाँचना आवश्यकः 
कर दिया जाना चाहिए। कानून में सुधार करके पिछले किये गये कर निर्धारण के आधार पर 
या आगणित आधार पर आयकर अधिकारी से नोटिस प्राप्त किये बिना ही करदाताओ द्वारा 
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नर की अग्रिम अदायगी को लाजमी कर देना चाहिए । कठिनाई वाले सच्चे मामलो में अदायगी 
की तारीखो में फेर-वदलू करने के लिए आयकर-अधिकारियो को अपने विवेक का प्रयोग 
करने का अधिकार होना चाहिए तथा घारा १८ ए के अधीन छगाये गये दण्ड रूप व्याज 
के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
पजीकृत फर्मों तथा पत्नी, वच्चो और “वेनामीदारो' को हस्तान्तरित की गई सम्पति 
पर कर वसूल करने में कुछ मुश्किको का सामना करना पडता हूँ । कानून में ऐसी व्यवस्था 
की जानी चाहिए कि विभाग के लिए फर्मों के प्रमादी हिस्सेदारों के विरुद्ध कायंवाही करना 
सम्भव हो, तथा पत्नी और बच्चो द्वारा घारित सम्पत्ति की आय के अनुपात में कर निर्वारण 
को विभकत कर देने की और उनमें से प्रत्येक से अछग अरूग माँग की जाने की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए। ऐसी भी व्यवस्था हो कि विभाग 'वेनामीदारो' द्वारा धारित सम्पति के 
विरुद्ध कार्यवाही कर सके। 
अपीलो की कार्यं-विधि से सम्बन्धित शिकायतो को तीन भागों में विभकत किया 
जा सकता हैँ। निपदारे में देरी, अपील सुनने वाले सहायक आयुक्‍तो पर केन्द्रीय राजस्व 
आबओोर्ड का नियन्त्रण तथा कुछ विशेष आदेशो के विरुद्ध अपील करने के अधिकार का न होना। 
अपीलो में होने वाली देरी के' विपय में, अवश्धिष्ट अपीलो का निपटारा करने के लिए 
और अधिक अपील सुनने वाले सहायक आयुक्‍तो की नियुक्त के रूप में कुछ प्रभावपूर्ण कदम 
उठाये जाने जरूरी हैं। इस सम्बन्ध में जब कर की विवादास्पद रकम कम' हो और सिद्धान्त 
सम्बन्धी कोई प्रदत उपस्थित न हो, तो आयुक्‍्तो को अपीलो को समाहित ((0०7770090 ) 
करने के विद्येष अधिकारो को देने के प्रइनन पर भी विचार किया जा सकता हैं। 
अपील सुनने वाले ट्रिब्युलल की तरह अपील सुनने वाले सहायक आयुकतों 
को केन्द्रीय राजस्व वोर्ड के नियन्त्रण से मुक्त रखने की आवश्यकता की बात कहीं 
गई है । १९४८ में आयकर जाँच पडताल आयोग ने यह विचार प्रकट किया था 
कि अपील सुननेवाले सहायक आयुक्‍कतों ने सामान्यत अपने कत्तंव्यो का पालन पक्षपात 
रहित होकर उत्तम प्रकार से किया है, और अपील के निर्णय से असम्बद्ध विचारों 
से उनकी स्वतन्त्रता किसी भी रूप में दूपित नही हुई है। तथापि आयोग ने उन्हे विधि 
सल्त्रालय के नियन्त्रण में कर दिये जाने की सिफारिश की थी। १९५२ में आयोग-- 
ईजसमें तब दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे--इस परिणाम पर पहुँचा कि सिद्धान्त या पिछले 
अनुभव के आधार पर ऐसे परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रशासन में कुशलता की 
चृष्टि से परिदर्शक (779[7००0702) और अपील सुननेवाले सहायक आयुकतों में परस्पर 
फेर बदल करना वाछनीय हूँ, और इस' प्रकार का फेर बदल तभी आसानी से किया जा सकता 
हैं यदि दोनो एक ही प्रशासकीय नियन्त्रण में हो | व्यवहारत अपने कत्तंव्य पालन में अपील 
सुननेवाले सहायक आयुक्‍त निष्पक्ष रहे हैं और आयुक्‍्तो या केन्दीय राजस्व बोर्ड के' विचारों 
से इनके प्रभावित हो जाने का खतरा-तथ्य और कानून दोनो के आधार पर अपील सुननेवाले 
ट्रिव्युतल को अपील कर सकते की' व्यवस्था विद्यमान रहने के कारण-कम हो गया है। 
नियन्त्रण के हस्तान्तरण में खर्च भी अधिक होगा क्योकि उस हालत में विभागीय प्रतिनिधियों 
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को अपील सुननेवाले सहायक आयुक्‍तों के आगे पेश होना जरूरी हो जायगा। इससे विभाग 
में कर्मचारियों के सम्बन्ध में असभव सी स्थिति भी उपस्थित हो जायगी। एपीलेद ट्रिव्युनल 
द्वारा किये गये निर्णयो के विवेचन से सूचित होता है कि अपील सुनने वाछे सहायक आयुक्‍तो 
के ९१ प्रतिशत आदेशों को ट्रिब्युतल ने सही मावकर पुष्ट कर दिया। इसमें “कोई सदेह नही 
कि अपील सुननेवाले सहायक आयुक्‍तों द्वारा दिये गये आदेश अधिकाशतः न्याय्य और उचित 
हैँ और उनके वित्त मन्नालय के नियन्नरण में रहकर कार्य करने के कारण उनकी कार्यकारिता 
में कोई अन्तर नही आया है ।” सब बातो पर विचार करने के बाद वर्तमान ढाँचे को 
अपरिवर्तित रखने में ही लाम दृष्टिगोचर होता है। दूसरे उन्नत देशों की इस' विषय की 
कार्यप्रणाली भारत जैसी ही' हूँ । 

करदाताओ में अधिक विश्वास पैदा करने के लिए अपील सुननेवाले विभाग के 
साथ गैर सरकारी व्यक्तियो के सहयोग के लिए एक सुझाव दिया गया है। देश की' वर्तमान 
अवस्था में इस योजना के सफल होने की बहुत कम आशा है । ह॒ 

अपील सुननेवाला वर्तमान यन्त्र, आयकर अधिनियम की कुछ धाराओं के अनुसार-- 
यथा आयकर अधिनियम की घारा १८ ए (६), २३ ए, ३५, ४३ और आयकरण नियम ६ वी-- 
दिये गये भादेशो पर कार्यवाही नहीं कर सकता। इन धाराओं के अन्तगंत आनेवाले विषय 
महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिए कानून में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त सब मामछो 
में अपील की जा सके। 


इसके पश्चात्‌ आयोग ने कर्मेचारी वर्ग, सगठन और पद्धतियों से सम्बन्ध रखने- 
चाढी समस्याओं पर विचार किया। 

विभाग की वास्तविक कर्मेचारी-सख्या को जितना जल्दी हो सके, कायें के छिए आवश्यक 
स्तर पर पहुँचा देना चाहिए, और इसके लिए यदि सार्वजनिक लोक सेवा आयोग द्वारा 
चुनाव का सामान्य तरीका अपर्याप्त हो, तो विशेष भरती का तरीका अपनाया जाना चाहिए। 

विभाग में एक वडी सख्या अनुभवहीन अधिकारियों की है, जितना जल्दी हो सके 
उनके स्थान पर अनुभवी अधिकारियो को नियुक्त करने के छिए कदम उठाना चाहिए। 

अधिकारियो के प्रशिक्षण में जन सर्म्पक के पहलू पर अब की अपेक्षा अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिए। 

निचली श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का एक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए, 
जिसके अन्तर्गत आयकर कानून के मूल तत्त्व, सगठन सम्बन्धी बातें और कार्य करने की 
प्रणाली आदि हो। 

सब स्तरो पर “ट्रेनिंग रिजवे” के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । 

इस सगठन और इस विभाग के व्यक्तियो के विषय में केवछ एक वार सन्‌ १९४६ में 
जाँच पड़ताल की गई थी। तव से बहुत्त से परिवर्तन हो गये हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी 
से उपलब्ध नही हो पाते और योग्य व्यव्तियो की कमी के पूरा होने में कुछ समय अवश्य 
लगेगा। किक्तु पद्धतियो के पुन्रविन्यास और वर्तमान व्यक्तियों का अधिक से अधिक 
लाभ उठाने के लिए समुचित प्रशिक्षण प्रोग्राम द्वारा ऐसा किया जा सकता सम्भव है। 
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कर की अग्रिम अदायगी को लाजमी कर देना चाहिए । कठिनाई वाले सच्चे मामलो में अदायगी 
की तारीखों में फेर-वदल करने के लिए आयकर-अधिकारियो को अपने विवेक का प्रयोग 
करने का अधिकार होना चाहिए तथा घारा १८ ए के अघीन लगायें गये दण्ड रूप व्याज 
कै घिरुद्ध अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
पंजीकृत फर्मों तथा पत्नी, वच्चो और “वेनामीदारो' को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति 
पर कर वसूल करने में कुछ मुदिकिलो का सामना करना पडता है । कानून में ऐसी व्यवस्था 
की जानी चाहिए कि विभाग के लिए फर्मो के प्रमादी हिस्सेदारो के विरुद्ध कार्यवाही करना 
सम्भव हो, तथा पत्नी और वच्चो द्वारा घारित सम्पत्ति की आय के अनुपात में कर निर्वारण 
को विभकत कर देने की और उनमें से प्रत्येक से अलग अलग माँग की जाने की भी व्यवस्था 
होनी चाहिए। ऐसी भी व्यवस्था हो कि विभाग 'वेनामीदारो' द्वारा धारित सम्पति के 
विरुद्ध कार्यवाही कर सके। 
अपीलो की कार्य-विधि से सम्बन्धित शिकायतो को तीन भागों में विभक्‍त किया 
जा सकता हूँ । निपटारे में देरी, अपील सुनने वाले सहायक आयुक्‍तो पर केन्द्रीय राजस्व 
बोर्ड का नियन्त्रण तथा कुछ विशेष आदेशो के विरुद्ध अपील करने के अधिकार का न होता। 
अपीलो में होने वाली देरी के' विपय में, अवशिष्ट अपीलो का निपटारा करने के लिए 
और अधिक अपील सुनने वाले सहायक आयुक्‍तो की नियुक्त के रूप में कुछ प्रभावपूर्ण कदम 
उठाये जाने जरूरी हैं। इस सम्बन्ध में जब कर की विवादास्पद रकम' कम हो और सिद्धान्त 
सम्बन्धी कोई प्रइन उपस्थित न हो, तो आयुक्तो को अपीलो को समाहित ((०॥770०ए7व ) 
करने के विशेष अधिकारो को देने के प्रदन पर भी विचार किया जा सकता हैं। 
अपील सुनने वाले ट्रिव्युतलल की तरह अपील सुनने वाले सहायक आयुकक्‍तो 
को केन्द्रीय राजस्व वोडे के नियन्त्रण से मुक्त रखने की आवश्यकता की बात कही 
गई है। १९४८ में आयकर जाँच पडताल आयोग ने यह विचार प्रकट किया था 
कि अपील सुननेवाले सहायक आयुक्‍तो ने सामान्यत अपने कत्तेव्यों का पालन पक्षपात 
रहित होकर उत्तम प्रकार से किया है, और अपील के निर्णय से असम्बद्ध विचारों 
से उनकी स्वतन्त्रता किसी भी रूप में दूपित नही हुई है। तथापि आयोग ने उन्हें विधि 
मन्त्रालय के नियन्त्रण में कर दिये जाने की सिफारिश की थी। १९५२ में आयोग--- 
जिसमें तब दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे--इस' परिणाम पर पहुँचा कि सिद्धान्त या पिछले 
अनुभव के आधार पर ऐसे परिवर्तत की कोई आवश्यकता नही है। प्रशासन में कुशलता की 
दृष्टि से परिदर्शक (7759९८07£2 ) और अपील सुननेवाले सहायक आयुकतों में परस्पर 
फेर बदल करना वाछनीय हूँ, और इस' प्रकार का फेर बदल तभी आसानी से किया जा सकता 
हैं यदि दोनो एक ही प्रशासकीय नियन्त्रण में हो | व्यवह्रत अपने कत्तंव्य पालन में अपील 
सुननेवाले सहायक आयुक्त निष्पक्ष रहे हैं और आयुक्‍तों या केन्दीय राजस्व बोर्ड के विचारों 
से इनके प्रभावित हो जाने का खतरा-तथ्य और कानून दोनो के आधार पर अपील सुननेवाले 
ट्रिब्युनल को अपीछ कर सकने की व्यवस्था विद्यमान रहने के कारण-कम हो गया है। 
नियन्त्रण के हस्तान्तरण में ख् भी अधिक होगा क्योकि उस हालत में विभागीय प्रतिनिधियों 


( ६९ ) 


को अपील सुननेवाले सहायक बआायुक्‍तो के आगे पेश होना जरूरी हो जायगा। इससे विभाग 
में कर्मचारियों के सम्बन्ध में असभव सी स्थिति भी उपस्थित हो जायगी। एपीलेट ट्रिव्युतल 
द्वारा किये गये निर्णयों के विवेचन से सूचित होता है कि अपील सुनने वाले सहायक आयुक्‍तो 
के ९१ प्रतिशत आदेशों को ट्रिब्युनल ने सही मानकर पुष्ट कर दिया। इसमें “कोई संदेह नही 
कि अपील सुननेवाले सहायक आयुकतों द्वारा दिये गये आदेश अधिकाशत: न्याय्य और उचित 
हैँ और उनके वित्त मंत्राहूय के नियन्त्रण में रहकर कार्य करने के कारण उनकी कार्यकारिता 
में कोई अन्तर नही आया हूँ !” सब बातो पर विचार करने के वाद वर्तमान ढाँचे को 
अपरिवर्तित रखने में ही लाभ दृष्टियोचर होता है। दूसरे उच्नत' देशो की इस विषय की 
कार्यप्रणाली भारत जैसी ही हैं । 
करदाताओ में अधिक विश्वास पैदा करने के लिए अपील सुननेवाऊके विभाग के 
साथ गैर सरकारी व्यक्तियो के सहयोग के लिए एक सुझाव दिया गया है। देश की वर्तमान 
अवस्था में इस योजना के सफल होने की बहुत कम भाशा है । ह॒ 
अपील सुननेवाला वर्तमान यल्त्र, आयकर अधिनियम की कुछ घाराओो के अनुसार-- 
यथा आयकर अधिनियम की धारा १८ ए (६), २३ ए, ३५, ४३ और जायकथ नियम ६ वी--- 
दिये गये आदेशो पर कार्यवाही नहीं कर सकता। इन घाराओ के अन्‍्तगेत आनेवाले विषय 
महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिए कानून में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त सव मामलों 
में अपील की जा सके। 
इसके पश्चात्‌ आयोग ने कर्मेचारी वर्ग, सगठन और पहद्तियों से सम्बन्ध रखने- 
वाली समस्याओ पर विचार किया। 
विभाग की वास्तविक कमेचारी-सख्या को जितना जल्दी हो सके, कायये के लिए आवश्यक 
स्तर पर पहुँचा देवा चाहिए, और इसके लिए यदि सार्वजनिक लोक सेवा आयोग द्वारा 
चुनाव का सामान्य तरीका अपर्याप्त हो, तो विशेष भरती का तरीका अपनाया जाना चाहिए। 
- विभाग में एक बडी सख्या अनुमवहीत अधिकारियों की है, जितना जल्दी' हो सके 
उन्तके स्थाव पर अनुभवी अविकारियों को नियुक्त करने के लिए कदम उठाता- चाहिए। 
अधिकारियों के प्रशिक्षण में जन सर्म्षक के पहलू पर अब की अपेक्षा अधिक ध्यान 
दिया जाना चाहिए। 
निचली श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का एक प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए, 
जिसके अन्तगंत आयकर कानून के मूल तत्त्व, संगठन सम्बन्धी बातें और कार्य करने की 
प्रणाली जादि हो। 
सब स्तरों पर “ट्रेनिंग रिजर्व” के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । 

,..._ से संगठन गौर इस विभाग के व्यक्तियों के विषय में केवल एक चार सन्‌ १९४६ में 
_..। 'उताल की गई थी। तब से बहुत से परिवर्तन हो गये है। प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी 
गत पुतविन्यास और वर्तमान व्यक्तियों का अधिक से अधिक 

ए समुचित प्रशिक्षण प्रोग्राम द्वारा एसा किया जा सकता सम्भव है । 
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सगठन शौर आयकर विभाग के तरीको के अध्ययन के लिए एक छोटी समिति नियुक्त की 
जानी चाहिए, यदि आवशब्यक हो तो इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की सहायता छी जानी चाहिए 
जिन्‍्होने बडे सगठनो की कुशल आय-व्यय परीक्षा में विशिष्टता प्राप्त कर रखी हो। 


केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के वर्तमान आँकडा सम्बन्धी सगठन की स्थापना १९४० में हुई 
थी। केन्द्रीय भँकडा सम्बन्धी संगठन ने आयकर सम्बन्धी आँकडो के सम्रह भर प्रस्तुत 
करने के तरीको में सुघार के लिए सुझाव पेश करने को एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी । 
इस दल ने सन्‌ १९५२ में अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन 
हैं। वर्तमान समय में उपलब्ध आँकडा सम्बन्धी सामग्री की कमियो पर वित्त आयोग 
ने आलोचना की थी। आऑँकडो के सग्रह करने के तरीके में, जिस रूप में वे प्रस्तुत 
किये जाते है, गम्भीर कमिया हैं। आयोग का कहना है “हम समझते हैं कि केन्द्रीय राजस्व 
बोर्ड के पास अधिक उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए जिससे वह आयकर कानून और प्रशासन 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रइनो पर सरकार को उचित सलाह दे सके। उदाहरणार्थे--प्रारम्भिक 
और अतिरिक्त मूल्यपात के भत्ते सम्बन्धी आँकडे, आय के अनुक्रम से डिविडेण्ड का भुगतान, 
आय की वुछ निर्दिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियो की आय के उद्गम का विश्लेपण इत्यादि कुछ 
ऐसी' सामग्नी है जो हमारी सम्मति में बिना किसी कठिनाई के इकट्ठी की जा सकती 
है और नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निणंय करने के लिए जिसकी उपादेयता निविवाद है। 
इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि केन्द्रीय राजस्व वोर्ड के आँकडे सम्बन्धी विभाग 


को समुन्ततत किया जाय और इस विषय में विशेष सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति 
नियुक्त की जाय।” 


सम्पत्ति शुल्क 


१९२५ में सस्थापित कर जाँच समिति ने भारत में सम्पत्ति शुल्क लछागू करने की 
सिफारिश की थी। किन्तु इस प्रकार के शुल्क के लागू करने के मार्ग में सवैधानिक तथा अन्य 
प्रकार की कठिनाइयाँ थी। एक दूसरी मुदिकल हिन्दू सयुक्त परिवार प्रणाली की विशेषता के 
कारण भी थी। अन्त में उत्तराधिकार शुल्क के स्थान पर सम्पत्ति शुल्क लगाने का 
निर्णय किया गया और हिन्दू कानून के अनुसार सहभागी (कोपार्सेनरी) हितों पर 
लगाये गये शुल्क को अन्तगंत करने के लिए विशेष कानूनी व्यवस्था की गई । 

सम्पत्ति शुल्क अधिनियम, १९५३ के अनुसार १५ अक्टूबर १९५३ को या इसके बाद 
से किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होनेवाली सम्पत्ति पर एक कर लगता है। किसी 
व्यवित की मृत्यु पर उत्तराधिकार में जानेवाली सारी सम्पत्ति को, कुछ छोटे छोटे अपवादो 
को छोडकर, एक जायदाद के रूप में एकप्रित किया जावेगा। सहभागी सम्पत्ति को और मृत 
व्यक्ति की शेष जायदाद को मिलाकर बनी हुई कुल जायदाद के हिस्सो के लिए छूट की 
अलग अलग सीमायें निश्चित की गई हैं। जायदाद का मूल्य व्यक्ति की मृत्यू के समय 
उन सम्पत्तियों के बाजार मूल्य पर कूता जायगा, जिनको मिला कर वह जायदाद बनी 
है । कुछ अपवजेनो, छूटो, और अपकर्पों की भी व्यवस्था की गई है । 
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कानूनी परिहरण के प्रयत्नो को निष्फल करने के लिए इस अधिनियम में बहुत सी 
व्यवस्थाएँ रखी गई हैं। सयुक्त हिन्दू परिवारों में सहभागी हितों से निर्मित सपत्ति 
के प्रथम ५०,००० रु० तथा दूसरी कर लगने योग्य सप्पत्ति के प्रथम १,००,००० रु० शुल्क 
पे मुक्त हैं। अवशिष्ट सम्पत्ति पर खड प्रणाली के अनुसार, जो प्रथम खण्ड पर ५ प्रतिशत 
- से लेकर ५०,००,००० र० से अधिक सम्पत्ति पर ४० प्रतिशत तक हो सकता है, वर्धमान 
दर से कर लग सकता है । 

सम्पदा शुल्क की कार्य-पद्धति का अभी वहुत थोडा अनुभव हैं, इसलिए आयोग 
को इसकी दर या बनावट के सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत नहीं सुझाया गया है। 
कुछ व्यक्ति छूट की सीमा को अनावश्यक रूप से ऊँची समझते है। इस दिश्ञा में धीरे धीरे 
आगे बढने के लिए पर्याप्त कारण है, किन्तु सरकार को छूट में कभी करने की सम्भावनाओं 
का ध्यान रखना चाहिए, तथा इस कर का इकद्ठा करने के लिए उपयुक्त कर्मचारियों 
की भरती के लिए सब सम्भव प्रयत्न करने चाहिए। छूट की सीमा में कमी करने से 
संग्रह खर्च में असगत रूप से वृद्धि हो सकती है, और अधिक छूटो की व्यवस्था का प्रश्न 
भी उठ सकता है। आयोग ने कहा हँ : हमारा विचार है कि कुर मिलाकर ऐसे 
परिवर्ततो को नये कर की कारें पद्धति में अधिक अनुभव प्राप्त किये जाने तक 
के लिए स्थगित रकक्‍खा जाए।' 

ऐसा सुझाव दिया गया हैं कि सरकार द्वारा चुने गये नये औद्योगिक उपक्रमो में रूगाये 
गये घन को मृत व्यक्ति की जायदांद के प्रधान मूल्य के अन्तर्गत न गिना जाये। इस समय 
सम्पदा शुल्क को, पूंजी को खतरे में डालने के लिए उत्तेजना देनेवाके एक साधन के रूप 
में प्रयुक्त करने का कोई कारण नही ज्ञात होता। 

उपहारो पर भी कर लगाये जाने का सुझाव दिया गया है। सिद्धान्त रूप मे तो यह 
बहुत आकर्षक प्रस्ताव है, किन्तु इसको लागू करने से पहले सम्पत्ति शुल्क की कार्यपद्धति के 
पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए इस स्थिति में उपहार कर लगाता 
चाछनीय नही है। 

सपत्ति कर, नियच्त्रक के निर्णयो के विरुद्ध अपीलो को सुनने के लिए अपील 
सुननेवाले एक स्वतन्त्र ट्रिव्युनल की स्थापना का प्रइन भी उठाया गया है । पहले का सम्पत्ति- 
कर अधिनियम वहुत प्रौद्योगिक गौर जटिल है, और “फिलहाल केद्धीय राजस्व बोर्ड के 
ही' पास अपील सुनने का अधिकार रखने में वहुत लाभ है ।॥” 

यह भी सुझाव दिया गया है कि कर की अदायगी अचल सम्पत्ति, शेयर और 
'सिक्युरिटियो के रूप में की जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिनियम में किश्तों द्वारा 
अदायगी किये जाने के लिए लूचीली व्यवस्था है, और यह समाध्वासन दिया गया है कि 
वास्तविक मुश्किछात के मामलछो को निपटाते समय सहानुभूति के साथ विचार किया 
जायगा। फिर, इग्लेण्ड में भी केवल अपवाद स्वरूप ही अचल संपत्ति के रूप में कर की अदायगी 
स्वीकार की जाती है। 


भरत में सम्पत्ति शुल्क कानून की दृष्टि से, अजित की हुई और उत्तराधिकार में 


(६. ७२: ) 


प्राप्त सम्पत्ति में या उत्तराधिकारी की सगोत्रता के आधार पर कोई भेद नही किया जाता। 
उत्तराधिकार शुल्क लगाने के लिए भी कानून में कोई व्यवस्था नही है। शुल्क-मुक्त सम्पत्ति 
का न्यूनतम मूल्य तो अन्य देशो की अपेक्षा वहुत उँचा है, किन्तु कर की दरें वरावर बहुत 
नीची हैँ । देश में धत की विषमता के क्षेत्र, और मात्रा दोनों को कम करने के लिए इसे 
एक प्रभावपूर्ण साधन बनाने की दृष्टि से सम्पत्ति की प्रणाली और दर, दोनो में परि- 
वर्तत की सिफारिशें करने के लिए यह अच्छा मामला हैं। विदेशों के अनुभव से स्पष्ट है कि 
सम्पत्ति शुल्क का व्यक्तिगत बचत के परिमाण पर वहुत ही थोडा प्रभाव पडता है। सम्पत्ति 
शुल्क का भारत की आर्थिक प्रणाली में न केवल राजस्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भाग हैं, 
अपितु सम्पत्ति की विद्यमान असमानता को कम करनेवाले साधन के रूप में भी हैं। आयोग 
ने इस विषय में कहा है “हमारा यह निश्चित मत हैं कि वर्तमान दशा की अपेक्षा इसे 
अधिक प्रगतिशील दिशा में ले जाने के लिए इसमें अवश्य परिवर्तन करने पडेगे हम 
सिफारिश करते हैं कि अधिक अनुभव होने के साथ साथ दरो को बढाने के लिए इन पर 
पुनविचार किया जाना चाहिए। बहुत शीघ्र विचार के लिए हम केवल इस परिवर्तन की 
सिफारिश करते हैं कि मृत्यु से पूर्व समय की--जिसमें किसी जीवित व्यक्ति द्वारा अन्य 
व्यक्ति को दिये गये उपहार पर (इटर वाइवस गिफ्ट्स) सम्पत्ति-कर रूग सकता है--वर्तमान 
निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि को वढाकर ५ वर्ष कर दिया जाय।” 


जिन्स कर 

केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में जिन्‍्स करो के अन्तगंत आयात शुल्क निर्यात शुल्क, और उत्पाद- 
शुल्क आते हैं। केन्द्रीय सरकार के कुल कर राजस्व में जिनस करो का भाग समय समय पर वदरूता 
रहा है। मुख्यय आयात टैरिफ के विकास के' कारण १९२०-२१ और १९२५-२६ के 
बीच में इसमें महत्त्वपूणं विस्तार हुआ। १९२५-२६ और १९३८-३९ के मध्य अंप्रत्यक्ष करो 
के हिस्से में कम ही परिवर्तन हुआ, यद्यपि आयात शुल्की, उत्पाद-शुह्को और नमक कर के 
सापेक्ष महत्त्व में विभिन्नता रही। १९४८-४९ तक नये उत्पाद-शुल्कों के छंगाये जाने के 
बावजूद, युद्धकालीन प्रत्यक्ष कर पद्धति के विकास, आयात शुल्क की दरो में कमी, व्यापार 
के ढाँचे में परिवर्तेत और नमक कर समाप्त करने के कारण एक सारभूत गिरावट आई। 
तब से आयात शुल्क और आयात के परिमाण में वृद्धि तथा निर्यात शुल्को और केन्द्रीय 
उत्पाद-कर से होनेवाले राजस्व में महत्त्वपूर्ण विस्तार के कारण पर्याप्त वृद्धि भी हुई है। 
केन्द्रीय कर राजस्व में चुगी और उत्पादकरो का भाग जहाँ १९२०-२१ में ६३ ५ प्रतिशत 
था वहाँ वह १९३८-३९ में बढकर ७५'३ हो गया। १९४८-४९ में यह कम होकर ४७३ 
प्रतिशत रह गया किन्तु १९५३-५४ में फिर बढकर ६० ८ प्रतिशत हो गया। 

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर कुछ निर्दिष्ट जिनसो के मामले में, अपवाद छोडकर, 
भायात शुल्क की सामान्य दर ७॥ प्रतिशत थी। १९२१ में इस सामान्य दर को बढ़ाकर ११ 
प्रतिशत किया गया, और फिर १९२२ में ५१ प्रतिशत कर दिया गया। १९३१ तक, 
सरक्षण के उद्देश्य से किये गये परिवर्तनो के सिवाय, उपर्युक्त दरो में क्रियात्मक रूप से कोई 


( छईे ) 


परिवतेन नही हुआ । विशेष कारणों से समय समय पर अलूग अरूण करो को समयोचित 
कर दिया जाता था। 

१९३१ में आयात टैरिफ की सामान्य दर २५ प्रतिशत पर रक्‍्खी गई, किल्तु 
विभिन्न जिन्सो पर शुल्को के ऊर्घ्वमुख सशोधन के परिणाम स्वरूप अधिभार की दरो में विभि- 
ल्ञता रही। द्वितीय महायुद्ध के पूर्ववर्ती वर्षों में और उसके कुछ वाद भी बजठ की आवब- 
इयकताओ को पूरा करने के लिए कई पृथक वस्तुओ पर शूल्को की दरो में वृद्धि की गई थी। 
वित्त अधिनियम, १९४२ द्वारा सब शुल्को के १/५ का कुछ अधिभार लगाया गया। यह 
नियम १९५१ तक प्रतिवपं जारी रक्खा गया। साथ ही साथ ऐसे शुल्क की--जिस पर कोई 
अधिभार नही रूगाया गया था--दरो के विषय में कुछ स्थायी व्यवस्थापन भी किये गये थे। 

१९४८ में टैरिफ में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए थे। उस वर्ष जनरल एग्रीमेंट आन 
टैरिफ एण्ड ट्रेड सस्था के अधीन दिये गये वचनो को पूरा किया गया। औद्योगिक कारखानो 
और यन्त्रो पर शुल्क में कमी की गई, जब कि उद्योगों के प्रयोग में आनेवाले कच्चे माल की 
कुछ किस्मो पर से या तो शुल्क को समाप्त कर दिया गया या उसमें कमी कर दी गई। 
विलास की वस्तुओं पर दर बढा दिये गये । 

महत्त्वपूर्ण प्रिवर्ततों का अगला सिलसिला कोरिया युद्ध के प्रारम्भ होने के बाद शुरू 
हुआ। १/५ अधिभार को बढाकर १/४ कर दिया गया, तथा टैरिफ में अन्य समायोजन 
किये गये। वित्त अधिनियम, १९५३ की विशेषता उपभोक्ता सामग्री की कुछ किस्मो पर लगते 
वाले शुल्क की दरो में सारमृत वृद्धि रही । १९२०-२१ में आयात शुल्क भारत सरकार 
के कुछ कर राजस्व का ३८ ३ प्रतिशत और आयात के मूल्य का ७ ३ प्रतिशत था। १९५३- 
५४ तक राजस्व के प्रति उसकी प्रतिशत मात्रा गिरकर २८'६ रह गई, किन्तु आयात के 
मूल्य के प्रति उसकी प्रतिशत मात्रा बढ़कर २१८ हो गई। 

आयात की दरो की बनावट में परिवर्तन आयात शुल्क से होनेवाली प्राप्ति की अपेक्षा 
सहत्त्वपूर्ण रहे हैं। अन्न का बड़े परिमाण में आायात, जो शुल्क-मुक्त रहा है, आयात शुल्को 
के अनुपात में कमी होने का कारण रहा है । तैयार माल की अपेक्षा औद्योगिक आवश्यकताओ 
का महत्त्व बढ़ता जा रहा है । 

उपभोक्ता सामग्री से होनेवाले राजस्व पर न केवल दरो के परिवर्तन का प्रभाव 

पड़ा हू, अपितु उसी समुदाय के संगठन के परिवर्तन का भी प्रभाव हुआ है। 

युद्ध से पूर्व के समय में निर्यात शुल्क से होनेवाले राजस्व में श्रुवता वनी रही। युद्ध के 

पदचातू से निर्यात शुल्कों को नया महत्त्व मिल गया है। 

द्वितीय महायुद्ध तक नमक राजस्व का एक मुख्य स्रोत था, किन्तु प्रत्यक्ष करो में 
वृद्धि और उत्पाद कर में विस्तार हो जाने के कारण इसका भाग कम होता गया; तथा जब 

इस पर से शुल्क हटाया गया, तव कर राजस्व में नमक कर का भाग केवल ३ प्रतिशत रह गया । 
नमक शुल्क के अछावा, भारत में पहला उत्पाद-शुल्क सन्‌ १८९४ में कपास के 
पूत पर ऊूगाया गया। सन्‌ १८९६ में सूत पर लरगनेवाले इस शुल्क को मिल के कपड़े पर 


लूगते वाले शुल्क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ) जनता का मत कपडे पर लगने वाले 
फा० १० 


( छदं ) 


उत्पाद-शुल्क के हमेशा विरुद्ध रहा है, और प्रथम राजकोशीय आयोग (शल्य! 
(209779807 ) ने इसके समाप्त किये जाने की सिफारिश की थी। अन्त में इसे सन्‌ 
१९२६ में हटा दिया गया । 
सन्‌ १९१७ में मोटर स्पिरिट पर और सन्‌ १९२२ में मिट्टी के तेल पर उत्पाद- 
शुल्क लगाया गया था। सन्‌ १९३० में चाँदी पर भी शुल्क लगाया गया था, किन्तु वर्मा 
के पृथक हो जाने के कारण अब इससे राजस्व की उपलब्धि नही होती । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्को के विस्तार में सन्‌ १९३४ का वर्ष एक सीमा-चिह्न रहा हैं, 
खाँड, दियासछाई और इस्पात के इन्गट्स” पर--जो सरक्षण की नीति के कारण स्थापित 
हुए उद्योग थे---उस' वर्ष शुल्क रूगाया गया था। 
दूसरे विद्व-युद्ध में राजस्व को वढानेवाले वहुत से उपायो की खोज की गई। 
सन्‌ १९४१ में टायरो पर उत्पाद-शुल्क रूगराया गया था। १९४३ में वानस्पतिक उत्पादनो 
और तम्बाकू पर कर लगाया गया, तम्वाकू पर कर लगाया जाना--जो अभी तक सगठित 
उद्योगो के उत्पादन तक ही' सीमित था--केन्द्रीय उत्पाद कर पद्धति में परिव्तत का एक 
चिह्न था। 
सन्‌ १९४४ में कहवा, चाय और सुपारी को भी उत्पाद-शुल्को के अन्तर्गत ले आया 
गया। सन्‌ १९४८ में सुपारी पर से शुल्क हटा दिया गया। 
सन्‌ १९४९ में मिल के वने कपडे को पुन' केन्द्रीय उत्पाद-कर के अन्तर्गत ले आया 
गया। सन्‌ १९५४ में नकली रेशम, सीमेण्ट, सावुन और जूतो पर शुल्क लूगा दिया गया। 
सन्‌ १९२०-२१ और १९५३-५४ के मध्य में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से होनेवाली कुल 
आय २ ८५ करोड रुपये से वढकर ९२ ३४ करोड रुपये हो गई, और कुल कर राजस्व 
में इसका भाग ४७ भ्रतिशत से बढकर २२ प्रतिशत हो गया। 
उत्पाद-शुल्क अधिकतर निर्दिष्ट थे, और मूल्य में होनेवाले परिवर्तनों के कारण समय 
समय पर इनमें समायोजन नहीं किया जाता था। दरो में परिवर्तत के' कारण ही अधिकतर 
समय समय पर शुल्को में वृद्धि हुई। खपत के बढ़ने के' परिणाम' स्वरूप राजस्व में होने- 
वाली वृद्धि १९३८-१९ और १९४८-४९ के बीच लगमग २५ प्रतिद्यत तथा १९४८- 
४९ और १९५३-५४ के बीच में २७ प्रतिशत रही। 
खाँड, छोहा और इस्पात, सूती वस्त्र और दियासलाई पर छगनेवाली चुंगी 
और उत्पाद शुल्कों के तुलनात्मक आपात के अध्ययन से पता चलता हैं कि उत्पाद शुल्कों 
को भपेक्षाइत साधारण स्तरों पर---जब कि घरेलू उत्पादन ने आयातो का स्थान ले लिया 
था--लगाया गया। जिन्सो पर कर लगाने के द्वारा राजस्व की प्राप्ति को स्थिर रखने के 
लिए उत्पाद-शुल्को के और भी अधिक उपयोग के लिए अभी क्षेत्र दिखाई देता हैं । 


आयात शुल्क 


आयात शुल्को के वर्तमान ढाँचे के विइलेषण से ज्ञात होता हैं कि दरो में वृद्धि कर 
के इन स्रोतो द्वारा राजस्व में वृद्धि करने की सभावनाएँ कुल मिलाकर थोडी हैं। जिन वस्तुओ 


( ७५ ) 


पर ३० प्रतिशत या कम आयात' शुल्क लगता है, उनसे राजस्व में अनुभवनीय वृद्धि की 
सभावना नही। यद्यपि कुछ समायोजन की सभावनाएँ है, किन्तु दरो में वृद्धि के लिए 
चहुत कम गूजाइश है । आयात-कर-राजस्व में होनेवाली हानि को तो स्वीकार करना ही 
पडेया। कुछ मामलो सें---जैसे मोटर स्पिरिट और मिट्टी के तेल के विपय में--तो उत्पाद-शुल्क 
सम्बन्धी हानि को स्वतः पूरा करनेवाली वृद्धि हो जायेगी। दूसरे मामलों में उपयुक्त 
उत्पाद-शुल्क अवरय हीं लगाना पडेगा। 
हाल के वर्षों में आयात शुल्क की दुष्टि से व्यापार की बनावट और. राजस्व में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आयात व्यापार की मुख्य मदो और हाल के वर्षों की गतिविधियो पर 
विस्तृत पुतविचार करने से ज्ञात होता हूँ कि राजस्व में ठोस रूप में हानि की समावना दिखाई 
देती हैं; इस हानि का अधिक भाग, मोटर-स्पिरिट, मिदूटी का तेल और कच्ची कपास के 
आयात में होने वाली कमी के परिणासस्वरूप होगा । इस कमी के कुछ भाग की पूरति मोटर 
स्पिरिट, मिद्‌ठी के तेछ और कपड़े पर छूगने वाले उत्पाद-शुल्क की अनुरूप वृद्धि से हो जायगी। 
इस वृद्धि के लिए गुजाइश रखने के वाद भी आयात शुल्को से होनेवाले राजस्व में कुछ कमी 
आने की समावना हैँ। 
आयात नियन्त्रण से राजस्व का प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है; कुछ तो इसलिए कि 
आयात कौ जानेवाली वस्तुओ के ढाँचे पर इसका प्रभाव पड़ता है और कुछ इसलिए कि आयात 
को सीमित करनेवाले साधन के रूप में टैरिफ की अपेक्षा 'कोटे” पर अधिक भरोसा होने 
से इसका भी राजस्व पर श्रभाव पडता है। विदेशी विनिमय की स्थिति की माँग के अनु- 
सार राजस्व की प्राप्ति की दृष्टि से आयात नियस्त्रण प्रणाली मे सुधार की सभावनाओं को 
सदा ध्यान में रखना आवश्यक हैँ। आयात शुल्क से होनेवाले राजस्व के अधिक भाग की 
प्राप्ति कुछ विशेष मदो से ही होती है जिन्हें पर्याप्त मात्रा में आयात की जाने की अनुमति 
मिली हुई है; फिर भी थोड़े बहुत समायोजन की गुजाइश अवश्य है। शुल्को की वृद्धि 
के साथ ही कुछ जिन्‍सो के आयात में उदारता वरतने सम्बन्धी सरकार के हाल के निर्णय 
पी होता है कि ऐसे सुधारों द्वारा होनेवाले राजस्व की सभावना से सरकार वेखवर 
नही हूँ । 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतो का भी आयात और आयात से होनेवाले राजस्व 
'पर प्रभाव पड़ता हूँ । ऐसे समझोतो के' व्यापारिक मूल्य को, उनके कारण होने वाली राजस्व 
की हानि के मुकाबिले में संतुलित करना पड़ता है। 
हि जनरल एप्रीमेण्ट ऑन दैरिफ एण्ड ट्रेड” के परिणाम स्वरूप राजस्व में होनेवाली हानि 
मोटे रूप में १२० ४ करोड़ रुपये की गनुत्नप्त ( (07०८१८० ) वस्तुओं के आयात के 
ऊुल मूल्य के मुकाबले में ८५ लाख पये थी। यदि आयात के मामले में उदारता-पूर्ण नीति 
का पाछत किया जाय, तो जी० ए० टी० ही० समुचित रूप से राजस्व की प्राप्ति के मार्ग में 
बाधक होगा। 
अभी थोडे दिनो की बात है कि कुछ वस्तुओ के विषय में राजस्व के कारणो से तथा संर- 
क्षण देने के लिए इस प्रकार के दायित्वो से मुक्ति लेत्ता आवश्यक हो गया था। 
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राजकोशीय आयोग का यह विचार हैं कि भारत को जी० ए० टी० टी० का अनुगामी 
रहना चाहिए। उन्होने समझौते की वातचीत के' पथ-प्रदर्शन के लिए कुछ सिद्धान्त स्थिर किये 
थे, पर समझौते का राजस्व पर क्या असर रहता है, इसकी उन्होने जाँच नही की। जब 
जी० ए० टी० टी० पर पुनविचार होगा, तो निस्सन्देह राजस्व की' आवश्यकताओं और 
व्यापारिक तत्त्वों में सतुलन रक्खा जायगा। 

राष्ट्रमडलीय वरीयता ( (:०.ा7णए्र८्थं7 ?/2६९४८7०८८ ) दूसरी बडी 
अन्तर्राष्ट्रीय वाग्वद्धता है। वरीय वस्तुओं के' आयात-मूल्य के विश्लेपण से ज्ञात होता हैँ कि 
भारत के भायात में उनकी' प्रधानता यथेष्ट मात्रा में स्थिर रही है तथा वरीय वस्तुओ के 
भारतीय बाजार में इग्लैड का भाग वहुत वढ गया है । 

निर्यात की दिशा में भारत को प्राप्त वरीयता का सम्बन्ध मुख्यत पटसन की वस्तुओं, 
चाय, कहवा, ऊनी' वस्तुओ, बिस्कुट और नारियल की जटा से निर्मित चटाइयो तथा अन्य 
बहुत से कच्चेमाल जैसे वानस्पतिक तेल, हड्डियाँ, चमडे और खालो से है । 

वरीयता के कारण राजस्व में होने वाली हानि का अनुमान ३ ५ करोड झरुपये-- 
२६ करोड रुपये इग्ल॑ण्ड से होने वाले आयात पर और ०९ करोड रुपये उपनिवेज्ञों से 
होनेवाले आयात पर है । यदि ऐसी वस्तुओ के लिए गृजाइश रख ली जाय--जिनकी भारत की 
माँग के १० प्रतिशत से कम मात्रा या ९० प्रतिशत से अधिक मात्रा वरीयता प्राप्त देशो 
हारा भेजी जाती हैं तो ऐसी दशा में वस्तुत कोई वरीयता नही दी जाती, इस दशा में 
राजस्व में होनेवाली सम्मावित कमी घटकर २३ करोड रुपये रह जायगी, और इसमें 
से २१ करोड रुपये की कमी इग्लैण्ड से होनेवाले आयात के' कारण होगी। होनेवाले 
दूसरे फायदों के मुकाबले में इस लागत का सतुरून तो करना ही होगा, मुख्यत- इस 
बात पर ध्यान देना पडेगा कि निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए । 

आयात शुल्क से होने वाले अधिकाश राजस्व की प्राप्ति कुछ मुख्य जिन्सो से ही' 
होती है, ओर इनसे राजस्व की बडी रकम मिलती ही रहेगी। १९५३-५४ में आयात 
शुल्क का २/३ भाग वस्तुओं के ११ बडे समुदायों से प्राप्त हुआ था, जो भविष्य में भी 
राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्लोत रहेगे। “व्यापारी नीतियो के राजस्व सम्बन्धी परिणामों पर 
सावघानीपूर्वक निगाह रखने की आवद्यकता है, फिर भी इनके अधिक महत्त्वपूर्ण होने की 
सम्भावना नहीं है।” 

आयात शुल्को से राजस्व में होनेवाली कमी के अस्थायी होने की ही सम्भावना है; 


जआाथिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय के' स्तर में उन्नति होने से उपभोक्ता सामग्री के 
आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। 


निर्यात शुल्क 


निर्यात शुल्क भारतीय राजकोशीय प्रणाली का एक मुल्य अग रहा है । सन्‌ १८६७ से 
पहले कुछ निर्यात शुल्क लगाये गए थे, किन्तु उस वर्ष के बाद अधिकाश शुल्को को समाप्त कर 
दिया गया। सन्‌ १९१४ में केवल चावल पर ही शुल्क लूगता था। सन्‌ १९१६ में सबसे पहले 
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पटसत पर निर्यात शुल्क लगाया गया था, जो अब तक जारी है । सन्‌ १९१९ में चमडे और 
खालों पर शुल्क लगाया गया था, पर १९३५ में इसे हटा लिया गया। दूसरे महायुद्ध में सूती 
कपड़ो और सूत पर निर्यात शुल्क छूगाया गया था, पर १९४५ में इसे निर्यात उपकर के 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 
सन्‌ १९४६ से निर्यात शुल्को को नई प्रमुखता हासिल हुई, कुछ वस्तुओं पर नये सिरेसे 
शुल्क लगाया गया, और पुराने शुल्को को बढा दिया गया। १९५१-५२ में निर्यात शुल्को से 
होनेघाले राजस्व की रकम लगभग ९१ करोड रुपये की उच्चतम राशि तक पहुँच गई थी 
और तब यह रकम कुछ चूगी राजस्व का ४० प्रतिशत थी। निर्यात शुल्क केवल राजस्व का 
एक मुख्य खोत रहा है, किन्तु इसका उपयोग कुछ आशिक उद्देश्यो के लिए भी किया गया हैं। 
युद्ध से पूर्व के निर्यात शुल्क मुख्यतः जिन्सों से, जिनकी स्थिति नियति-वाजार 
अपेक्षाइत मजबूत थी--मामूली राजस्व प्राप्त करने के लिए थे। सन्‌ १९२१-२२ के राज- 
कोशीय आयोग ने निर्यात शुल्कों को बरतने में सावधानी रखने के लिए कहा, और यह 
सुझाव दिया कि उनका लगाना तभी ठीक हँ--जब कि उनका भार प्रधानत. विदेशियों पर 
ही पडे। यह वात ठीक है कि सामान्य परिस्थितियों में केवल साधारण शुल्क जो एकाधिकार 
और अर्ध-एकाधिकारवाले निर्यात तक ही सीमित हो--छूगाना चाहिए, किन्तु यह जरूरी 
नही है कि शुल्क का भार सदा केवल विदेशियों पर ही पडे। निर्यात शुल्को के लगाने से 
विशेषरूप से कठिन समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, पर राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से उनके 
उचित उपयोग की बात की' उपेक्षा नही की जा सकती । 
युद्धोत्तर काल में निर्यात शुल्क दूसरे प्रयोजनों के लिए भी छगाये गये थे, जैसे 
मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण होनेवाले प्रभाव को रोकने के लिए, घरेलू मूल्यों में स्थिरता 
लाने के लिए तथा सरक्षण के लिए। 
टैरिफ की सूची' में विद्यमान वस्तुओ के विवेचन से स्पष्ट है कि चाय पर लगवेवाले 
शुल्क से इस व्यापार को क्षति पहुँचे विना राजस्व की प्राप्ति निश्चित है । मैंगतीज के कच्चे 
धातु और सिगरेट, सिगार ओर चुरुट पर लगनेवाले शुल्क से, विदेशों में अच्छी माँगवाली 
ओर एकाधिकार रहित जिन्सो से राजस्व शुल्क प्राप्त होने की सभावनाओ का पता चलता 
हे । ज्योज्ज्यो निर्यातों का क्षेत्र विविध होता जायगा, ऐसे शुल्को के' लिए गुंजाइश भी विस्तृत 
हो जायेगी। मजबूत नियति-वाजार वाली जिन्सो से प्राप्त होने वाछे राजस्व की उपलब्धि 
इतनी स्थिर नही हो सकती, इसलिए बदलते वाली परिस्थितियो की दृष्टि से समय समय 
पर दरो में उपयुक्त समायोजन करना पड़ेगा। 
रुपये के मूल्यह्वास के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में मुद्रास्फीति 
सम्बन्धी वाह्म तत्त्वो के प्रभाव को रोकने के लिए बहुत से निर्यात शुल्क लगाये गये 
और पहले से 50 विद्यमान शुल्को को बढ़ा दिया गया। पटसन का सामान, सूती कपड़े 
05३ मिर्च इसके उदाहरण है। १९४८-४९ औौर १९५१-५२ के बीच इन जिन्सों 
यत के मूल्य में से लगभग ५७ करोड़ रुपये सरकार द्वारा खपा छिये गये, और ८३ 
करोड़ रुपये व्यापार वर्ग के पास छोड दिये गये । 
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राजकोशीय आयोग का यह विचार है कि भारत को जी० ए० टी० टी० का अनुगामी 
रहना चाहिए। उन्होने समझौते की वातचीत के पथ-प्रदर्शन के लिए कुछ सिद्धान्त स्थिर किये 
थे, पर समझौते का राजस्व पर क्या असर रहता है, इसकी उन्होने जाँच नहीं की। जब 
जी० ए० टी० टी० पर पुनविचार होगा, तो निस्सन्देह राजस्व की आवश्यकताओं और 
व्यापारिक तत्त्वों में सतुलत रक्‍्खा जायगा। 

राष्ट्रमडलीय. वरीयता ( ((०ऋरधणाफरटभ। ?#८९थ८ा८८ ) दूसरी वडी 
अन्तर्राष्ट्रीय वाग्वद्धता है। वरीय वस्तुओं के आयात-मूल्य के विश्लेपण से ज्ञात होता है कि 
भारत के आयात में उनकी प्रधानता यथेष्ट मात्रा में स्थिर रही है तथा वरीय वस्तुओ के 
भारतीय बाजार में इग्लैड का भाग बहुत वढ गया ह । 

निर्यात की दिल्ला में भारत को प्राप्त वरीयता का सम्बन्ध मुख्यत पटसन की वस्तुओ, 
चाय, कहवा, ऊनी वस्तुओ, बिस्कुट और नारियलछ की जटा से निरभित चटाइयो तथा अन्य 
बहुत से कच्चेमाल जैसे वानस्पतिक तेल, हड्डियाँ, चमडे और खालो से हूँ । 

वरीयता के कारण राजस्व में होने वाली हानि का अनुमान ३ ५ करोड रुपये-- 
२ ६ करोड रुपये इग्लैण्ड से होने वाले आयात पर और ०९ करोड रुपये उपनिवेज्ञो से 
होनेवाले आयात पर है । यदि ऐसी वस्तुओ के लिए गुजाइश रख ली जाय--जिनकी' भारत की 
माँग के १० प्रतिशत से कम मात्रा या ९० प्रतिशत से अधिक मात्रा वरीयता प्राप्त देशो 
हारा भेजी जाती हैं तो ऐसी दश्या में वस्तुत कोई वरीयता नही दी जाती, इस दशा में 
राजस्व में होनेवाली सम्भावित कमी घटकर २३ करोड रुपये रह जायगी, और इसमें 
से २१ करोड रुपये की कमी इग्लैण्ड से होनेवाले आयात के' कारण होगी। होनेवाले 
दूसरे फायदों के मुकाबले में इस लागत का सतुल्‍रून तो करना ही होगा, मुख्यत. इस 
बात पर ध्यान देना पडेगा कि निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए । 

आयात शुल्क से होने वाले अधिकाश राजस्व की. प्राप्ति कुछ मुख्य जिन्‍सो से ही 
होती है, और इनसे राजस्व की बडी रकम मिलती ही रहेगी। १९५३-५४ में आयात 
शुल्क का २/३ भाग वस्तुओं के' ११ बडे समुदायों से प्राप्त हुआ था, जो भविष्य में भी 
राजस्व के महत्त्वपूर्ण स्नोत रहेगे। व्यापारी नीतियो के राजस्व सम्बन्धी परिणामों पर 
सावधानीपूर्वक निगाह रखने की आवद्यकता है, फिर भी इनके अधिक महत्त्वपूर्ण होते की 
सम्भावना नही है ।” 

आयात शुल्को से राजस्व में होनेवाली कमी के अस्थायी होने की ही सम्भावना है; 


आथिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय के स्तर में उन्नति होने से उपभोक्ता सामग्री के 
आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। 


निर्यात शुल्क 


निर्यात शुल्क भारतीय राजकोक्षीय प्रणाली का एक मुख्य अग रहा है। सन्‌ १८६७ से 
पहले कुछ निर्यात शुल्क लगाये गए थे, किन्तु उस वर्ष के बाद अधिकाश शुल्को को समाप्त कर 
दिया गया। सन्‌ १९१४ में केवल चावल पर ही शुल्क लगता था। सन्‌ १९१६ में सबसे पहले 


( ७७ ) 


पटसन पर निर्यात शुल्क लूगाया गया था, जो अब तक जारी है। सन्‌ १९१९ में चमडे और- 
खालो पर शुल्क ऊगाया गया था, पर १९३५ में इसे हटा लिया गया। दूसरे महायुद्ध में सूती 
कपडो और सूत पर निर्यात शुल्क छूगाया गया था, पर १९४५ में इसे निर्यात उपकर के 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 

सन्‌ १९४६ से निर्यात शुल्को को नई प्रमुखता हासिल हुई, कुछ वस्तुओ पर नये सिरे से 
शुल्क लगाया गया, और पुराने शुल्को को बढा दिया गया। १९५१-५२ में निर्यात शुल्को से 
होनेवाले राजस्व की रकम लगभग ९१ करोड रुपये की उच्चतम राशि तक पहुँच गई थी 
और तव यह रकम कुल चुगी राजस्व का ४० प्रतिशत थी। निर्यात शुल्क केवल राजस्व का 
एक मुख्य स्रोत रहा है, किन्तु इसका उपयोग कुछ आथिक उद्देश्यों के लिए भी किया गया है। 

युद्ध से पूर्व के निर्यात शुल्क मुख्यत. जिन्‍सो से, जिनकी स्थिति निर्यात-बाजार 
भपेक्षाइत मजबूत थी--मामूछी राजस्व प्राप्त करने के लिए थे। सन्‌ १९२१-२२ के राज- 
कोशीय आयोग ने निर्यात शुल्को को वरतने में सावधानी रखने के लिए कहा, और यह 
सुझाव दिया कि उन्तका लगाना तभी ठीक है---जव कि उनका भार प्रधानत* विदेशियों पर 
ही पड़े। यह वात ठीक हैँ कि सामान्य परिस्थितियो मे केवल साधारण शुल्क, जो एकाधिकार 
और अर्ध-एकाधिकारवाले निर्यात तक ही सीमित हो--लगाना चाहिए, किन्तु यह जरूरी 
नही हैं कि शुल्क का भार सदा केवर विदेशियों पर ही पडे। निर्यात शुल्को के लगाने से 
विशेषरूप से कठिन समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, पर राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से उनके 
उचित उपयोग की बात्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

युद्धीत्तर काल में निर्यात शुल्क दूसरे प्रयोजनो के छिए भी लगाये गये थे, जैसे 
मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण होनेवाले प्रभाव को रोकने के लिए, घरेलू मूल्यों में स्थिरता 
लावे के लिए तथा सरक्षण के लिए। 

टेरिफ की सूची में विद्यमान वस्तुओ के विवेचन से स्पष्ट हैं कि चाय पर लगनेवाले 
शुल्क से इस व्यापार को क्षति पहुँचे बिना राजस्व की प्राप्ति निद्चित हैं। मंगनीज के कच्चे 
धातु और सिगरेट, सिगार और चुझुट पर छूगनेवाले शुल्क से, विदेशों में अच्छी माँगवाली 
और एकाबिकार रहित जिन्सो से राजस्व शुल्क प्राप्त होने की संभावनाओं का पता चलता 
हे ज्योन्ज्यों निर्यातो का क्षेत्र विविध होता जायगा, ऐसे शुल्को के' लिए गुंजाइश भी विस्तृत 
2 हल आय हा 0 0 प्राप्त होने वाले राजस्व की उपलब्धि 
पर दरो में उपयुक्त समायोजन करना हे पडेगा हा कक जम 

रुपये के मूल्यक्वास के परिणामस्वरूप ह द्रास्फीति में 
सम्बन्धी बाह्य त्तत्वो के प्रभाव को रोकने रे लए दे आप कै 2 के 2283 डर 
दिया गया ञ 
और काली मिच इसके उदाहरण हैँ। १९४८-४९ और ह हक कक कप मा 
के निर्यात के मूल्य में से लगभग ५७ करोड़ रुपये सरकार हारा खपा लिये गये 0 मे 
करोड़ रुपये व्यापार वर्ग के पास छोड़ दिये गये । की 
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निर्यात-नियन्त्रणो की सहायता से निर्यात शुल्को को सरक्षण के लिए भी प्रयुक्‍त्त किया 
जा सकता है । कच्ची ऊन, तिलहन, कच्ची कपास, रद्दी कपास, और कच्चे पटसन पर लगते- 
वाला शुल्क इसी प्रकार का शुल्क हूँ । 

मुद्रास्फीति को दूर करने के साधन के रूप में निर्यात शुल्कों का उपयोग बहुत से 
एशियाई और अर्घ विकसित देशो द्वारा हुआ हूँ । जब इन शुल्कों को लगाया जाय तो 
बदरूती हुई आथिक परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए दरो में तत्काछ समायोजन का 
किया जाना बहुत जरूरी है । देश में और विदेद स्थित व्यापार केद्धो में मूल्यों और व्यापार 
की गतिविधि विषयक ठीक ठीक सूचनाओ के व्यवस्थित प्रकार से अविलम्ब सग्रह के लिए 
समुचित सगठन होना चाहिए। वतंमान प्रवन्ध में सुधार के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। वर्तमान 
सगठन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मन्त्राल॒य द्वारा इसकी 
पूरों पूरी जाँच-सठताल की जानी चाहिए। 

ऐसा भी सुझाव दिया गया है कि निर्यात शुल्को से होनेवाली आय को सम्बद्ध उद्योग 
के विकास के लिए जमा किया जाय। कुछ अपवादो को छोडकर, जैसे पटसन पर लगने- 
वाले शुल्क के कुछ हिस्सो को विद्येष राज्यों को दे देना हैं, कर-राजस्व को प्रयोजन 
विशष के लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर आपत्ति की जा सकती है। उद्योगो में घन 
रूगाने के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए दूसरे सगठन लम्य ही हे। 


सीमा-शुल्को का निर्धारण 


अपवचन और अनौचित्य को रोकने के लिए मूल्य-निरूपण के उपयुक्त तरीकों को 
अपनाना राजस्व और व्यापार दोनो ही दृष्टियो से बहुत महत्त्व की वात है। मूल्य-निरूपण 
के सिद्धान्त पर अत्तर्राष्ट्रीय समझौता करने के लिए बहुत वर्षों से प्रयत्न हो रहे है, और 
इस दिशा में किये गये नवीनतम प्रयत्नों का समावेश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन की सनद 
के ३५वें अनुच्छेद में हैँ । भारतीय कानून के अनुसार मूल्य-निरूपण का आधार, जहाँ निर्धारित 
'किया' जा सके वहाँ, आयात या निर्यात के स्थान पर विद्यमान प्रतियोगिता मूलक थोक 
मूल्य होते है, और दूसरे मामलो में सम्बद्ध जिन्सो की आयात स्थान पर पडनेवाली प्रतियोगिता- 
मूलक लागत होती है । 

ऐसी वस्तुओ के बढते हुए आयात के कारण जिनके प्रतियोगिता मूलक थोक मूल्यों 
का भारत में पता नही चलता, मूल्य-निरूपण का कार्य पेचीदा हो गया है। ऐसे मामलों में 
चीजक में दिये गये मूल्य का महत्त्व कम होता है और यह सीमा-शुल्क अधिकारियो का 
कत्तेंव्य हो जाता है किवे तुलनात्मक प्रतियोगिता मूलक मूल्यों का अनुमापन करें। केन्द्रीय 
शजस्व बोर्ड को आयात के बाद विभिन्न प्रभारो (४72८8) को नियमित करने के 
तरीकों के विषय में विस्तुत निर्देश देने चाहिए, और उन्हें प्रकाशित कर देना चाहिए जिससे 
सभी चुगी-धरो की कार्यविधि में समानता रहे। 

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि टेरिफ मूल्यो को स्थिर करते समय भविष्य 
में होनेवाले मूल्यो के उतार-चढ़ाव सम्बन्धी विचारो पर लेशमात्र मी ध्यान न दिया जाय । 
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टैरिफ मूल्यों को आनेवाले वर्ष में लागू करने के लिए निर्धारित किया जाता है 
इसलिए यह जरूरी है कि भविष्य में होने वाली बाजार की परिस्थितियो के, जहाँ तक 
कुछ नि३चय के साथ उन्कका अनुमान किया जा सके-मूल्याकन से उन्हें अछूता न रवखा जाय। 
मूल्यानुसार शुल्कों तथा मिश्चित शुल्को के सापेक्ष लाभो के विषय में बहुत विवाद 
रहा है, किन्तु वर्तमान प्रणाली में सुधार किये जाने के विषय में कोई क्रियात्मक 
सुझाव प्राप्त नही हुआ है। वरतंमान कस्टम्स टैरिफ में निर्दिष्ट वस्तुओ की संख्या कम करने 
की बहुत कम गुंजाइश हैं। भारत के आयातो के प्रकार में परिवर्तत के कारण मूल्यानुसारः 
शुल्को की निदिष्ट शुल्कों में तवदीली कठिन होगी। भारतीय टैरिफ प्रणाली में वैकल्पिक 
और मिश्चित दरो का भाग गौण ही है, इसलिए उन मामलो के सिवाय जिनमें टैरिफ आयोग 
उनके प्रयोग के लिए विशेष रूप से सिफारिश करे, उन्हें समाप्त करना ही वाछनीय होगा। 
तैयार माल की अपेक्षा उसके अगभूत हिस्सो पर अधिक ऊँची दर से शुल्क वसूल 
किये जाने के कुछ उदाहरणो की सूचना मिली है। ऐसी गड़बडियो से कोई गम्भीर प्रभाव 
नही पडता, क्योकि क्रियात्मक रूप से इस प्रकार के सभी तैयार माल के आयात पर, 
जिसके विषय में शिकायतें की गई हैं, कठोर नियन्त्रण हैं। किम्तु जिन मामलो में ऐसी 
गडवडी हो, और टैरिफ आयोग को अपील करने की सुविधा या झतेनामे में माल उत्पादन 
की सुविधा न हो, उन मामलो में टैरिफ की दरो मे उचित परिवर्तत किया जा सकता है। 
अमी हाल में सामुद्रिक सीमा शुल्क अधिनियम में कुछ सशोधन किया गया 
है, जिससे निर्यातवाले माल के उत्पादन में प्रयुक्त होने के लिए आयात वाली सामग्री में 
न्‍्यूनता छाई जा सके। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इन सशोघनों को कार्यान्वित करने के लिए 
व्यापारियों के साथ बातचीत चल रही 'हे। आयातित सामान को निर्माण के पढचात्‌ शुल्क 
मुक्त अवस्था में पुन'निर्यात करने के लिए व्यापार को समुचित सुविधाओं की व्यवस्था 
की दृष्टि से उपर्युक्त सशोधनों का कार्यान्वित किया जाना बहुत आवश्यक है। 
भारतीय सीमा शुल्क का विस्तार और उस पर पुनविचार आवश्यक हो गया है, और 
इस विषय में कुछ सुझाव भी दिये गये है । पुनविचार के समय केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को इन 
वातो को ध्यान में रखना चाहिए। 
आयात-व्यापार-नियस्त्रण और सीमा शुल्क के वर्गीकरण में एकरूपता के अभाव 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया गया है । इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए, जिन 
के कारण अब अधिक असुविधा नहीं थी--हाछ ही में प्रशासकीय कार्यवाही की गई है। 
इसलिए बडे परिमाण में पुतवर्गीकरण करने की 'जिसके कारण सक्रान्ति कार में पर्याप्त 
अव्यवस्था हो सकती है” आवश्यकता नही है। 


तम्बाकू पर उत्पाद-शुल्क 


: भारतीय अर्थ-व्यवस्था में तम्वाकू का महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ । इसके उत्पादन का मूल्य 
७१ करोड रुपये है और व्यापारी फसलो में महत्त्व के क्रम से इसका स्थान चौथा है। 
निर्यात की भी यह एक महत्त्वपूर्ण मद है। वैसे तो भारत के सभी हिस्सो में तम्बाकू की 
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खेती होती है, किन्तु घनीमूत कृषि के केवल चार हो क्षेत्र है। तम्बाकू की खपत कई 
रूपो में होती है। १९४३-४४ बौर १९५३-५४ के मब्य में तम्वाकू की खपत ३९ करोड 
पौंड से बढ़कर रूगमंग ४२२ करोड पौण्ड हो गईं। हाल के वर्षों में सिगरेट और 
वीडी के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 
कर जाँच आयोग का विचार हैं कि तम्बाकू पर कर लगाने के लिए बहुत ठोस 
कारण हूँ। सरकारी एकाधिकार के प्रइदन को यह कह कर छोड दिया गया हैं कि यह 
धन्धा बहुत भारी ह॑ और एकड के हिसाव से शुल्क रूगाने की पद्धति को सरकारी प्रशासन 
की दृष्टि से बहुत कठिन माना गया है। इसलिए आयोग ने सिगरेटो के लिए नियमित 
उत्पाद-शुल्क-प्रणाली तथा तम्बाकू के दूसरे रूपो के लिए छाइसेन्स-प्रणाली--इन दोनो के 
सयुकत रूप का सुझाव दिया है। 
भारत सरकार अधिनियम, १९३५ से पहले केन्द्र से तम्बाकू पर कर छगाने का 
सम्बन्ध नही था। उपर्युक्त अधिनियम द्वारा तम्बाकू पर कर छगाने का अधिकार केन्द्र 
को दे दिया गया। 
युद्ध में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने की आवश्यकता से वाध्य होकर १ अप्रैल, 
१९४३ से तम्बाकू पर उत्पाद-शुल्क लगाया गया। दरें क्रमश" वर्धमान पैमाने के अनुसार 
थी। सिगरेटो के उत्पादन में प्रयुक्त होनेवाली “पल्यू क्योर” तम्बाकू के लिए उसके 
मिश्रण में विद्यमान आयातित तम्बाकू फे' तत्वों के आधार पर अनुक्रमिक दरें निश्चित की 
“गईं। खेती के काम में आने वाला, निर्यात किया जाने वाछा, तथा उगानेवालो को सीमित 
मात्रा में अपने व्यक्तिगत प्रयोगार्थ रखने के लिए अनुमति प्राप्त तम्वाकू शुल्क-मुक्त थी। 
सन्‌ १९४४ में शुल्क की दरें बढा दी गई। १९४५ में “फ्ल्यू क्योर” तम्बाकू पर 
शुल्क की दरो में और क्रमिक वृद्धि की गई। १९४८ में सिगरेटो पर उत्पाद शुल्क लगा दिया 
गया, ओर दूसरी तरह के तम्वाकू पर शुल्क की दरें बढ़ा दी गईं। १९५१ में और भी नये 
समायोजन किये गये। १९५४ में सचित थोक की सभस्या से परेश न इस व्यापार को 
कुछ अस्थायी राहत दी गई। यन्त्रीकरण को हतोत्साह करने तथा नियुक्त लोगो के 
वर्तमान स्तर को स्थिर रखने के लिए जुलाई, १९५४ में यन्त्रों द्वारा निर्मित वीडियो पर 
एक भिन्‍तक छुल्क रूगाया गया। 
तम्बाकू पर छगने वाले शुल्क का इतिहास शुल्क को प्रयोग में छाने के मार्ग में आने- 
चाली कुछ कठिनाइयो को बताता है। १९५१ तक “अभिलपित प्रयोग” की कसौटी काम 
में लाई जाती थी। यह ईमानदार करदाता को परेशान करनेवाली हैं, ऐसा कहकर इस 
पद्धति की समालोचना की जाती' थी.। सिगरेट के लिए प्रयुक्त होनेवाली' किस्म को छोडकर 
तम्बाकू की दूसरी सब किस्मो पर एक समान दर से शुल्क लगाने की प्रणाली के' हक में 
१९५१ में थोडे समय के लिए उपर्युक्त प्रणाली को छोड दिया गया। वीडियो के मामले में 
“अभिल्‍पषित प्रयोग” वाली कसौटी के स्थान पर “प्रयोग में आ सकने योग्य” कसौटी को मान 
लिया गया। विभाग द्वारा अपने विवेक के अनुसार कर छगाने की नई प्रणाली व्यापार 
को अच्छी नही लगी, और इस विषय में वडी सख्या में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये। 
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दो वैकल्पिक कसौटियों में “योग्यता” वाली कसौटी वस्तु रूप में छागू करने 
के अधिक सुयोग्य है, बशतें कि प्रारम्भिक वर्गीकरण वैज्ञानिक हो। चूंकि एक समान दर 
पर शुल्क वसूल करने के सिवाय दूसरा कोई क्रियात्मक विकल्प नही है, इसलिए काम में 
लाई जानेवाली कार्यविधि पर विस्तृत पुर्नविचार करने के लिए सब सम्भव उपाय किये जाने 
चाहिएं। विश्येषज्षे की एक समिति को, जिसमें एक बिक्री विशेषज्ञ तथा व्यापार का 
एक प्रतिनिधि हो, इस प्रइन पर पूरा-पूरा विचार करना चाहिए । 

एक समान दर का लागू करता प्रशासनिक दृष्टि से भी आसान है, और यह मानकर कि 
राजस्व में कोई कमी नही करनी चाहिए इस दरको एक पौण्ड पर ९आ० के हिसाव से निश्चित 
करना चाहिए। इसका मतलब कम दरो वाली किस्मो पर ५० प्रतिशत अतिरिक्त भार डालना 
होगा। तम्वाकू की विभिश्न किस्मो की खपत किस प्रकार है, इस पर कभी वैज्ञानिक जाँच-पडताल 
नही की गई है, इसलिए यह कह सकना मुश्किल है कि प्रयोग में लाने के लिए चुनी गई 
तम्वाकू की किस्म का मूल्य पूर्णत सगत ही है। भिन्नक शुल्क के साथ खपत की गतिविधि 
के आधार पर विभिन्न किस्मो के प्रयोग के लिए भार का समायोजन कर सकना सभव होगा।, 
दर के एक समान होने की हालत में सब किस्मों में हास भी एक रूप होगा। 

दूसरा विकल्प कम दर पर शुल्क लगाना हो सकता है । मणीनो द्वारा उत्पादित वीड़ियों 
पर शुल्क लगाते से इसका तम्बाकू की सस्ती किस्मो पर अधिक भार नही पडेगा। आयोग 
का कहना हैँ, “वीडियो पर छूगने वाले उत्पाद-शुल्क की प्रणाली/में वर्तमान स्तर पर आमूल 
चूल परिवर्तन वाले किसी भी परीक्षण के हम विरोधी हैं। हम सिफारिश करते है कि 
वर्तमान भिन्नक शुल्क को जारी रखना चाहिए तथा वीडियो के लिए “प्रयोग में आ सकते 
योग्य” कसौटी में सुधार किया जाना -चाहिए ।” हे 

सिगरेट पर लगनेवाले शुल्क का कई अवस्थाओं से विकास हुआ है । उत्पादित सिगरेटों 
पर थोक के नकद मूल्य से सम्बद्ध खण्डो पर जाघारित एक क्रमवर्धमान दर की सूची १९४८ 
में लागू की गईं। एक आनुक्रमिक अधिभार भी छगा दिया गया। क्रम से बढती हुई 
दुहरी दर मौर क्रमिक अधिभार के कारण यह प्रणाढ्ली जटिल दृष्टिगोचर होती हैं, 
इसलिए सरल प्रणाली को लागू करने की माँग आम थी। अभी कुछ समय तक तो आयात 
किये गये तम्बाकू का प्रयोग होता रहेगा। इसलिए एकपदी शुल्क को तो पसन्द नहीं किया 
जा सकता। भ्रयुक्त किये जानेवाले “मिश्रणो' तम्वाकू पर लगनेवाले आयात-शुल्क और 
उत्पाद-शुल्क की दर पर राजस्व की प्राप्ति आधारित होती है। यदि अनुत्पादित तम्बाक्‌ के 
लिए एकपदी कर स्वीकार कर लिया जाये, तो आपेक्षिक रूप से कम शुल्क देकर भी' 
अच्छी किस्मो की प्राप्ति के लिए मिश्रणो में भिन्नता छाई जा सकती है। कुल मिलाकर 
“अनुत्पादित तम्बाकू पर शुल्क लगाने के विपय में वर्तमान उन्नत ढाँचे को जारी 
रखना ही उत्तम मार्ग है।” 

वीडी ओर सिगरेट के व्यापार में विद्यमान प्रतियोगिता की ठीक मात्रा का सूचक 
कोई सबूत उपलब्ध नही हूँ । वीडी उद्योग मे बहुत बडी संख्या में छोगो के होने के कारण 


दोनो में विद्यमान भेद को घटानेवाला कोई प्रयत्न नही किया जाना चाहिए । 
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उत्पादित तम्बाकू के शुल्क के ढाँचे में सुवार करने के लिए वहुत से सुझ्नाव दिये गये 
है। १० रु० से १५ रु० तक की मूल्य वाली सिगरेटो के वर्ग पप से अविभार को समाप्त 
कर देने के सिवाय टैरिफ में सशोधन की सिफारिश नही की जा सकती, और इस प्रकार होने 
चाली हानि को ४० रु० से ५० र० तक की मूल्यवाली सिगरेटो के वर्ग पर दर वढाकर पूरा 
किया जा सकता है। वर्तमान अधिभार को मूलभूत शुल्क में ही मिला देना चाहिए। 
उत्पादन, मूल्य और वाजार की स्थिति में परिवतन इतने स्पष्ट नही हैं कि अनुत्पादित 
तम्बाकू पर लगनेवाले शुल्क की सामान्य दरो में कमी को न्यायोचित' ठहराया जा सके। 


दूसरे उत्पाद-शुल्क 

इसके बाद आयोग ने तम्बाकू के अलावा अन्य जिसो पर शुल्क की दरो की उपयुक्तता 
पर विचार किया है । 

कहवे के बारे में आयोग से यह कहा गया था कि शुल्क को वर्तमान दर अत्यधिक 
है। यह शुल्क थोक माल का उतना ही प्रतिशत है, जितना कि पैकेज चाय पर शुल्क है, 
इसलिए इस मामले में कमी का कोई प्रदन नही हैँ । 

कुछ लोगो ने मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क में कमी करने का सुझाव पेश किया था । 
जब भारत में तैलशोधनशालाएँ अच्छी तरह स्थापित हो जाएँ, तव इस सवध में उचित 
जाँच-पडताल की जाय । इस समय उत्पाद शुल्क्र घटाने का कोई कारण नही । 

मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क का आपात उसी भ्रकार हैँ जैसे उत्पाद शुल्क का, 
बह १९३८-३९ में ५५ प्रतिशत था और १९५३-५४ में घटकर २६ प्रतिशत हो गया। 
चूँकि इस चीज की पूर्ति आयात से होती है, इसलिए स्पष्ट हूँ कि शुल्क भार घटा है। इसलिए 
डूस शुल्क में काफी वृद्धि की गुजाइश हूँ । 

यह कहा गया कि चीनी पर उत्पाद शुल्क से मध्य वर्ग के करभार में भारी वृद्धि होती 
हैँ और उपभोग घटता है । इस बात का कोई प्रमाण नही है कि शुल्क की दर से उपभोग पर 
असर पडता हूँ । १९४०-४१ में जहाँ शुल्क थोक मूल्य का २१ प्रतिशत था, वहाँ वह घटकर 
अब ९ प्रतिशत हो गया है। इस कर में वृद्धि की काफी गुंजाइश है । 

आयातो पर अधिक राजस्व शुल्क के परिणाम-स्वरूप दियासलछाई का घधा पनपा 
था और, १९२४-२५ की कर जाँच समिति ने इस पर उत्पाद शुल्क छगाने की सिफारिश 
की थी। पहले पहल १९३४ में इससे उत्पाद शुल्क वसूल किया गया था। कुंटीर शिल्प की 
स्थिति के रक्षण के लिए छूट की व्यवस्था कर सबघी योजना की एक विश्येपता रही है । १९४१ 
में शुल्क की दरें दुगनी कर दी गई थी, और ५० का एक नया टैरिफ वर्ग लागू हुआ था। 
२९४८-४९ में दियासलाई के उत्पादन के प्रमापीकरण के प्रइन पर विचार हुआ था। अत 
में दियासलाई के बक्सो के दो आकार यानी ६० और ४० के आकार तय किये गये। मशनले 
आकार के कारखानो के लिए एक दूसरा तरजीह प्राप्त वर्ग प्रवतित हुआ । 

एक सुझाव यह रक्‍्खा यया था कि दियासलाई के जो कारखाने कुटीर शिल्प के 
ढग से कार्य करते हे, उन पर तरजीह मूलक टैरिफ लागू कर दिया जाएं। इस धघे 
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की परिस्थितियों तथा उत्पादन की तुलनात्मक छलागतों पर ब्यौरेवार जाँच पडताल के 
बाद ही कोई फैसला हो सकता है । जित इकाइयो को इस समय रिजायतें प्राप्त है, वे गत कई 
सालो में बाजार में अपना भाग बढा सकी है। सरकार को चाहिए कि वह छोटी इकाइयो की 
उत्पादन छागतो के सवध में जाँच करे, जिससे यह तय हो सके कि उन्हें कितनी तरजीह 
दी जाय । 

सन्‌ १९३४ में जब से यह शुल्क लागू हुआ, तव से केवल १९४१ में शुल्क की प्रमापी 
कृत दर में वृद्धि की गई। प्रति व्यक्ति करापात मुश्किल से चार आने है। उपभोग का 
अधिकतर हिस्सा घृम्रपान के क्षेत्र में है, और इसी लिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त कर लगाना 
यू क्तियुकत मालूम होता है । विकास कार्य के निमित्त राजस्व प्राप्त करने के लिए शुल्क में 
वृद्धि इसलिए उचित है। फुटकर दामो, मुनाफे की दरो, बिक्री कर इत्यादि की अच्छी 
तरह जाँच करने के बाद ही यह तय हो सकता है कि वृद्धि कितनी हो। 

यात्रिक छाइटरो पर शुल्क की वतंमान दर बहुत अधिक है । उत्पाद शुल्क में छूट देना 
जरूरी है, और १०० रुपये वाली लाइसेंस फीस ही रक्‍्खी जाय । चूँकि उत्पाद शुल्क पर आयात 
शुल्क कुछ बढ कर ही है, इस कारण इसके फलस्वरूप किसी प्रकार के सतुलन की आवश्यकताः 
नही है। 

इस्पात के 'इन्‌गाटो' पर थोक मूल्य का १४ प्रतिशत शुल्क है, इसलिये यह किसी 
भी प्रकार हानिकारक नही हँ, क्योकि देशी इस्पात का मूल्य बाहर से मेंगाये हुए इस्पात से 
कम है । मूल्य एकत्र करन की व्यवस्था को देखते हुए शुल्क में वृद्धि जरूरी नही । 

मोटरगाडी कर जाँच समिति ने अमी अमी मोटर गाडियो की कर सबधी स्थित्ति 
पर विचार किया था, प्र उसने टायरो पर शुल्क घटाने का कोई सुझाव नहीं रखा था। 
किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया जा रहा है । 

वानस्पतिक वस्तुओ पर उत्पाद शुल्क थोक मूल्य का केवल ५ प्रतिशत हैं। इसे 
घटाने का कोई प्रइनन नही । इस समय कर बढाने का भी कोई प्रइन नही है, क्योकि यह 
उद्योग अपनी क्षमता के ५३ प्रतिशत पर ही काम कर रहा है। . 

यदि वनस्पति तैल पर कर लगाना हैँ, तो वानस्पतिक वस्तुओ के निर्माण के' लिए जो 
परिमाण काम में छाये जायें, उन्हे कोई छूट नदी जाये, यह वाछतीय है कि तेल और 
वानस्पतिक वस्तुओं में मौजूदा भिन्नक कायम रखा जाये। 

सन्‌ १९४४ से चाय पर उत्पाद शुल्क लगाया गया है। प्रति पाउड २ आने की दर 
थी, और १९४८ में इसे वढाकर ३ जाने की दर कर दी गई। मूल्यों में बहुत अधिक कमी 
होने के कारण १९५२ में चाय के घधे में सकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ अधिकारियों 
ने इस पर जाँच की और कुछ छूट देने का सुझाव रखा। शुल्क में सामान्य कमी व्यावहारिक 
नहीं समझी गई, और शुल्क का ढाँचा इस तरह सतुलित किया गया कि खुली चाय पर एक 
आना प्रति पाउडवाला कम शुल्क उस समय छगाया जाता हूँ जब कि यह वागान छोड़कर 
जाती है, इसके वाद जब ब्लेंडिग और पैकिंग के बाद वह धोक के जाकारों में वद होकर 
निकलती हूँ, तो उस पर प्रतिपाउड तीन आाना शुल्क लगता है । इस समय खुली हुई तथा 


आय, 


पैकेज चाय पर जो क्रश एक जाना औौर चार आना प्रति पाउड शुल्क लगता है, वह थोक 
मूल्य का ४२ और ८६ प्रतिशत है, और दोनो शुल्को में बढ़ती को गुजाइश है। 

कपडे पर वर्तमान उत्पाद शुल्क १९४९ में प्रवतित हुआ था। यह शुल्क पहले मिल के 
ऋपडों पर ही लागू था और करघे के कपडो पर लागू नही था। यहाँ तक कि शक्तिचालित 
करघो पर भी यह शुल्क नही लगता था। १९५० में इस शुल्क में कुछ परिवर्तेव कर दिया गया ! 
वित्त अधिनियम, १९५३ में शुल्क को दरो पर पुनविचार हुआ, अत्यन्त महीन कपडे के प्रति 
गज पर ३ आने ३ पाई तथा महीत कपडे पर १ आना ३ पाई शुल्क निश्चित किया गया। मझली 
किस्म तथा मोटे कृपडो पर शुल्क प्रति गज ३ पाई कायम रखा गया। १५ फरवरी, १९५३ 
से शुल्क योग्य कपडे की सारी किंस्मो पर प्रतिगज ३ पाई की दर से एक अतिरिक्त सामान्य 
आुल्क नी लागू था, और इससे वसूल की हुई रकम खादी तथा करघे के कपडो की उन्नति के 
दिये निर्दिप्ट थी। २५ अक्टूबर, १९५३ से अत्यन्त महीन कपडे पर शुल्क ३ आने ३ पाई 
से घटाकर प्रति गज २ आना कर दिया गया । १९५४ में इसी पर शुल्क की दर वढा कर प्रति 
गज २ आने ६ थाई, महीन कपडे पर प्रति गज १ आना ६ पाई और मझली तथा मोटी किस्म के 
कपडो पर प्रति गज ६ पाई कर दी गयी। मिल में घोतियो के उत्पादव पर रोक लगाने 
के लिए मिल की वनी हुई घोतियो पर २६ अक्टूबर १९५३ से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप 
में प्रति गज २ आने से लेकर ८ आने तक उत्पाद शुल्क वसूल किया जाने लगा। फिर भी' 
शुल्क का आपात ऊँचा नही है, शुल्क का यह आपात अत्यन्त महीन, मोटे और मभली किस्म 
के कपडे के थोक मूल्य का क्रमश १६९ प्रतिशत, ६७ प्रतिशत और ६ ४ प्रतिशत है। 

१९५४ में कच्ची रूई के आयात शुल्क के उच्छेदन तथा उत्पाद शुल्क में परिवर्तन से 
हाजस्व में ऐसी किस्मों के कारण वृद्धि हुई जो वाहर से मेंगाई हुई रूई से नही बनती थी। 

सव तरह के कपडो पर कुछ मामूलो हृद तक शुल्क बढाने की गुजाइद है । केवल सूत 
के नम्बर से ही उनमें फर्क करना कुछ हद तक ग्रूत है । सूत के नम्बर पर आधारित जो 
वर्तमान शुल्क-पद्धति है, उसके अछावा विभिन्न किस्म के कयडो के लिए विभिन्न शुल्क-दरों को 
“निर्दिष्ट करते की समावना पर तथा वसूली को क्रमिक बनाने के विषय पर विचार होना 
चाहिए। १९५४-५५ फे बजट में पहली वार रायन त्था नकली रेशम की चीजो पर उत्पाद 
शुल्क लगाया गया, जो थोक मूल्यो का रूगभग ७ प्रतिशत है। 

सीमेंट पर भी पहले पहल १९५४-५५ में उत्पाद शुल्क लगा, जो थोक मूल्यों का 
< श्रतिशत है। 

इसी प्रकार सावुन पर भी पहले पहल शुल्क लगा, जो थोक मूल्य का ७ से १० 
अतिशत है। 

१९५४-५५ में जो नये उत्पाद शुल्क छंगे, उनमें जूतों पर जो नया शुल्क छगा, वह्‌ 
इस दिशा में सबसे अन्तिम था । 

इन नये शुल्को के क्या परिणाम रहे, इस पर अभी विचार करने का समय नहीं आया 
और इनकी दरो में कोई तवदीली न की जाए। 

कई उत्पाद शुल्कों को एक विशेषता यह है कि छोटे पैमाने पर उत्पादन को शुल्क की 
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छठ दी गई है। रिआयतें तथा छूटें विभिन्न आधारो पर दी जाती है, जैसे विजली या यच्त्र का 
प्रयोग न करना, मजदूरों की सख्या, संगठन का प्रकार या आकार, उपज का प्रकार-मंद तथा 
उत्पादन का स्तर आदि । छोटी इकाइयो के उत्पादन पर देख-रेख रखने के सबंध से जो 
प्रशासनीय समस्या उठ खड़ी होती है, उसके कारण कुछ छूट दी गई हूँ । 


भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कुटीर शिल्प तथा छोटे पैमाने के घधों को 
प्रोत्साहन देने के विशेष कारण है। समय समय पर इन रिजआयतो के परिणामों पर विचार 
होना चाहिए जिससे परिवर्तनशील आावश्यकताओ के साथ नीति का तालनमेल रहे। 


ताजे उत्पाद शुल्को के सबंध में इतना कहा जा सकता है कि उत्पादन इतना बढ 
चुका है कि उत्पाद शुल्क लगाये जा सकते हैँ । शुल्क की क्या दर हो, यह वत्ताता सभव 
नही हैं। सभव है कि शुल्क छगाने के पहले सरकार को ब्यौरेवार जाँच करनी पडे। 


सरक्षण के कारण सिलाई की मशीनों का धधा विकसित हो चुका है, और उत्पादन 
इतना अधिक हो रहा है कि ओद्योगिक मशीनों के अतिरिक्त देश की बाकी 
आवश्यकताएँ पूरी हो सकती है। इसका मूल्य लगभग १ करोड़ ५० छाख रुपये है, ओर 
इस पर कुछ मामूली शुल्क उचित मालूम होता है। 

वनस्पति तेल पर भी शुल्क उचित हैँ क्योकि इसी प्रकार की खेती की उपज जैसे रुई 
और तम्बाकू पर किसी न किसी सोपान पर चलकर उत्पाद शुल्क लगता है। उत्पादित कुल 
परिमाण रूगभग १४ छाख १० हजार टन है, जिसमें से ३२छाख ६०हजार ठन घानियो से निकाला 
गया। केन्द्रीय उत्पाद विभाग भी भारतीय तिलहन कमेटी अधिनियम के अनुसार एक उपकर 
वसूल कर रहा है । इसके लिए सग्रहार्थ सपठन निर्मित करना कृठिन नहीं है। घानी से 
उत्पन्न माल को छूट दी जाय, और उस पर तुलनात्मक रूप से कम शुल्क वसूल किया जाय। 


ऊती वस्त्रो पर भी मामूली शुल्क की गूंजाइश है, क्योकि सूती वस्त्र तथा नकली 
रेशम पर उत्पाद शुल्क लागू है। कच्ची ऊन तथा ऊन के ठटापो (६0]95) पर कोई आयात 
शुल्क नही है, इसलिए शुल्क लगाने का और भी समर्थन होता है । मोठे कम्बल तथा ऐसी 
चीजें जो गरीबो के इस्तेमाल में आती हैं, शुल्क से वरी की' जायें। 

अब देशी विस्कुटो से देश की करीव करीब सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, 
इसलिए इस वस्तु पर भी मामूली शुल्क उचित है। 

सरक्षण मिलने के कारण कागज का घधा विकसित हुआ है, और इस पर मामूली 
शुल्क लगाया जा सकता है । हाथ के बने कागज प्र शुल्क न रूगाया जाय। 

इसी प्रकार सरक्षण के कारण सूखी और स्टोरेज वैटरियो का घघा हाल के 
वर्षों में वढा है, इस पर मामूली शुल्क सभव है। 

देशी विजली की वत्तियो ने वाहर से आनेवाली वत्तियों की कई किस्मो का स्थान 
ले लिया है, इन पर मामूली शुल्क रूगाया जा सकता है। 

६ ९२५ की कर जाँच समिति ने एजरेटेड पानियो पर कर छगाने का सुझाव दिया 
था। अर्व-विलासिता की वस्तु होने के कारण कर लगाने के लिए. यह अच्छी चीज है। 
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वडे कारखानों की उपजो पर थोडा कर तथा छोटी इकाइयो को छूट देने की सिफारिश 
की जाती है; हाँ, यदि क्रमिक दरें हो तो अच्छी वात है। 

उच्च आयात-शुल्क तथा आयात पर प्रतिवव होने के कारण विजली के पखो 
के उद्योग का विकास हुआ हैं। इस पर भी मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। 

काँच की चादरो पर उच्च राजस्व शुल्क तथा सरक्षण के कारण काँच उद्योग का 
बहुत विस्तार हुआ है, इसलिए इस पर काफी मात्रा में शुल्क लगाना उचित होगा। 

हाछ के वर्षो में पेण्टो और वानिशो का अच्छा उत्पादन रहा यह ६ करोड 
रुपये के मूल्य का छगश्ग ३१ हजार टन उत्पन्न हुआ है। मामूली शुल्क छगानें की 
सिफारिश की जाती हैं। 

हाल के वर्षो में ऊँचे दर्जे की चीनी मिट्टी तथा अन्य उन्नत मिटिटियों के बर्तन 
वनाने में अच्छी प्रगति हुई है, और प्रतिवर्ष लगभग साढे तीन करोड रुपये के वर्तन बनाये 
जाते हैं। इस पर काफी मात्रा में शुल्क लग सकता हैं। 

वर्तमान शुल्को में जो वृद्धि और नये शुल्को को लगाने के जो सुझाव पेश किये 
गये हैं, उनसे केन्द्रीय उत्पाद से होने वाले वर्तमान राजस्व में ४० से ४५ प्रतिशत की 
वृद्धि होने की माशा है । 


सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्को सबधी प्रशासन समस्याएँ 
सीमा-शुल्क-प्रशासन 


समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८, भूमि सीमा शुल्क मधिनियम १९२४ तथा 
भारतीय टैरिफ अधिनियम, १९३४ मुख्य कानून हैं जिन पर सीमा शुल्क विभाग प्रशासन 
करता है। भूमि सीमा शुल्क का प्रशासन केन्द्रीय उत्पाद विभाग करता है, इसके अलावा 
वह आयात तथा निर्यात नियन्त्रणो का भी प्रशासन करता है। इसी को कुछ निपषेघात्मक 
जाज्ञाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार है । 

यह सुझाव दिया गया है कि सीमा शुल्क विभाग में जो अपील सुननेवाला भाग 
है, उसे वित्त मत्रालय से स्वतत्र कर दिया जाये। इस आलोचना में कुछ दम जरूर है कि 
अपील सुननेवाले अधिकारी के रूप में कलेक्टर आफ कस्टम्स राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड से 
हिदायतें लेगा तथा बोर्ड से भी, मुख्य कस्टम्स अधिकारी के रूप में यह आश्ा नही की जा सकती है 
कि वह अपीलो पर विचार करते समय विल्कुल ही निरासक्त तथा वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाये । 
पर साथ ही सीमा शुल्क यन्त्र को आवश्यक रूप से द्वुत कार्यकारी और असरदार होना है, 
ओर हूम्बी कारंवाइयो के जटिल पचडो से उसके काम में बाघा नही पडनी चाहिए। 
इसलिए आयकर विभाग में जिस तरह का अपील सम्बन्धी विभाग है, उस तरह के विभाग 
की गुजाइश इसमें नही मालूम होती | पर बोर्ड या कलेक्टर के विरुद्ध जो पुनविचार प्रार्थना- 
पत्र पेश किये जायें, उन पर एक ट्रिव्युनल विचार करे, जिसमें कोई अवसर-प्राप्त या कार्ये- 
कारी उच्च न्‍्यायारूय का न्यायाधीश तथा सीमा शुल्क प्रशासन का एक तजर्वेकार सदस्य 
रहें। यह ट्रिब्युनल वित्त मत्राछ॒य से स्वतत्र रहे। 
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इस समय अधिकारियों द्वारा निकाले हुए राजस्व के लिए हानिकारक आज्ञापत्रो 
के सशोधन के लिए कोई व्यवस्था नही है। क्छेक्टरो को आज्ञापत्रो पर पुनविचार करने 
का अधिकार दिया जाना चाहिए। करदाताओ की वातो को सुन लेने के वाद ही आज्ञा देनी 
चाहिए, और उन पर अपील समव होनी चाहिए। 

कई वार माल इसलिए नही छूट पाते कि सीमा शुल्क के सम्बन्ध में झ्गडे उठ खडे 
होते है। मतभेदो पर निर्णय करने के लिए कलेक्टर के पास विभागीय हिंदायतें इस प्रकार 
की होनी चाहिएँ कि उसे यह अधिकार हो कि कम दर पर शुल्क की भुगतान के साथ साथ 
यदि माल का मालिक विचाराधीन वाकी रकम के सम्बन्ध में अगीकार पत्र दे दे, तो माल 
छोड दिया जाय। वर्तमान समय में अस्थायी कर निर्धारण का जो तरीका है, उसे कानून 
का बल प्राप्त नही है, इसलिए कानून में इस प्रकार से सुधार करना चाहिए कि काम बने 
और साथ ही राजस्व सुरक्षित रहे। 

भारत के अन्दर विदेशी बस्तियाँ होने के कारण चोरी से मार का आवागमन होता 
है, और इससे व्यापार पर बुरा असर पडता है, साथ ही निवारणात्मक उपायो के सिलसिले 
में बहुत खर्च उठाना पडता है। ऐसे सख्त कानूनी तथा प्रशासनीय उपाय किये जाने चाहिएँ 
जिससे यह बुराई कम से कम हो जाए। सामुद्रिक सीमा शुल्क अधिनियम का सशोधत इस तरह 
होना चाहिए कि चोरी से मार का आवागमन करना कानूनन जुर्म हो जाए, सीमा शुल्क 
अधिकारियो को अहातो की तलाशी लेने का, समन जारी करने का, चोरी से माल मेंगाने- 
वालो से पूछ-ताछ करने का तथा चोरी से माल मँगाने के सम्बन्ध में सदिग्ध व्यक्ति को, जिसके 
पास शुल्क योग्य माल हो, अपनी निर्दोपिता प्रमाणित करने का अधिकार दिया जाए। 

सीमा शुल्क अधिकारियो को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनको प्रकट करने के सम्बन्ध 
में वे ही व्यवस्थाएँ लागू की जाएँ जो आयकर विभाग में लागू है। 


केन्द्रीय उत्पाद प्रद्यसन 


केच्रीय उत्पाद सम्बन्धी मामलो में अपील करने का तरीका सीमा शुल्क विभाग की 
तरह है। भारत सरकार को दिये गये पुनविचार वाले प्रार्थनापत्र की सुनवाई एक बपीर 
सुननेवाला ट्विव्यूनल उसी भ्रकार से करे, जिस प्रकार से सीमा शुल्कवाले भाग में होता हैं। 
सीमा शुल्क के सम्बन्ध में अपीर सुनने के लिए जिस तरह के ट्रिव्युनल का सुझाव रकक्‍्खा गया 
है, वही केन्द्रीय उत्पाद-सम्बन्धी मामलो की भी सुनाई करे। केन्द्रीय उत्पाद नियमों के अनु- 
सार कारखानो के अहाते से माल छुडाने का जो तरीका है, उसकी कुछ आलोचना की गई 
है। यह कहा गया हैँ कि इससे माल उत्पादन की प्रक्षिया में हस्तक्षेप होता है, सरकार पर 
अधिक खच् पडता है तथा माल-उत्पादको के लिए परेशानी पैदा करता है। जाँचे हुए हिसाव 
किताव के आधार पर शुल्क लिये जाने का सुझाव दिया गया है। 


कर संग्रह का वर्तमान तरीका प्रशासन तथा माल उत्पादक, दोनो के लिए सुविधा- 


जनक है, और यद्यपि यह शुल्क माल पर ही शुल्क है, और इसे तभी एकत्र करना चाहिए 
जव माल तैयार हो जाय, फिर भी व्यावहारिक कठिवनाइयो के कारण कारखाने से माल छुड़ाने 
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के समय शुल्क एकत्र करना सुविधाजनक पाया गया है। यह भी वता दिया जाय कि व्याव- 
हारिक रूप से भारत में जो तरीका प्रचलित हैं, वह वही हूँ जो अन्यत्र प्रचलित है। प्राव 
प्रत्येक देश में भौतिक देख-रेख अनिवार्य समझी जाती है। 

विभाग की जिस्मेदारियो को देखते हुए शुल्क एकत्र करने की छागन नसगृहीत शुल्को 
का ४५ प्रतिशत है, जिसे अधिक नही कहा जा सकता है। 

छोटे पैमाने पर दियासलाई बनाने वालो की ओर से यह शिकायत की गई है 
सुरक्षा प्रतिज्ञापत्र (सिक्‍्यूरिटी वाड) तथा शुल्क की पेशगी अदायगी से कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होती हैँ। चूंकि दियासलाइयो को छाल्क का भुगतान न होने तक उत्पाद अधिकारियों की 
देखरेख में गोदामों में रखना पडता है, इसलिए कुछ हद तक राजस्व तो सुरक्षित हो जाता 
है। इसलिए यह सुझाव दिया जा रहा हैं कि छोटी इकाइयो को राहत देने के लिए 
प्रतिभूति वाले प्रतिज्ञा-पत्र (वाड विद इधोरिटी) का तरीका अपनाया जाय। 

दियासलाइयो पर उत्पाद शुल्क थोक मूल्य का ५० प्रतिशत है। इसलिए दियासलछाइयो 
की चित्री के पहले शुल्क के भुगतान के लिए रुपये अटका देने में कुटीर कारखानों को काफी 
कठिनाई होती है। शेप के रूप में वाद को उत्पाद-शुल्क की भुगतान की पद्धति राहत देने 
के लिए अपनाई जा सकती है। वाकी रकम के लिए प्रतिभूति वाला प्रतिज्ञापत्र लिया जा 
सकता है और अगले महीने की अन्तिम तारीख तक शुल्क जमा किये जाने को कहा जा 
सकता हैं । 

तम्बाकू के वारे में मी वहुत सी बातें पेश की गई। यह सुझाव रक्‍्खा गया था कि 
उत्पादको से कहा जाय कि वह फौरन ही अपनी फसल का वारा-न्यारा कर डालें और फसल 
के साल के अगले साल के ३० जून तक उसे अटका न रखें। पर ऐसा करने से उत्पादक 
धघ्यापारियो के शिकार हो जायगे और इसलिए इस सुविधा को हटाने में कोई तत्त्व नही है। 

मालगुदाम लाइसेंसदारो के हिसाव-किताव के लिए एक अधिक सरल तरीके को 
विकसित करने की आवश्यकता है, और परिवहन, गोदाम तथा विधायन में होनेवाली 
हानियों पर भी विचार होना चाहिए। परिवहन नियन्त्रण की पद्धति के सम्बन्ध में मी कुछ 
शिकायतें की गई हैं, पर नियन्त्रण पद्धति के अत्यधिक सरलीकरण की आवद्यकृता ज्ञात 


त्तही होती । 


तीसरी जिल्द 


राज्य ओर स्थानीय कर 
राज्य कर 
बिक्री कर की कुछ विशेषताएँ 


१९३८ के पहले किसी भी राज्य में विक्रीकर न था, और आज कुछ ही ऐसे 
राज्य होगे, जहाँ विक्री-कर नही है । विक्री-कर से इतनी समसस्‍्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जितनी 
कि किसी और कर से नही हुईं। अन्य करो की तुलता में यह कर अधिक लोगो तथा स्वार्थों को 
स्पर्श करता है। एक तरफ तो उपभोक्‍ता है, यानी करयोग्य वस्तु का ग्राहक, दूसरी तरफ 
विश्रेता है जिससे यह लिया जाता है, तीसरी तरफ वह उद्योग है जिस पर इसके कई 
तरह के परिणाम होते है, अन्त में राज्य सरकारें है जो अधिक से अधिक राजस्व के लिए 
व्यग्न है, पर उनके सामने बढते हुए विस्तृत करापवचन की समस्या हैं। इसके अतिरिक्त 
सविधान के ढाँचे के अन्दर विभिन्न राज्यों में सयोजन की बात भी है। 

विक्री-करो से कई समस्याएँ उत्पन्न होती है। उपभोक्ता और विक्रेता हवरा मिलकर 
क्रापवचन किये जाने की समस्या है । दूसरी समस्या का रूप यह है कि विक्रेता कर तो वसूल 
करता है, पर सरकार में जमा नही करता। तीसरी समस्या विक्रेता पर किये गये जटिल 
तकाजो की है। उघर भारत भर में अपना माल चलाने के लिए उद्योग-धधों को यह 
शिकायत वनी रहती हूँ कि सर्वत्र एक तरह की दरें और नियम नही है। इसके अलावा राज्य 
सरकारो के सामने करापवचन की बहुत भारी समस्या है। 

विक्री करो के सवध में तरह तरह के सुझाव दिये गये है, कुछ ने केन्द्रीकरण का 
सुझाव रखा है, कुछ ने सभी राज्य सरकारो के द्वारा एकरूप वहुपदी अथवा एकपदी कर, 
निर्वाचनात्मक विक्री-करों तथा क्रवकर का सुझाव रखा है। 

विक्री-कर और त्रयकर अरूग अछूग हैं। राज्य समाचारपत्रो के अलावा मालो पर 
दोनो कर वसूल कर सकता है। विक्री-तथा-क्रय के कारोबार में बिक्री कर बेचने वाले से वसूल 
किया जाता है, तथा क्रय-कर क्रेता से वसूल किया जाता है। जब किसी पजीकृृत कारोबारी 
की बिक्री के हिसाव पर यह कर वसूल किया जाता है तो यह विक्रप कर है, गौर जब 
क्रेता के कारोबार पर यह वसूल किया जाए तव यह क्रय-कर होता है। जब खरीदा हुआ 
माल बहुत विशिष्ट हो, गौर उसका आसानी से पता लगाया जा सके, जैसे उदाहरण-स्वरूप 
एक मोटरकार, तब क्रय-कर निजी क्रेता से वसूल किया जा सकता हैं। इसके अलावा क्रवन्कर 
साधारण रूप से कारोबारी तक सीमित हैं। 
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कुछ राप्यो में विक्रो-कर का वर्णन करने के लिए कारोबार कर (टर्नओवर टेक्स) 
शब्द काम में लाया जाता ८ । पर इस कारोवार-कर में कोई ऐसी विशेपता नही है, जो भारत में 
विकसित पद्धतियो में इसे बिक्री या क्रय-कर से अछूग कर सकती हो, यह तो महज सुविधा 
के लिए इस प्रकार से वर्णन किया गया है । कई वार कारोवार-कर छव्द से इस वात पर 
जोर देने की चेष्टा की गई कि सम्बद्ध विक्रीकर आम किस्म का है। एक अन्य शब्द से यह्‌ 
विशेषता अच्छी तरह वताई जा सकती है, वह छब्द हैं “आम विक्री कर” जो “निर्वाचनात्मक 
बिक्रीन्कर से अलग हूँ। 

आम वित्री-कर की दो किस्मे है, वहुपदी और एकपदी ) एक युग्मपदी कर भी है 
जिसका उद्देश्य यह है कि कर की कुल रकम पर, जो शायद जोडी गई हो, नियत्रण रखा 
जा सके। एकपदी और यूग्मपदी कर साधारणत तुलनात्मक रूप से ऊँची दरो पर वसूल किये 
जाते हैं। कुछ छूट आम हैं, और “आपात नियत्रित' शब्द से मोटे तौर पर एकपदी झौर 
युग्मपदी पद्धतियो का वर्णन हो जाता है। वहुपदी पद्धति ढाँचे अथवा उद्देश्य की दृष्टि 
से आपात नियत्रित नही है, पर तुलनात्मक रूप से दर थोडी है, और उसमें छूटें कम हैं। 

दोनो हालतो में पजीकरण पद्धति जरूरी है। आपात नियत्रित पद्धति में एक महत्त्वपूर्ण 
शर्त यह हैं कि पजीकृत ध्यापारियों के लिए आवश्यक हिसाव-किताव रखना जरूरी है। 

बहुपदी बिक्री-कर में कारोबारी पजीकृत होता है, पर प्रत्येक कारोबारी पहले के 
या बाद के कारोबारी की परवाह न करते हुए कर देता है। इससे हिंसाव-किताव तुलनात्मक 
रूप से सरल होता है, छूटें कम होती है तथा अधिक सख्या में पजीकृत कारोबारी होते 
हैं। आपात नियत्रित पद्धति की दर से इसकी दर विशेष रूप से कम होती है । 

अदालतो के कई प्रतिवेदित फैसलो में विक्री शब्द की परिभाषा की गई हैँ। विभिन्न 
राज्यो में इसका वास्तविक अर्थ भिन्न है। मद्रास, मैसूर, तिरुवाकुर-कोचीन और हैदराबाद 
में बिक्री का अर्थ व्यापार या व्यवसाय के दौरान में सपत्ति का हस्तातरण हैं। पश्चिम 
बगाल और दिल्ली में बिक्री का अर्थ घन के लिए माल के रूप में सपत्ति का हस्तातरण है । कुछ 
राज्यो के अधिनियमो के अनुसार राज्य के अन्दर तभी विक्ती हुई मानते हैं, यदि बिक्ती या 
क्रय का कार्य करते समय माल वास्तविक रूप में उस राज्य में हो। कुछ राज्यों में किसी 
दतंनामे को पूरा करते हुए माल के रूप में सपत्ति के हस्तातरण को बिक्री कहते हैँ। 

माल या गुड्स शब्द की व्याख्या में केवल चल सपत्ति, स्टाक, हिस्से (शेयर) तथा 
सिक्‍यूरिटीज अन्तर्भुक्त हैं। कई राज्यो में इस शब्द के अन्तगेत बढती हुई फसलें, घास, पेड 
इत्यादि लिये जाते हैं। 

कारोबारी या डीहूर की परिभाषा अधिकाश अधिनियमो में इस प्रकार की गई है कि 
वह एक ऐसा व्यक्ति हैं जो माल की वित्नी या पूर्ति के काम में लूगा रहता है; विभिन्न राज्यो 
की परिभाषा में कुछ बारीक फक हूँ। 

कारोबारी की कर सबंधी योग्यता उसके सारे कारोबार की रकम यानी मार के विक्रय- 
मूल्यों की कुल रकम पर निदिचित होती है । विभिन्न राज्यो में इस सबध में कारोबार की विभिन्न 
सीमाएँ मानी जाती हैं। साघारणत दो स्पष्ट सीमाएँ हैं, एक तो आयात करने वालो और 
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माल तैयार करने वालो के लिए तथा दूसरी अन्य कारोवारियों के लिए + आय करने 
वालो तथा माल बनाने वालो के लिए सीमाएँ सावारणत वहुत नोची होती है, और इसरो 
के लिए ऊंची होती है। 

विभिन्न राज्यो में कई विक्रियाँ करमुक्त हैं, इसका कारण या तो वित्री की परिभाषा 
है, या अधिनिथमो में ही इस सवध में विशेष व्यवस्था है। इनमें ऐसी विक्रियाँ है, जो व्यापार या 
व्यवसाय के दौरान में नही आती, धन के लिए न होनेवाली विकियाँ अचल संपत्ति की 
विक्रियाँ, मकदमे करने लायक दावे, स्टाक, शेयर या सिक्‍यूरिटीज की विक्ियाँ, किसान 
द्वारा स्वय उत्पादित या उसकी जमीन पर उत्पादित उपज की विक्रियाँ, या वे विक्रियाँ 
जो ऐसे कारोवारियो के द्वारा की गई हो जिनका वार्पिक कारोबार करयोग्य राशि से कम 
हो। इनमें से कई एक को इसलिए छोड़ देना पड़ा कि प्रशासन की सुविधा होती | 
अधिनियमो या विज्ञप्तियो में भी विशेष छूट बताई गई है और दी जाती है। ऐसी छूटे 
चार वर्गों में विभाजित हैं--अनिवाय आवश्यकता की वस्तुएँ, वे वस्तुएँ जिन पर कर दिया 
जा चुका है, कुटीर शिल्प तथा ग्रामोद्योग की कुछ वस्तुएँ तथा दूसरी वस्तुएँ। छूटो की सूची 
राज्यों में अलग अलूग है। वहुपदी राज्यो की तुलता में एकपदी राज्यो की सूची लम्बी है। 

नियम के तौर पर वहुपदी राज्यो में छूटें कम हैं। कई क्षेत्रों में तो खाद्य पदार्थ भी 
करमुक्त नही है । वहुत्त से राज्यों में विलासिता के ऐसे द्रव्यो पर जो आमतौर पर तुलनात्मक 
रूप से खुशहाल वर्गो द्वारा प्रयुक्त होते है कर की दर ऊँची हैं। विभिन्न राज्यो में इन वस्तुओं 
की सूची भिन्न-भिन्न है, और कर की दरें ९ पाई से लेकर २४ पाई तक है। बहुपदी राज्यो 
में बिक्री के प्रथम सोपान पर, कर की वर्तमान दर के अलावा ऊँची दर लगी है, एकपदी 
राज्यो में कर एक अतिरिक्त वसूली के रूप में ऊंची दर पर लिया जाता है। 

प्रत्येक पंजीकृत कारोबारी पर विक्रीकर छागू है । अधिकाश राज्यो में प्रति तीन 
मास पर कारोबार की राशि मौर साथ ही कर की भुगतान की रसीदें पेश करनी पडती है। 
यदि कारोबारी यह देखें कि गलती है या कोई वात छूट गई हैं तो वह परिशोधित हिसाव- 
फिताव पेश कर सकता है। * 

कर का वर्ष साधारणत वित्तीय वर्ष होता है, यद्यपि कुछ राज्यो में राज्य में प्रचलित 
प्रथा के अनुसार हिसाव-किताव का वर्ष अपना होता हैँ । 

कारोवारी के द्वारा पेश की हुई आमदनी के आाघार पर कर-निर्ारण होता है) पर 
उपयुक्त नोटिस देने के वाद विक्रीन्‍कर अधिकारी अपनी समझ के मृताबिक कर»निर्धारण क्र 
सकता है। हिसाव-किताव तथा जन्य विलेख माँगे जा सकते है और अधिकाश राज्यो में विक्री- 
कर अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे कारोवारियो के अहातो तथा गोदामो में प्रवेश 
कर सर्के तथा तलाशी के सकें, हिसाव-किताव की वहियो, विलेखो तथा माल इत्यादि पर 
कब्जा कर उसे रख सकें। कर-निर्धारण फिर से हो सकता है। कई राज्यो में छोटे कारो- 
वारियो के लिए एक कम्पोजिशन की योजना की व्यवस्था है, जिसके अनुसार कर-योग्य 
क्रय के आधार पर कर की रकम निर्दिष्ट होती है। | 

कर-तिर्वारण की आाज्ञा के विरुद्ध कारोबारी को अपीरू करने का तथा उच्चतर 
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अधिकारियो के द्वारा पुनविचार कराने का अधिकार हैं। कुछ राज्यों मे अपील सुननेवाले 
मर्घेननयायिक ट्रिव्पूनल हैं । दूसरो में राजस्व योड या वित्तीय आयुवत अन्तिम अपील 
अधिकारियो के रूप में काम करते हैं। किसी कानूनी नुक्ते पर उच्च अदालत में भी मुकदमा 
पेश हो सकता है। 

विक्री-कर कानून के विरुद्ध अपराध पर जुर्माना और कुछ राज्यों में कारादड हो 
सकता हूँ। कई राज्यो में निश्चित रकम की भुगतान के द्वारा अपराध का शमन हो 
सकता है। 

अधिकाश राज्यो में प्रशासन पृथक विभाग के हाथ में हैं, कई राज्यो में ऐसे विभागों 
को अतिरिक्त कतेव्य आवटित हैं। अधिकाश राज्यो में कर निर्धारण कार्य गेजेटेड तथा दूसरे 
उच्च पदाधिकारियो के द्वारा होता है। अधिकाश राज्यो में कर निर्धारण अधिकारी तथा 
अपील अधिकारी भिन्न हैं। कुई राज्यो में सलाहकार समितियाँ हैं, जिनमें व्यापार तथा 
उद्योग-धघो के प्रतिनिधि हैं। यह समिति प्रशासत तथा करदाता के वीच सपर्क रखती है। 


बिक्री-कर का विकास 

मध्य प्रदेश में १९३८ में पेट्रोल पर कर के रूप में एक विशेष विक्री-कर रूगाया गया । 
आम विक्री-कर १९३९ से लागू हुआ, जब मद्रास में बहुपदी पद्धति प्रवतित की गई । 
वगाल ने १९४१ में एकपदी पद्धति अपनाई। पजाव ने उसी वर्ष वहुपदी कर चालू किया। 
१९४४ में विहार ने बगाल की एकपदी पद्धति अपनाई। १९४६ और १९४८ के बीच पाँच 
अन्य राज्यो ने विक्री-कर चालू किया। बम्बई, आसाम, मध्य प्रदेश और उडीसा ने एकपदी 
पद्धति और उत्तर प्रदेश ने बहुपदी पद्धति अपनाई, पर उसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन किये। 
अप्रैल, १९४८ से बाकी राज्यों ने, जिनमें लगमग सभी 'ख' भाग फे राज्य थे, विक्री-कर 
अपनाये, कुछ ने बहुपदी पद्धति अपनाई और कुछ ने एकपदी। विभिन्न राज्यो में सीमित 
हद तक आय-कर चालू कथे गये थे ओर इस सवध में पहले जो रूप था, वह्‌ वाद में विभिन्न 
राज्यो में बहुत बदल गया, छूट की सूचियों में बहुत अधिक फर्क था। इसके अलावा 
लाइसेंस देने तथा पजीकृत करने की राशि में भी फर्क था । 

विभिन्न राज्यो में कर जिस भ्रकार विकसित हुए, उनकी मुर्य विशेषताओं से यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्रणाली की बढती हुई जटिलता के साथ-साथ अखिल-भारतीय सयोजन 
की आवश्यकता है । राजस्व की आवद्यकताओ के कारण राज्यो ने निर्यातो पर कर वसुल करना 
शुरू किया। कुछ राज्यो ने बिक्री शब्द की परिभाषा इस प्रकार की कि इसमें उनके इलाकों 
में होनेवाली मार की सारी विक्रियाँ आ जायें, चाहे बिक्री का हतंनामा कही भी हुआ हो। 
कुछ नियमो के अनुसार अन्तराज्यीय व्यापार के क्षेत्र में एक बार से अधिक प्रवेश करने वाले 
कच्चे माल तथा तैयार माल पर कर छगाना भी जा जाता है । भारत सरकार ने १९४८ 
के अक्तूबर में राज्यो के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें अधिकारियों की 
एक समिति इस बात की सम्भावना पर जाँच करने के लिए नियुक्त हुई थी कि अखिल भारतीय 
सहत्व की कुछ अनिवाये जिसो के अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर-निर्धारण के सम्बन्ध में कहाँ 
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तक एकरूपता हो सकती है । इस समिति ने बहुत-सी सिफारिशें की थी। सिद्धान्त के संबंध 
में आमतौर पर एकमत हो जाने पर भी कोई व्यावहारिक परिणाम नही निकछा, फिर भी 
कुछ राज्यो ने सिफारिशो को कार्यान्वित किया। इस बीच में सविधान सभा की मसविदा 
समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया, और यद्यपि बहुत से राज्यो ने विरोध किया, फिर भी 
सविधान में वैदेशिक तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान मे तथा अनिवाय जिसो पर राज्य 
सरकारो के बिक्री-कर लगाने सम्बन्धी अधिकारों को सीमित करने वाले नियम रखे गये । इन 
सीमाओ के कारण कई राज्यो के विक्री-कर राजस्व में वहुत कमी हुई। इन सीमाओं के 
कारण रूगभग सभी राज्यो को राजस्व की परोक्ष हानि इस प्रकार से हुई कि परिहरण के 
लिए अधिकतर मौके हो गये। 
विभिन्न राज्यों ने सविधान के नियमो से होनेवाली राजस्व की हानि का सामना करने 
के लिए विभिन्न उपाय किये । वम्बई में पद्धति बदल कर-बहुपदी कर पद्धति अपनाई गई और 
जब इससे काम नही बनता तो युग्मपदी पद्धति का प्रवतंत किया गया। बिहार और उडीसा 
आदि राज्यों ते पहले वाली उन छूटो को रद्द कर दिया जो कच्चे मार की बिक्री पर लागू 
थी। हँदराबाद ने उन कारोबारियों पर एक क्रम-कर लागू किया, जो राज्य के मुख्य कंपिजात्त 
कच्चे माल के निर्यातों को इसके इलाके मे छाते थे। मु 
सर्वोच्च न्यायालय ने वम्बई और तिरुवाकुर-कोचीन की अपीलो पर सविधान के 
२८६वें अनुच्छेद की एक प्रामाणिक व्याख्या पेश की। भारत सरकार के सामने इस पर 
जो विभिन्न मत पेश किये गये, उन पर, विशेषकर, इस' वात पर विचार करने के लिए कि 
सर्वोच्च न्यायालय ने २८६वों अनुच्छेद की जो व्याख्या की है, उससे ताल-मेल रखते हुए 
किस प्रकार से व्यापारियो का अधिक से अधिक हित हो सकता है, भारत सरकार ने नवम्बर, 
१९५३ में अधिकारियो का एक सम्मेलन बुलाया। आमतौर से इस सम्मेलन में छोग इस वात पर 
एकमत हो गए कि अनिवासी कारोवारियो पर आयातकारी राज्य यह बोझ नही डाल सकते कि 
वे आकर अपने. हिसाव-किताव की वही की जाँच करवाएँ, वल्कि वे दिखाये हुए लेखा-जोखा के 
आधार पर कर निर्धारण करें, और जरूरत पड़ने पर विवादास्पद विषयो को सुलझाने के लिए 
अपने अधिकारियों को भेजें। प्रत्मेक राज्य दूसरे राज्यो को माल निर्यात करनेवाले ऐसे 
व्यापारियों के नाम दे सकता है, जो छूट के दावेदार है । दी्घ॑कालीन समाधान के रूप 
में यह अस्ताव रखा गया कि आयातकारी राज्यो-द्वारा अनिवासी कारोबारियो परकर 
लगाते कै वजाय, अस्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान में उनसे एक क्रय-कर वसूछ किया जा 
सकता हूं। अधिकाश राज्यो ने सूचनाओ की पूति की पारस्परिक व्यवस्था स्वीकार कर ली थी, 
पर क्रय-्कर के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सवने पारस्परिक व्यवस्था को स्वीकार नही किया। इस 
सस्वन्ध में परिस्थिति अनिद्चित थी, पर राज्यो ने गैरकारोवारियों से कर लेना इस प्रकार 
शुरू कर दिया था कि उन्हे विक्री-कर के अवीन पजीकरणीय करार दिया था। कुछ राज्यो 
ने इस करदेयता को २६ जनवरी, १९५० से लेकर जनुदर्शी रूप में लागू किया। सरकारी 
सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि १९५३ की पहली अप्रैछ के पहले किसी भी तारीख से 
यह कर अनुदर्शी रूप में वसूछ किया जा सकता हैँ । 
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सविधान मे राज्यों को यह भी आदेश दिया गया था कि वे किसी भी वस्तु पर, जो 

समाज के जीवन के लिए कावून-द्वारा अत्यावश्यक करार दी गई है, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति 
के विना कर न छुगाएँ। १९५२ में कानून पारित हुआ था जिसमें कुछ वस्तुओ को समाज 
के जीवन के लिए अत्यावश्यक करार दिया गया। स्पष्ट ही इस रोक का उद्देश्य यह था कि 
इन वस्तुओं पर करमार कुछ हृद तक एकरूप हो और उद्देश्य यह न था कि इन पर विलकुलछ 
ही विक्री-कर न लगाया जाय। राज्य सरकारो ने इस नियम की निन्‍दा की, क्योकि जिन 
राज्यों ने इस कानून के पारित होते के पहले उत वस्तुओ पर कर लगा रखा था, वे लाभ 
में रहे। अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची बहुत लम्बी थी, और इनमें से कुछ जिसो पर केन्ओ 

द्वारा उत्पाद-कर तथा सीमाशुल्क के रूप में कर लगाया जाता था। 
राज्यो ने बढती हुई आवश्यकताओं तथा सविधान के रोकवाले नियमों के साथ अपनी 
पद्धतियों का ताल-मेरू स्थापित करने के लिए विभिन्न उपाय किये, और उनसे जी परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न हुईं, उनसे पद्धति वहुत ही जटिल हो गई। कर की ऊँची दर के कारण 
मध्यवर्ती लोग समाप्त हो गये । यो तो वहुपदी कर पद्धति में भी वहुत सी छूटो की जरूरत 
बढती थी। रिजायती दरें भी देनी पडी। आयातकारी राज्यो ने अनिवासियों पर न्यायाधिकार 
स्थापित करने के लिए जो वातें कीं, उनसे ज्यादतियाँ हुई । 


कुछ सुझावों की जाँच 

विक्री करों के सम्बन्ध में कई तरह के सुझाव दिये गये, कुछ सुझाव तो कर के दायरे 
को बढ़ाने के सवध में थे, और कुछ सुझाव ऐसे थे कि सीमाशुल्क, उत्पादकर गौर चुगी आदि 
छेकर इसका खात्मा कर दिया जाय। सर्वत्र प्रयोग के छिए भी कई तरह के उपाय जैसे 
चुनी हुई चीजों पर विक्री-कर, प्रथम सोपान पर विक्री-कर, कम दर वाला बहुपदी- 
कर और क्रय-कर आदि सुझाएं गए थे। एक प्रस्ताव यह भी था कि विक्री कर यूनियन के 
दायरे में कर दिया जाय! 

सेवाओ पर कर के सम्बन्ध में भी कई सुझाव दिये गये । सेवाओ को कई भागों में 
याँटा जा सकता है--शुद्ध सेवा, किसी वस्तु को बनाने में विशेष प्रकार की सेवा, और ऐसी 
सेवा जो कुल छेन-देन के एक अग के रूप में हो । आयोग शुद्ध सेवाओ पर बिक्री-कर को 
लागू किये जाने के पक्ष मे नही क्योंकि उसे गम्भीर प्रशासनीय दिक्‍्कतें हो जायेंगी । 
परिहरण आसान हो जायगा और सम्भव है कि सेवाओ पर कर पेशे पर छगे कर को दुगुना 
कर दे। रूगमग सभी राज्य इस विस्तार के विरोधी थे। 

कुछ विशेष वस्तुओं पर जिनके बनाने में एक हृद तक सेवा या हुनर छगगा है, कर 
निर्धारण कुछ राज्यों में नियमित है । कुछ राज्यो ने विशेष वर्गों को छूट दे रखी है। इनके 
विषय में कोई सिफारिश नहीं की गई। 

ऐसी चीजो की बिक्री पर, जिन पर सेवाएँ और कच्चा माल छूगता है, कर निर्धारण- 
सम्बन्धी स्थिति आमतौर पर सनन्‍्तोषजनक हैं। विभिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न सूत्र 
अलग-मलग राज्यों में प्रचलित है । 
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आगे के सौदे-सम्वन्धी कारोवारो (फारवर्ड मार्केट) पर विक्री कर के वजाय स्टाम्प 
शुल्क के द्वारा उचित रूप से अधिक कर लगता हैं। स्टाम्प-शुल्क क्लीयरिंग हाउस के द्वारा 
एकत्र किया जाय, जिसे प्रत्येक महत्त्वपूर्ण आगे के बाजार रखते है या यदि नही रखते 
तो उन्हे रखने के लिए मजबूर करना चाहिए। 

अखबवारो तथा विज्ञापनो पर इस समय कर लगाना उचित न होगा क्योकि इस 
पर बहुत विरोध होगा । चाहे कुछ भी हो, बहुत से अखवारो को उनकी कठिन परिस्थितियो 
के कारण छूट देनी पडेगी। छूट के कारण प्रशासनीय दिक्‍्कतें होगी और इससे राजस्व 
भी कम मिलेगा। 

चुनी हुई चीजो पर इस आधार पर बिक्री-कर लगाने को कहा गया है कि वास्तविक 
रूप से कुछ थोडी सी जिन्सो से ही अधिकतर राजस्व प्राप्त होता हैं, और इसका मतलब 
तुलनात्मक रूप से कम व्यापारियों पर कर लगाना होगा। पर जिन्सो से जो वसूली हुई है, 
उसके विश्लेषण से यह मत पुष्ट नहीं होता। कुछ वस्तुओ तक कर को सीमित कर देने 
का अर्थ ऊँची दर पर कर लेना होगा। अपेक्षाकृत कम धनी वर्गों पर करापात बढ़ेगा 
और कर-पद्धति अधिक प्रतिक्रियावादी हो जायगी। 

प्रथमपदी कर का सुझाव वर्तमान पद्धति के एवज्ञ में रखा गया है। इस प्रस्ताव 
के पक्ष में दूसरे देशो के तजवें की वात कही जाती हूँ । राजस्व के दृष्टिकोण से प्रथमपदी कर 
को विक्री-कर की कुल शाखाओ के एक पर्याप्त भाग को अपने में समेट लेना पडेगा। यह तभी 
हो सकता है जब कि अधिकतर व्यापार और व्यवसाय कुछ थोडे-से वडे उत्पादको, आयात- 
कारियो तथा थोक विक्रेताओं द्वारा होता हो। इस पद्धति के सम्बन्ध मे यह कहा गया है कि 
प्रशासन आसान होगा क्योकि करदाता कम होगे और कर अधिकारियो की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने में अधिक सम होंगे। यह कुछ दूसरे देशो के' लिए सत्य हो सकता है, पर 
इस देश की स्थिति में छागू नही हू । वम्बई विक्री-कर खोज समिति ने इस सुझाव पर 
विचार करने के वाद यह निष्कर्ष निकाला कि इसके' अनुसार न तो कारोबारियों को छाभम 
रहेगा, और न विक्री-कर विभाग को। एकपदी विक्री कर की तुलना में इसमें कई असुविधाएँ 
हैं। इसलिए यह पद्धति इस देश के लिए आमतौर पर लागू होने योग्य नही है, पर दूसरी 
पद्धतियों के साथ कुछ हालतो में काम में लाई जा सकती हैं। 

पेट्रोल कर, जो कई दृष्टियो से एक बिन्दु पर प्रथमपदी कर का ही एक रूप था, एक 
विश्येष प्रकार का है, क्योकि पेट्रोल का उत्पादन तथा वितरण सगठित हैं और यह तुलना- 
त्मक रूप से उच्च कर सह सकता हूँ। 

सभी राज्यो में कम दर वाले बहुपदी विक्नी-कर की सम्भावना पर बातचीत चलाई 
गई हैँ । इसमें कोई सन्देह नही कि ऐसा करने पर हिसाव-किताव का काम सरल हो जायगा, 
पर कम दर से राज्यो को उतना राजस्व नही मिलेगा जितना अब मिलता हैं। वर्तमान 
पद्धति के सम्पूर्ण एवजी के रूप में वहुपदी या एकपदी कर में यह कोई माकूल समाधान 
नही है, यद्यपि एक पुनर्संगठित विक्री-कर-पद्धति की सहायक विशेषता के रूप मेंयह अच्छा 
काम कर सकता हैं। 
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लोगो ने यह जो सुझाव रखा है कि विक्री-कर के स्थान पर ऋ्रयन्कर छगाया जाय, 
उसका उद्देश्य उस कठिनाई को दूर करना है, जो अनिवासी कारोबारियों पर कर छगाने 
के सम्बन्ध में उत्पन्न होती हैं। यह जो सुझाव रखा गया हैं कि राज्यो को चाहिए कि वें 
अपने निजी कारोवारियो पर क्रय-कर लगाएँ न कि उन अनिवासी कारोबारियो पर, जिन्होंने 
उन्हे माल बेचा है, आकर्पक ज्ञात हो सकता है, पर इसकी वहुत गम्भीर सीमाएँ है। मद्रास 
जैसे बहुपदी राज्यों को अनिवासी कारोबारियों पर कर लगाने से अपने यहाँ के कारो- 
बारियो पर क्र-कर लगाने की अपेक्षा कही अधिक राजस्व मिलता है । इसके' अलावा यह भी 
कठिनाई है कि भिन्न स्वार्थवाले विभिन्न राज्य कहाँ तक आपस में सयोजन करेंगे, जिससे 
आयातकारी राज्य को अपने यहाँ के कारोवारियो पर क्रय-कर लगाने में आसानी पडे । 
इस प्रकार क्रय-कर उन विशेष कठिनाइयों का समाधान नहीं करता, जिन्हे समावान 
करने के सम्बन्ध में इसका दावा है। 

ऊपरी तौर से देखने पर विक्री-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-कर, तथा चुगी के तुल्य 
मालूम हो सकता है, पर जहाँ तक कि यह सब वस्तुओ पर लगाया जाता है, तथा इसका 
भापात, जो वास्तविक रूप से सम्पूर्णत उपभोक्ता पर पडता है, इसके सग्रह का वरीका, 
जो कारोबारी की कर दान-सम्बन्धी जिम्मेदारी पर आधारित हैँ, इसे उत्पाद-कर तथा 
चुगी' से अरूग कर देता है। उत्पाद-कर उत्पादन पर कर है, न कि विक्री या विक्री से प्राप्त 
राशि पर। इसलिए उत्पाद-कर का सम्बन्ध साधारण रूप से उत्पादन केन्द्रो से ही हूँ । 

चुगी' किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेशविन्दु पर लिए हुए कर को कहते है, और कई क्षेत्रो 
में इसका उपभोग की विभिन्न श्रेणियों से कोई सम्बन्ध नही हैं। यह पानेवाले, ले जानेवाले 
या भेजने वाले से वसूल किया जाता है, और आवद्यक रूप से कारोबारी से नही। 

सीमा-शुल्क स्वय बिक्री-कर का स्थान नही ले सकते। वाहर से आये हुए कई माल 
'ऐसे है जो देश में भी उत्पन्न होते हैं और उत्पाद-शल्क सब घरेलू औद्योगिक माल पर 
प्रसारित नही किये जा सकते। इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्पाद और सीमाशुल्क के किसी भी 
समन्वय से उतना राजस्व नही मिल सकता जितना कि विक्री-कर से मिल सकता है, क्योकि 
बिक्री-कर उपभोक्‍ता के पास क्रियाशील होने के कारण ऐसे सब मालो को अपने दायरे में 
समेट सकता है। बिक्री-कर में यह सिफ्त हैं कि वह बहुत से मालो तथा कारोबारियों तक 
फैला हुआ हूँ । इसलिए भपेक्षाकृत कम दर होते हुए भी यथेष्ट राजस्व का सकता है। 
भले ही यह केन्द्रीय रूप से वसूल किया जाये फिर भी यह कर-पद्धति में एक फालतू चीज 
न होगी' जिसे उत्पादकर, सीमाशुल्क तथा चुगी के! समन्वय से सुविधाजनक रूप से हटा 
दिया जा सकता हो। विक्री-कर की वर्तमान पद्धति में बताई गई दिल्या में परिवर्तंत होने 
'पर भी उन समस्याओं का समाधाव नही होगा जो मौजूदा सविधान के दायरे में बिक्नी-कर 
के लागू होने से उत्पन्न होती है । 


यूनियन, राज्य और बिक्री-कर 
विक्री-कर-पद्धति के भविष्य का तकाजा यह है कि नीति-सम्बन्धी बडे प्रश्नों पर 
निर्णय हो जाय । सबसे बडा प्रश्न तो यह है कि इस पद्धति में यूनियन और राज्यो को क्या 
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स्थान दिया जाय। राज्य विक्रीकर के बिना चल नहीं सकते और दो या इससे 
अधिक राज्य के शब्दो में कहा जाग तो बिक्री-कर यूनियन के बिना नही चल सकता। इस 
पद्धति में यूनियन को एक स्थान देने की बहुत भारी जरूरत है, वह स्थान है अन्तर्राज्यीय बिक्रियों 
से सम्बद्ध सारा क्षेत्र । विक्री-कर के अन्तर्राज्यीय क्षेत्र में कानून तथा प्रशासन के बजाय जो 
बदलती हुईं आवश्यकता के अनुसार स्वयं बदल सके, संविधानिक कड़ाइयो का बोलबाला है। 
अन्तर्राज्यीय क्षेत्र में कानून और प्रशासन औपचारिक रूप से ही नही बल्कि वास्तविक रूप से 
यूनियन के हाथो में होना चाहिए । जहाँ तक व्यावहारिक क्षेत्र का सम्बन्ध हैं, प्रशासन का कार्ये 
राज्यों को सौंपा जाय। जो राजस्व अन्तर्राज्यीय या राज्य के अन्दर प्राप्त हो वह उपयुक्त 
राज्यो को मिलना चाहिए। अस्तर्राज्यीय क्षेत्र में राज्य ऐसी' पद्धतियों को विकसित करने 
में स्वतन्त्र हों, जो उसकी विशेष परिस्थितियो के लिए उपयुक्त हो । आयोग का कहना है--- 
“इस भ्रकार प्रत्येक राज्य में एक ऐसी पद्धति हो, जिससे उसकी अपनी आवश्यकताएँ पूरी 
होती हैं, और सारे भारत के लिए एक सयुकत' पद्धति उत्पन्न हो, जिसमें राज्यो में परस्पर और 
राज्य तथा यूनियन में असरदार तरीके से सहयोग हो सके । यही संक्षेप में हमारी मुख्य 
सिफारिश है, जिसके सम्बन्ध में और व्याख्या की जरूरत है। वह यथास्थान की जायगी (” 
विक्री-कर को सामने रखते हुए व्यापार और उद्योग-धधे की तुलूना के आधार दो हैं। 
आन्तरिक व्यापार पर कर का जो असर होता है, उसका फिर अस्तर्राज्यीय व्यापार पर असर 
पडता है। कर देने का भार व्यापारी पर है। इस प्रकार से इस पद्धति के विरुद्ध एक आन्दोलन 
खडा हुआ हैँ, और इसे हटाने की माँग की जा रही हैं। इसका विरोध मुख्यत फुटकर 
व्यापारियों की ओर से हुआ, जिन्हे तरह तरह का हिसाव रखना पडता है। उपभोक्ताओं 
की ओर से भी इसका विरोध हुआ क्योकि प्रत्यक्ष रूप से उन पर एक उच्च शुल्क का भार 
पडता हूँ, सारे व्यापारी समाज की ओर से भी इसका विरोध हुआ क्योकि बहुपदी कर 
का अर्शू माल उत्पादको, आयातकारियो तथा फुटकर बेचनेवालो में व्यापार की कडियों की 
कमी होता है, जिसका अर्थ कारोबार में कमी' तथा बेकारी का वढ़ना हैं। सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय के बाद जो उपाय किए गए, उनसे व्यापारियों की हालत और घिगड गई। 
इसलिए व्यापार, उद्योग-पन्धो तथा वाणिज्य के प्रतिनिधियों ने विक्री-कर के केन्द्रीकरण की 
माँग की है। लगभग सभी राज्यों ने इसका कडाई के साथ विरोध किया है। विक्री-कर राज्यों 
की पद्धतियों का एक अविच्छेद्य अग है, और यदि इस तरह के महत्त्वपूर्ण तथा रूचीले अग 
को हानि हुई, तो सचमुच गड़वड़ी पैदा हो जायगी । विक्री-कर की प्रधान विशेषता आथिक 
औजार के रूप में इसका रूचीकापन है जिससे राज्य सरकारो को विभिन्न राज्यो की बहुत 
ही भिन्न परिस्थितियों में इसे अपने छायक वनाकर काम करने का मौका मिलता है। 
उपभोग की औेणियाँ तथा कारोवोरियो के वग् प्रत्येक राज्य में बहुत अलग-अलग हैं। आयोग 
का कहना हँ---यदि विक्री-कर को रखना है तो यह रूचीलापन भी रहेगा। इस कर का 
फेल्द्रीकरण इस आधार पर नही होना चाहिए कि यह लचीलेपन की रक्षा का विरोबी हैं।” 
प्रत्येक राज्य में उपभोग की श्रेणियाँ तथा कारोबारियों के वर्ग बहुत्त अलग-अलग है। 
कर-प्रशासन के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ सब राज्यो में है, पर उस सम्बन्ध में भी प्रत्येक राज्य- 
फा० १३ 
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की स्थिति अलूग-अलरूग है, और यदि इन सव को एक साथ लिया जाय तो एक बहुत बडी 
और भयानक समस्यामो का ताँता सामने आता है। केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के 
लिए इस कर का प्रशासन-भार अपने ऊपर लेना अव्यावहारिक होगा, इससे भी विशेष महत्त्व- 
पूर्ण बात यह है कि केन्द्रीय सरकार फी जो कानून तथा नियम बनाने की शविति है, उसके द्वारा 
स्थानीय शिकायतो को फौरन और प्रभावोत्यादक रूप में दूर करना कठिन होगा, जैसा कि 
विना किसी विलम्ब के अक्सर करना पडता है । आयोग का कहना है---इस पृष्ठभूमि में 
हमारा यह दुढ विचार है कि विक्री-कर को राज्यीय से केन्द्रीय सरकार फो स्थानान्तरित 
नही किया जा सकता।” 
यह तो सही हँ कि इस कर का लगाना राज्यो के द्वारा जारी रहे, पर इसके कुछ 
पहलू हैँ जिन पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विचार होना चाहिए। वे चीजें हैं 
वैदेशिक व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य तथा समाज के जीवन के लिए आवश्यक माल 
'पर कर-निर्धारण। विदेशी व्यापार का जहाँ तक सम्बन्ध हैं सविधान के अनुसार वर्तमान 
परिस्थिति सतोषजनक है, और किसी भी राज्य ने इस विशेष व्यवस्था के बारे में शायद ही कोई 
शिकायत की हो। अन्‍्तर्राज्यीय वाणिज्य के सम्बन्ध में जो नियम हैं, उनसे व्यापार के लिए 
कई बहुत बडी जटिलताएँ उत्पन्न हो गई है, और सभी राज्य सरकारो ने इसके' विरुद्ध आवाज 
उठाई हैँ । संविधान में यह स्पष्टता के साथ बताया गया है कि कर उपभोग के साथ सम्बद्ध है, 
और निर्यात व्यापार इसमें से कोई हिस्सा वसूल न करे। इससे उपभोकक्‍ताओ के द्वारा एक 
विशेष ढंग से कर परिहरण किया जाने लगा है तथा कर सम्रह करनेवाले राज्यो के अपजीकृत 
कारोबारियों का ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो दूसरे राज्यों से क्रय करता रहता है । यदि 
राज्यों में इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण सहयोग और सयोजन होता, तो कठिनाइयाँ स होती, पर 
व्यवहार में ऐसा नही रहा। इसके अलावा यह भी कठिनाई थी कि कोई ऐसा ढग नही निकल 
'पाया जो बहुपदी और एकपदी पद्धतियो पर समान रूप से लागू होता। वहुपदी पद्धति वाले 
च्यज्य अन्तर्राज्यीय कारोबार का बहुत-सा कर हडप कर जाते है । 
राज्यों की शक्तियों को सीमित कर देने के कारण के रूप में अनिवायंता तथा अच्तर्रा- 

ज्यीय व्यापार के बीच में एक महत्त्वपूर्ण फर्क हैं । अन्तर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में किसी 
राज्य की सरकार तथा दूसरे राज्य के उपभोक्ताओ तथा कारोबारियों के बीच साविधानिक 
रोक है । ससद ओर केन्द्रीय सरकार अनिवायंता के सम्बन्ध में एक राज्य की आन्तरिक 
कर पद्धति में हस्तक्षेप करती रहती है। इसका कोई तकंसगत कारण नहीं मालूम होता 
कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न वस्तुओं को आवश्यक क्यो न करार दे, 
पर केन्द्रीय सरकार सर्वदा अखिल भारतीय ढंग से सोचती है, और इसका नतीजा यह 
होता हूँ कि ऐसे मालों पर छूट दी जाती है, जो राज्यो की अरहूग-अछूग इकाइयों की 
दृष्टि से नही, बल्कि सब राज्यो के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इस' प्रकार अनिवार्यता सम्बन्धी 
'तरकंसगत विभिन्न घारणाओ तथा अच्तर्राज्यीय व्यापार के बीच काफी घुटाला हो जाता है। 
इसके अलावा साविधानिक व्यवस्थाएँ उन मालछो पर लागू नही होती, जिन पर बिक्री-कर लगाए 
जा चुके हैं। इसका कोई कारण नही मालूम होता कि कोई राज्य अपने बिक्री-कर के 


( ९% ) 


विस्तार तथा दर के सम्बन्ध में निर्णय क्यों न करे, जिसका बोझ उसके निवासी उपभोक्ताओं 
पर पडता है, और जिसका सग्रह उसके निवासी कारोवारियो द्वारा होता हैं। आयोग का 
सुझाव है कि “जहाँ तक किसी एक राज्य के लोगो पर उसी राज्य के विक्री-कर का सम्बन्ध 
हैं, हमें यह अनावश्यक मालूम होता हैँ कि केन्द्रीय सरकार ससदीय कानून निर्माण के 
द्वारा एक ऐसे न्‍्यायाधिकार को उसी राज्य की अपनी शक्तियों के रूप में चालू रखे, जो 
साथ ही संगामी और एक दूसरे को काटनेवाला है।” सविधान में अन्तर्राज्यीय कारोबार 
में विक्री-कर के सवध में केन्द्रीय सरकार की हस्तक्षेप-सवधी जो व्यवस्था है, वह अनुपयुक्त 
है। फिर भी इस पर यह प्रतिवनन्‍्ध तो होना ही चाहिए कि विक्रीकर ऐसा न हो कि 
उसका अर्थ अनिवासी उपभोक्ताओ से वसूली हो। राष्ट्रीय आथिक नीति का आनुगत्य 
ऐसा मामला हूँ जिसका न केवल विक्री कर पर असर पडता है वल्कि राजकोषीय तथा अन्य 
आर्थिक मामलो पर भी असर पडता हूँ । इसके लिए उपयुक्त तरीका यह होगा कि आ्थिकः 
विकास में जिसमें, राजकोषीय नीति भी आ जाती है, समृचित सयोजन किया जाये, न कि: 
विक्री-कर के संबंध में कोई विशेष व्यवस्था हो। 

विक्री-कर के भविष्य में विकास के लिए आधारभूत नीति के' लिए ये मोटी-मोटीः 
बाते है --- > 

विक्री-कर राज्यीय कर के रूप में ही चालू रहे । 

राज्य की जिम्मेदारी और शक्ति उसी जगह समाप्त हो जाय तथा यूनियन की शक्ति 
और जिम्मेदारी का उसी जगह आरम्भ हो, जहाँ एक राज्य दूसरे राज्य के कारोबारियों 
पर प्रशासनीय रूप से तथा उपभोक्ताओं पर राजकोषीय रूप से हावी होता हो। 

अन्तर्राज्यीय विक्रियाँ यूनियन का काम हो। 


माल की विक्री दो प्रकार से विभक्त हो, एक तो अस्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य 
के दौरान में हो; और दूसरी जो ऐसी न हो। 
वसूली तथा नियंत्रण के सवध में यूनियन की शक्ति इस प्रकार कार्यान्वित हो कि 


कोई परिहार्य द्विगुणन (डुपलिकेशन) न हो, और राज्यो में परस्पर सयोजन के लिए 
उत्तेजना बनी रहे। 


इन वातो के अधीन प्रत्येक राज्य को यह स्वतत्रता रहे कि वह अपनी परिस्थितियों 
के अनुसार सबसे अच्छी विक्री-कर पद्धति विकसित करे। 

इसके बाद आयोग ने ऊपर बताई हुई बिक्री-कर नीति को कार्यान्वित करने के संवध 
में कुछ साविधानिक सद्योवनो का सुझाव दिया है। सक्षेप में इन संशोचनो में सब अन्‍्तर्राज्यीय 
कारोबार तथा कुछ ऐसे कारोवार के सम्बन्ध में जो भले ही अस्तर्राज्यीय न हो, पर ऐसी 
वस्तुओं के सबंध में, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है, केन्द्रीय रूप से कानून 
वनाने की व्यवस्था की गई है । “केन्द्रीय सरकार कर लगायेगी, साथ ही ससद द्वारा बनाये 
हुए कानून में इसकी व्यवस्था होगी कि राज्यो को कर-निर्धारण, कर-संग्रह आदि 
के विपय में केन्द्रीय सरकार के अधिकार दिए जाएँ।” 


आज / 0) 


कुछ अपवादो के अतिरिक्त बाकी सब वसूलियो को अपने पास बनाये रसने की भी 
एक पद्धति होगी। है 
यह बहुत ही जरूरी हैँ कि अन्तर्राज्यीय कर-निर्धारण की उन्ही थोडी सी मदो पर 
नियन्नण रहे, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण तया पारिभापित जिन्स है । ये जिन्स 
-कृच्चा माल या कच्चे माल के ढंग की चीज हो । अन्तर्सज्यीय कारोबार के परिमाण की दृष्टि से 
यह विशेष महत्त्वपूर्ण है, और समस्त देश की दृष्टि से और उपभोक्‍ता तथा उद्योगवघो की दृष्टि 
से भी विश्येष महत्त्वपूर्ण है । इसे कार्यान्वित करने के लिए सविधान में कुछ सशोचनो की 
आवध्यकता हैँं। सशझोधन का प्रकार यह होगा कि सव तरह के अन्तर्राज्यीय कारोबार और साथ 
ही अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण मालो का कारोबार केन्द्रीय कानून के अधीन 
हो जायगा। प्रस्तावित केन्द्रीय कानून में अन्तर्राज्यीय व्यापार में विक्रियो पर किस दर से कर 
बसूछ किया जायगा, यह वर्णित होगा। ये दरें तुलनात्मक रूप से सव मालो पर, सिवा 
उन मालो के जो विद्येप महत्त्व के हैं, छगभग एक प्रतिशत हो। विश्येप महत्त्व के माल 
'पर भी एक रुपये पर एक पैसे से अधिक न हो। किसी राज्य के पंजीकृत कारोवारियो 
तथा दूसरे राज्य के अपजीकृत कारोबारियों या उपभोवताओ के वीच जो कारोबार हो, उस 
'पर उसी दर से कर छगे, जो निर्यातकारी राज्य अपने इलाके के अन्दर के' उसी तरह के 
कारोबार पर छूगाते हैँ। कानून में साधारण द्वव्यो तथा विलासिता के द्रव्यो में किसी 
अकार के भेदभाव करने की आवश्यकता नही है, भले ही आन्तरिक वित्री के लिए उन 
राज्य सरकार की अपनी दरें भिन्न हो। 

केन्द्रीय कानून का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह हो कि यूनियन तथा राज्यों के तुलना- 

'त्मक न्यायाधिकार क्षैत्रो की ब्योरे में परिभाषा की जाय जिससे कि इसमें कोई सदेह न 
रहे कि बिक्री किस क्षेत्र में हुई। विद्येषज्ञ परीक्षण के बाद ही सम्बद्ध सिद्धान्तो का निब्चय 

हो सकता हँ। ऐसा किया जाये और वे सिद्धान्त कानून के' अन्तर्गत कर लिये जायें । 

अन्तर्राज्यीय व्यापार में विशेष महत्त्व वाले मालो पर राज्यीय विक्री-करो को नियमित 

करने के लिए केन्द्रीय कानून में ऐसे मालछो का स्पष्टीकरण किया जायें तथा उन मालो के 
आन्तरिक व्यापार पर कर-निर्धारण की शर्तें तथा रोके लगाई जायें। मुख्य छर्ते यह होनी 
चाहिए कि किसी भी राज्य में किसी पजीकृत कारोबारी के हारा की गई बिक्री या क्रय के 
अन्तिम सोपान पर कर वसूल करने की एकपदी पद्धति के अतिरिक्त और कोई पद्धति न हो । 
अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रस्तावित बिक्री-कर के फलस्वरूप जो प्राप्तियाँ हो, चह 

कर वसूल करनेवाले राज्य के द्वारा केन्द्रीय सरकार की ओर से पूर्ण रूप से रख ली जायें, पर 
जहां किसी राज्य के' पजीकृत कारोबारी तथा दूसरे राज्य के अपजीकृत कारोबारी और उप- 
मओक्ता के बीच व्यापार पर कर लगता है, वहाँ कर लगानेवाला राज्य अन्‍्तर्राज्यीय व्यापार 
के लिए निदिष्ट दर पर वसूली को अपने पास रख ले, और इसके अलावा जो वसूछी हो, उसे उस 
राज्य को सौंप दे, जिसने माल प्राप्त किया हो । राज्य के अन्दर जो माल बिफ्री-कर से मुक्त हैं, 
ये केन्द्रीय कर से भी मुक्त होगे, और राज्य उत विशेष रूप से वर्णित मालों पर भी 
कोई क्रम-कर नही रहेगा, जिन पर अन्‍्तर्राज्यीय बिक्री में केन्रीय कर वसूल किमा गया है। 


अं , 


कोयला, लोहा, इस्पात, कपास, चमडा, तिल॒हन तथा पटसन केन्द्रीय कानून में अन्तर्रा- 
ज्यीय व्यापार में महत्त्वपुर्ण माल करार दिये जायँ। यह सूची सिवाय उन सिद्धान्तो को 
- रोशनी में जिनकी सिफारिश की गई है वढाई न जाये, तथा अन्तर्राज्यीय कर निर्धारण परिषद्‌ 
की सलाह से ही इस सूची में वृद्धि की जाय । 


राज्य और बिक्री-कर 


यथेष्ट राजस्व प्राप्त करने के लिए आम बिक्री-कर उपयुक्त हैं। कम आय वाले 
वर्गों तक पहुँचने के लिए कर की दर नीची होनी चाहिए और पद्धति भी बहुपदी 
होनी चाहिए। करदेयता सम्बन्धी आवश्यकताएँ सरल हो और या वे छोटे कारोबारियों 
की क्षमता के अनुसार हो। यदि कर सारे लेन-देन तक प्रसारित कर दिया जाये, तो इससे 
यह कारोवारियो तथा मालो, दोनो ही की दृष्टियो से बहुत विस्तृत हो जायगा। कर की दर 
थोडी होने के कारण दरिद्वतर वर्गों के रहन-सहन की लागत में कोई जनुचित वृद्धि न होगी। 
बड़े कारोबारियों के लिए यह कर एकपदी करके साथ मिला दिया जाना चाहिए। 
राज्य-सरकारों को आवश्यक परिवर्तन करने में कुछ समय लगेगा और प्रत्येक राज्य-सरकार 
के क्षेत्र में परिवर्तन की गति तथा परिवर्ततकाल की अवधि वहाँ की परिस्थिति के अनुसार 
भिन्न-भिन्न होने के लिए वाध्य हे। ५,००० रु० वाषिक के ऊपर कारोबार के कारोबारियों 
को बहुपदी कर के अधीन करना चाहिए, ऐसे खेतिहरो के मामले में कुछ अपवाद मानना 
चाहिए जो अपने आप ही' उत्पादन करते और उसे बेचते हैं। फुटकर कारोबारियो के 
'लिए, जिनके लिए प्राथमिक हिसाव भी रखना असम्भव है, एक कम्पोजिशन वाली योजना होनी 
चाहिए। लेखा भरने के पर्चे सरल और आसानी से समझे जा सकें। वहुपदी-कर की नीची' 
दर किसी भी राज्य के लिए स्वय विक्री-कर की एक उपयुक्त पद्धति नहीं हो सकती। 
उच्चतर दर पर किसी कर को वसूल करने का सबसे अच्छा तरीका यह हैँ कि एकपदी पद्धति 
में कर विक्री' के अन्तिम सोपान में वसूल किया जाये। यदि कर योग्य राशि तुलनात्मक रूप 
से ऊँची सीमा पर, मान लीजिए ३०,००० रु० वाधषिक पर निर्दिष्ट हो, तो कारोवारी मुख्यतः 
गहरी इलाको के होगे और वे हिसाव-किताव अधिक अच्छी तरह से रख सकेंगे। वहुपदी-कर की 
दर तथा कर योग्य राशि क्‍या हो, इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता तथा परि- 
स्थितियों के अनुसार निर्णय करेगा । एकपदी पद्धति की उच्चतर दरें उन वस्तुओ पर लागू हो 
जो अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के रहत-सहत की छागत से सम्बद्ध न हो। यह सब तरह के मालो पर 
आवश्यक रूप से एक जैसा न होगा । कुछ विलासिता की वस्तुओ- पर उच्च शुल्क छूगने 
चाहिएँ। इस समय कुछ राज्यो में साधारण और विलासिता के द्र॒व्यों में कोई फर्क नही है। 
इन राज्यो को विलासिता के द्रव्यो पर उच्चतर कर ऊूगाना चाहिएु। जिन राज्यो में इस 
प्रकार भेदमूलक दरें हैं, उन्हे विछासिता के द्रव्यों की सख्या बढानी चाहिए। एकपदी कर 
से छट केवल कुछ बडे और सुपरिभाषित माल के वर्गों को देनी चाहिए जो 
गरीब लोगो की जीवन-यात्रा में बहुत जरूरी हैं। स्वयं उत्पादको के द्वारा बेचे जाने वाले 
कच्चे मार को अपवाद मान लेना चाहिए। इसके जलावा विक्री-कर सम्बन्धी स्यायतें किसी 
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प्रकार के व्यापार या कार्य को बढाने का कोई मुनासिव तरीका नही है| कुछ ऐसे सुपरिभाषित 
माल-वर्यों को इस रूप में छूट देनी चाहिए कि व्यापारी वर्ग और साथ ही प्रशासक भी इसे 
समझ सकें। जिन्सो के मूल्य से सम्बद्ध छूठें त्मी छागरू होती है, जब कि आमवर्ग की कोई 
जिन्स एक विश्येष मूल्य के नीचे विकती हे, तो उससे गडवडी पैदा होती हैँ, हिसाव-किताव 
में जटिलता आती है और करापवचन होता है। इसलिए राज्यों को चाहिए कि वे ऐसी 
छूटो की विज्ञप्ति न दें। 

राज्यों के लिए अनुकूल दरो के अनुसार उच्चतर कारोबार पर एकपदी कर लगाये 
जाने के साथ | प्रतिशत आधारभूत बहुपदी करवाली योजना छागू करने का एक परिणाम 
यह होना चाहिए कि राज्य सरकार के विक्री-कर-राजस्व में वृद्धि होगी । समावना यह है 
कि लचीली कर-प्रणाली अपनाने से कर-प्रणाली सरल और अधिक युक्‍्ति-युक्त होने के साथ- 
साथ प्रत्येक राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। अन्तर्राज्यीय कारोबार पर लगनेवाले केन्द्रीय 
कर की प्राप्तियो और अपवचन में कमी होने से राज्य को लाभ पहुँचना चाहिए। राज्यों 
के लिए अनिवासी व्यापारियों पर कर रूगाना अनावश्यक हो जायगा। इस सिफारिश के 
मान लिये जाने पर यह अनिवार्य होगा कि राज्यों को अनिवासी' व्यापारियों पर न तो 
कर लहूगाना चाहिए और न क्रय-कर छाग्रू करना चाहिए। 

व्यापार और उद्योग-घधो की ओर से विक्री-कर का जो विरोब हुआ, वह विशेषतर 
कर की प्रशासन-प्रणाली के! परिणामस्वरूप हुआ । भ्रष्टाचार के आरोपो को यो ही उडा 
नही दिया जा सकता। कर-निर्धारण शीघ्र नही हुआ, और शेष वाली राशि वरावर बढती गई । 
अष्टाचार के उन्मूलन के लिए ठोस और शीघ्र फल देने वाले उपाय किये जाने चाहिएऐं, 
और नियम तथा प्रक्रियाएँ ऐसी वनाई जानी चाहिए जो स्पष्ट हो और सरलता से 
समझ में आ सकें। कर अधिनियम में कर-सग्रह सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं का उल्लेख नही 
किया गया, और उनमें से कुछ का उल्लेख तो नियमों में मी नहीं हुआ। नियमों में 
प्रस्तावित सयोघनो के अध्ययन के छिए समय-समय पर व्यापार, उद्योग तथा जनता को जो 
समय दिया गया, वह अक्सर अपर्याप्त था। ऐसी भी शिकायतें आईं कि नियमों में बहुत 
जल्दी-जल्दी परिवरतंन किये जाते रहे। राज्य-सरकारों को इन शिकायतो पर ध्यान देना 
चाहिए। बिक्रीकर तथा उससे सम्बन्धित्त आवश्यकताओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो 
शिकायतें आई, उनका सम्बन्ध छूट, हिसाव-किताब तथा विवरण-पत्रो से है। 
“छूट' की जो परिभाषा दी गई, वह अस्पष्ट है। बिक्रियो पर छूट इस दातें के साथ है कि 
बिक्षियाँ विशेष उद्देश्यो के' लिए हो अथवा विज्ञेष वर्ग के खरीदारों की हो। ऐसी बातो 
से कठिनाई पैदा होती हैं। आवश्यक यह है कि छूट का क्षेत्र काफी विस्तृत हो तथा इसके 
साथ ऐसी शर्तें आदि जुडी न हो जिनके लिए प्रमाण पेश करने की आवश्यकता हो। 


_... इंसरी बडी शिकायत हिसाब-किताब के पेचीदा होने की रही है। राज्य-सरकारो 
ने इन कठिनाइयों को आमतौर पर स्वीकार किया। बहुत से राज्यो में छोटे व्यापारियों 


के लिए कम्पोजिशन की एक योजना है। अधिकाश राज्यो में विवरण-पत्र दिया जाना 
. आवश्यक हूँ, और कर प्रत्येक तीन महीने के वाद दिया जाता है। इस प्रकार उन व्यापारियों 


है. 0 


को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पडता है, जो विशेषकर छूट” वाली वस्तुओ 
का ही कारोबार करते हैं। ऐसे व्यापारियों के लिए साल में दो वार विवरण-पत्र तथा कर 
देना अधिक उचित होगा। 

विक्नी-कर सम्बन्धी अधिकारियों के प्रशासकीय अधिकार अधिक विस्तृत है। इन 
पर उच्चतर अधिकारियों द्वारा कडी निगरानी रखी जाने की आवश्यकता है। 

अधिकाश राज्यो में कर-निर्धारण का काम शेष पडा हुआ है। कर-निर्धारण में देरी 

होने के कारण कई पेचीदे झगड़े खड़े हो जाते हूँ । शेष राशियों का सग्रह सुगमता से तभी हो 
सकेगा जब सग्नह करने का काम वर्ष समाप्त होने के तुरन्त वाद कर लिया जाये, नही तो 
अधिकाश मामलो में शेष राशियाँ प्राप्त ही न की जा सकेंगी। कुछ राज्यो में यह काम इसलिए 
बचा रह गया कि उनमे कर्मचारी अपर्याप्त थे। इस' सम्बन्ध में कर्मचारियों का पर्याप्त 
सख्या में होता आवश्यक हैं। 

जाँच-पडताल तथा निरीक्षण के कार्य की ओर भी उतना ध्यान नही दिया गया जितना 
दिया जाना चाहिए था। अपवचन का पता छूगाने तथा विभाग और व्यापारियों के बीच 
सम्पर्क बनाये रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि निरीक्षण-कर्मचारियों का एक विभाग 
अलरूग खोला जाये। 

राज्य में व्यापार के प्रकार तथा उपभोग आदि के' सम्बन्ध में आँकडे रखने तथा 
व्यापारियों के' कारोबार के सम्बन्ध में रेलवे तथा कर-अधिकारियो से जानकारी प्राप्त' करके' 
कर देने से बचने वालो का पता छगाने में सहायता देने के' लिए प्रत्येक विक्री-कर विभाग 
में गुप्तचर विभाग का खोला जाना सर्वथा उचित हैँ। सम्बन्धित लोगो की जानकारी के 
लिए आय-कर सम्बन्धी प्रक्रियाओं के विषय में राज्य सरकारें यदि विश्वसनीय पुस्तिकाएँ 
निकालने लगे, तो इससे भी काफी सहायता मिलेगी'। 

विक्री-कर छागू किये जाने पर पजीकृत व्यापारियों ने ग्राहकों से विक्रीकर अरूग 
से लेता शुरू कर दिया, इसे राज्य-सरकारो ने चुपचाप स्वीकार कर लिया। यह अवुचित था 
क्योकि ग्राहक विक्री-कर न देने के लिए व्यापारियो के साथ सौदेवाजी करने लगे, और 
व्यापारी भी विक्री-कर न लेने के लिए इस शर्त पर राजी होने छूंगे कि ग्राहक उनसे वाउचर 
न माँगें। वाउचरो तथा नकदी चिट्ठो का दिया जाना तो अनिवायें कर दिया जाना चाहिए, 
पर उनमें अलूग से बविक्री-कर के उल्लेख को प्रोत्साहन न दिया जाये। 

कर-अपवचन की रोक-याम के लिए प्रशासकीय आवद्यकताओ को, जिनमें हिसाव- 
किताव तथा विवरण-पत्र आदि आ जाते हैं, सरल' बनाने की' अधिक आवश्यकता तथा 
गुजाइश हैँ) विभाग के उच्चतर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा आकस्मिक जाँच- 
पडताल की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तथा छोटे अधिकारियों द्वारा किये गये 
कर-निर्धारणो का भी परीक्षण करवाया जाना चाहिए। अनुभव से पता चला कि कर- 
प्रणाली जितनी अधिक पेचीदा होगी, अ्रष्ठाचार उतना ही अधिक वढेगा और लोगो में अप- 
वचन की प्रवृत्ति का विस्तार होगा। 

व्यापार तथा उद्योग-क्षेत्र के साथ उचित सम्पर्क बनाये रखने के लिए प्रत्येक राज्य 
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में उपभोक्ता तथा व्यापार और उद्योग-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाली एक छोटी समित्ति 
स्थापित की जानी चाहिए। ऐसी विक्रीकर सलाहकार-समितियो द्वारा राज्य-हित-सम्बन्धी 
मामछो पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि व्यक्तिगत झगडों तथा 
कठितनाइयो पर। हि 
विभाग तथा व्यापारी के बीच के विक्री-कर सम्बन्धी झगडो की अन्तिम अर्प 
का निर्णय करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतत्र अधिकारी होना चाहिए। अधिकाश 
राज्यो में सुनवाई के लिए ऐसी अपीर्ले उच्चतर कार्यपालिका अधिकारियो के पास जाती हैं, 
जिन पर व्यापारियों को उतना विद्वास नही होता, जितना उन्हे स्वतन्त्र अपील सुनने वाले 
अधिकारी पर होगा। कुछ राज्यो में विक्री-कर न्‍्यायाधिकरण है, और उनका काम सतोपप्रद 
है। ऐसे न्‍्यायाघिकरण सभी राज्यों में स्थापित किये जाने चाहिए। 
विक्री-कर के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्यो के वीच पारस्परिक जानकारी के विनिमय 
की आवश्यकता है। कई वार समान हित के मामलो में विभिन्न राज्यो के विक्रीन्‍कर 
विभागों के बीच पारस्परिक परामशं आवश्यक पाया गया। इसके अलावा साल में कम से 
कम एक बार सभी राज्यो के बिक्रीकर विभागों के अध्यक्षो का सम्मेलन भी वाछनीय 
है। ऐसे वाधिक सम्मेलन अन्तर्राज्यीय कर-परिषद्‌ के तत्वावधान में किये जाने चाहिएं। 
अल्तर्राज्यीय कर-परिषद्‌ को वास्तविक दरो, विक्री-सीमाओ तथा छूट आदि 
के अलावा बिक्री-कर सम्बन्धी कानून, नियम तथा प्रक्रिया आदि के मामलो में यथासभव 
एकरूपता छातने का प्रयास करना चाहिए। परिषद्‌ इस कार्य को अपने विक्री-कर सम्बन्धी 
कार्यों में सर्वप्रथम कार्य समझे। 


मोटरगाडियो तथा मोटर स्पिरिट पर राज्यीय कर 7] 


मोटरगाडियो तथा मोटर स्पिरिट पर केन्धीय, राज्यीय तथा स्थानीय अधिकारियों 
द्वारा विभिन्न अ्कार के कर लगाये जाते हैं । केन्द्र सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-कर रूग्राता है, 
राज्य बिक्री-कर तथा मोटरगाडी-कर छूुगाते है तथा स्थानीय निकाय वाहन-कर और 
मार्गेकर लगाते हैं। 

मोटरगाडी-कर सारे भारत में पहले-पहल शुल्क (फीस) के रूप में भारतीय 
मोटरगाडी कानून, १९१४ के अन्तर्गत लगाया गया था। समय-समय पर इस छुल्क में 
वृद्धि की जाती रही। १९२७ में सडक विकास समिति ने सिफारिश की थी कि केस्रीय 
सरकार को मोटर स्पिरिठ पर दो जाना प्रति गैलन के हिंसाब से विद्वेष कर लगाना तथा 
उससे जो कुछ भी राजस्व प्राप्त हो, उसे केन्द्रीय सडक कोष के नाम जमा करना चाहिए। 
इसी के साथ-साथ सिफारिश में यह भी कहा भया था कि राज्यों को सडक-विकास के 
लिए विच की व्यवस्था करने की दृष्टि से मोदरगाडियों पर कर छुगाने की सभावना पर. 
विचार करना चाहिए। ये सिफारिशों स्वीकार कर ली गईं, और १९३० में मोटर स्पिरिट 
पर दो जाना प्रति गैलन का अतिरिक्त कर रूगा दिया गया। इस प्रकार प्राप्त होनेवाली 
राशि से केन्द्रीय सडक कोष का निर्माण हुआ। राज्यो ने मोटरगाडियो पर कर छूगाने 


( १०५ ) 


के छिए अऊूग से कई कानून बनाये। सडक-विकास' समिति ने सुझाया कि मोटरगाड़ियो 
पर समेकित (कनसोलिडेटेड) कर लगाया जाना चाहिए, तथा मार्ग-कर जैसे कर समाप्त 
कर दिये जाने चाहिए। इस सिफारिश पर कई राज्यो में कार्रवाई की गई। उनमें से कुछ मे 
अछग से सड़क-कोष का निर्माण हुआ, और शेष राज्यो ने कर से होनेवाली वसूली को 
सामान्य राजस्व के रूप में दिखाया। 

मोटरगाडियो पर छगांये जानेवाले कर का आधार भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न- 
भिन्न हैं। मोटर स्पिरिट पर विक्री-कर सबसे पहले १९३७ में मध्य प्रदेश में छगाया गया। 
अच्य राज्यो ने भी ऐसा ही किया, और 'ग' भाग के कुछ राज्यों को छोडकर भारत के अन्य 
सभी राज्यों ने मोठर स्पिरिट की विक्री पर कर लूगाया। विभिन्न राज्यों की दरें 
भिन्न-भिन्न थी । 

सडक-विकास का सर्वप्रथम योजनात्मक कार्यक्रम १९४३ में नागपुर में होनेवाले 
मुख्य इजीनियरो के' एक सम्मेलन में तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम में ३१८ 
करोड़ रुपये की कुछ लागत पर ३,६४,००० मील पक्की सडकें और बनवाने के 
दस' वर्षीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त तथा सामाव की कमी के कारण 
योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नही किया जा सका। वाद के मूल्य-स्तरो के आधार पर 
योजना आयोग ने अनुमान रूगाया कि नागपुर-योजना पर ७४४ करोड़ रुपये व्यय हो जायेंगे, 
जिसमें से १३३ करोड़ रुपये राष्ट्रीय मार्गों पर तथा शेष अन्य सड़को पर व्यय होगे । 

केन्र ने १ अपर, १९४७ से राष्ट्रीय मार्गों को कायम' रखने के' लिए वित्त-सम्बन्धी 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर के लिया। पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सडक-विकास' योजनाएँ 
नागपुर-योजना से बहुत छोटी थीं। विशेषकर, ग्राम-संचार साधनों का विकास' पूरी समस्या 
की तुलना में बहुत छोटे पैमाने का था। 

मोटरगाडियो तथा मोटर स्पिरिट पर कई कर लग जाने तथा दरो में अधिक भिन्नता 
के कारण १९५० में मोटरगाडी-कर जाँच समिति की नियुक्ति हुईं। समिति द्वारा की गई 
जाँच-पडताल से पता चला कि भिन्न-भिन्न राज्यों में न केवल मोटरणगाड़ी-करो की दरें ही 
भिन्न-भिन्न हैं, वल्कि कई अतिरिक्त कर जैसे प्रवेश कर, यात्रियों तथा सामान पर कर 
अथवा उफ्कर, अनुमतिपन्र आदि, विक्री-कर, वाहन-कर, चुगी, आवागमन-कर तथा मार्गे-कर 
लगाये गये थे। 

समिति ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक राज्य सरकारो तथा स्थानीय विकायों का 
सम्बन्ध हैँ, केवल इंघन-कर तथा मोटरगाड़ी-कर लगाये जाने चाहिए, और अन्य सभी कर समाप्त 
कर दिये जाने चाहिए मोटरगाड़ी-कर की उच्चतम दरें निर्दिष्ट हो, जिन्हें मद्रास में प्रचलित 
दरो से कम रखने को बात कही गई। मद्रास में ही उच्चतम दरें थी। कर के आवार के 
सम्वन्ध में समिति ने सिफारिश की थी कि मोटर साइकिलो पर सामान्य दरो पर, मोटर- 
कारों पर खालो अवस्था में वजन के अनुसार, सामान ढोनेवाली गाड़ियो पर छूदी हुई 
अवस्था में वजन के अनुसार तथा बसो पर बैठने के स्थानों की सर्या के अनुसार कर छरूगाये 


जाने चाहिए। अन्य गाड़ियो के सम्बन्ध में समिति ने भूमि-राजस्व के प्रत्येक रुपये पर एक आने 
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की, 


के हिसाव से सडक-उपकर लगाने की सिफारिश कौ थी। केन्द्रीय तया राज्य सरकारों के 
प्रतिनिधियों से निर्मित परिवहन सलाहकार परिपद्‌ ने समिति की सिफारिशों पर विचार 
किया। राज्यो के प्रतिनिधि मद्रास की दरो के स्तर पर उच्चतम दरो के लिए इस वात पर 
राजी हो गये कि प्रत्येक पाँच वर्षों के अन्त में उस पर पुनविचार किया जाये। चुगी तथा 
अन्य स्थानीय करों तथा नगरपालिकाओ द्वारा छग्ाये जानेवाले वाहन-कर के उन्मूलन 
का आम तौर पर विरोध हुआ। 


कई करो का लगाया जाना भारत के लिए कोई विचित्र वात नहीं। चुगी तथा 
टमिनल करों और मोटरगाडियो पर छरूगनेवाले कर के वीच बहुत कम सम्बन्ध हें, 
क्‍योंकि पूर्वोक्त कर सामान पर छगाये जाते हैं, और शेपोक्त कर गाडियो पर 
लगाये जाते हैं। चुगी तथा अन्य करो के उन्मूलन के लिए जो तर्क दिये जाते है, उनका मोटर- 
गाडियो पर लगाये जानेवाले कर से कोई विद्ेप सम्बन्ध नहीं है। चुगी तथा अन्य करो 
से भिन्न नगरपालिकाओ द्वारा छूगाया जाने वाला वाहन-कर परोक्ष कर है, जो राज्य सरकारों 
द्वारा मोटरगाडियो पर ऊरूगाये जानेवाले कर से अलग हैँ। अपेक्षित यह है कि दोनो करो 
को समेकित कर दिया जाये, नगरपालिका द्वारा ऊंगाया जानेवाला कर समाप्त कर दिया 
जाय, मोटरगाडी-कर बढा दिया जाये तथा अतिरिक्त कर को एक निद्दचत सूत्र के माधार 
पर विभिन्न नगरपालिकाओ में बाँट दिया जाये। यह व्यवस्था वडे निग्रमो के अनुकूल 
न होगी। इनके क्षेत्र में ऐसे करो को मोटरगाडी-कर में मिला देने का प्रयास न किया 
जाय। पर राज्य-सरकारो को ऐसी मोटरगाडियो पर लगाये जानेवाले कर के सम्बन्ध में 
कुछ कमी करनी चाहिए, जिनका आवागमन केवल ऐसे निगमो की सीमाओ के अन्तर्गत ही 
होता हो। 

मन्य सम्बन्धित राज्य-कर हँ--मोटरगाडियो तथा उनके पुर्जों पर विक्री-कर, सामान 
तथा यात्रियों के ले जाये जाने पर कर तथा श्रवेश-कर जैसे विविध कर। जहाँ तक बिक्री 
करों का सम्बन्ध हैँ, यह मान लेना कठिन है कि मोटरगाडियाँ उन वस्तुओं की सूची के 
उपयुक्त नही हैं, जिन पर राज्य सरकारें विशेष दरो पर कर छगाती है । 


आसाम, विहार, मद्रास तथा पजाव में यात्रियो तथा सामान पर कर लिया जाता है । 
राज्य सरकारें माल तथा यात्री ढोने वाली गाडियो पर लगने वाले करो के उन्मूलन के विरुद्ध 
हैं जैसा कि मोटरगाडी-कर जाँच-समिति ने सुझाया था। यहाँ प्रासगिक विचारणीय बात यह 
है कि वया इन करो तथा इनसे सम्बन्धित करो का सयुक्त प्रभाव ऐसा होगा जिससे मोटर 
परिवहन के विकास में वाधा पडेगी। जहाँ मोटरगाडी-कर स्वय ही बहुत अधिक है, वहाँ 
यात्रियों तथा सामान पर अरूग से कर लगाना न्यायोचित नही होगा। 


कुछ राज्य प्रवेश-कर वसूल करते है। दुबारा कर लगाने की समस्या के निपटारे 
के लिए का भाग के कुछ राज्यो में पारस्परिक व्यवस्थाएँ हैँ। किन्तु दूसरे राज्य में 
पजीकृत मोटरगाडियो पर रूगने वाले प्रवेश-कर अथवा फीस, लाइसैन्स-शल्क आदि समाप्त 
किये जाने चाहिए। हु 
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मोटर स्पिरिंठ के यातायात के किराये की दरों को एक समान करने के लिए मोटर- 
गाडी-कर जाँच-समिति ने परिवहन उपकर की सिफारिश की थी। सामुद्रिक राज्यों ने 
पेट्रोल के मूल्यों के! समानीकरण का विरोध किया। उनके इस' तक में कुछ वल अवश्य 
था कि मूल्यों के समानीकरण के लिए केवल पेट्रोल को ही न चुना जाये, और इसीलिए 
पेद्रोल पर परिवहन उपकर का ऊुगाया जाना स्वीकार नही किया गया। पेट्रोल पर विक्री-कर 
के सम्बन्ध मे प्रति गेलन ६ आने की दर एकसार की अपेक्षा उच्चतम मानी जानी चाहिए। 

समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि भूमि-राजस्व के प्रति रुपये पर एक जाना के 
हिसाव से वेलगाडियों पर संडक-उपकर लरूगाया जाये। अ्राम-संचार-साधनों के लिए 
ग्रास-क्षेत्र से घन उपलब्ध होना चाहिए, क्योकि किसानों पर लगाये गये कर से होने वाली 
प्राप्ति की अपेक्षा इसके लिए कही अधिक वित्त की जआवश्यकता है। ऐसे किसी 
भी प्रकार के उपकर के उपयोग का भार स्थानीय सस्थाओ पर छोड दिया जाना चाहिए। 

मोटरगाडी-कर जाँच-समिति ने केन्द्रीय तया राज्य-करो का एक भाग सड़क- 
विकास के लिए सुरक्षित रखने की एक विस्तृत योजना की सिफारिश की थीं। समिति ने 
केवल केन्द्रीय सरकार के लिए ही नही, वल्कि राज्य सरकारों के लिए भी सडक-कोषो के 
निर्माण की तथा राज्यो के सामान्य राजस्वों मे से सडक व्यय का रूगमभग एक तिहाई 
उनके अपने सड़क-कोषो में रूगाने की सिफारिश की थी । 

यद्यपि राजस्व में से विशेष उद्देश्य के लिए घन सुरक्षित करने की प्रवृत्ति को 
साधारणतया प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, पर सडक-विकास के लिए इसे अपवाद 
भानना चाहिए। मोटरगाडियो तथा मोटर स्पिरिट पर लगनेवाले करो से होनेवालीः प्राप्ति 
में से घन सुरक्षित करने की निम्न व्यवस्था अधिक उचित होगी--- हि 

(के) केन्द्रीय सइक-कोप मे केन्द्र अपना वर्तमान वापिक दान देता रहे । 

(ख) राज्यो को अयने सडक-कोष में मोटर स्पिरिट पर छगने वाले कर से होते 
वाली अपनी प्राप्तियो में से कम से कम २५ प्रतिशत देना चाहिए; इसके अतिरिक्त मोटरगाडी- 
कर से होने वाली प्राप्ति के जेप का भी कम से कस २५ प्रतिशत इस कोप में दिया जाना चाहिए। 

(ग) केन्धीय सरकार को केन्द्रीय सडक को में से राज्य सरकारो को अनुदान देते 
रहना चाहिए। 

(घ) ग्राम-सचार-साधनो का काफी विस्तार किया जाना हैँ; एक विशेपज्ञ-समिति 
को ग्राम-सचार-सावनो के विकास के लिए एक विस्तृत योजना के प्रोद्यौगिक तथा वित्तीय 
पहलुओं का सर्वेक्षण करना चाहिए । 

(ड) एक अखिल भारत ग्राम-सचार-साधन कोप स्थापित किया जाना चाहिए। 
फैद्ध को सीमा शुल्को और उत्पाद-करो में से ४॥ आने प्रति गैलन के वरावर राशि इस 
कोष में डालनी चाहिए, जिसमें से सभी राज्यो को अशदान मिलने चाहिएं। राज्य सरकारों को 
आम-सचार-साधनो पर होनेवाले व्यय के लिए केन्धीय अनुदान का कम से कृम २५ प्रतिशत 
अंद्दान देना चाहिए। स्थानीय वोर्डो तथा ग्राम-पचायतो को भी नि 


शुल्क श्रम तथा 
ने शुल्क सामान आदि के रूप में यथोचित अनुदान देता चाहिए | 
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मोटरगाडी-कर जाँच-समित्ति ने आन्तरिक परिवहन नीति के सिद्धान्तो के सम्बन्ध 
में १९५० में सयुक्त राष्ट्र सघ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मडछ द्वारा दिये गये सुझावों 
का साधारणतया समर्थन किया था। ये सुझाव सिद्धान्तों की उचित तया पर्याप्त पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत करते है। 

मोटरगाडी-कर जाँच-समिति द्वारा सुझाया गया कर का आधार बहुत से राज्यो 
में पहले से ही प्रचलित और स्वीकृत हो चुका था । * 

मोटरगाडी-कर के लिए अधिकतम दरों का निर्धारित किया जाना मुख्यतः राज्यीय 
करों तथा यूनियन की नीतियो के समन्वय का प्रइन है। 

उन मामलो पर, जिनका समावेश परिवहन सलाहकार परिपद्‌ की चर्चा में नही हुआ 
था, अन्तर्राज्यीय कर परिपद्‌ द्वारा अतिम रूप से विचार किया जाना चाहिए। मोटरगाडियो 
पर कर लगाने के राज्याधिकार पर रोक लगाने वाले कानून बनाते समय इस परियद्‌ की 
सम्मति को ध्यान में रखना चाहिए । 


स्टाम्प-शुल्क (मुद्राक कर) तथा न्यायालूय-शुल्क स्टाम्प-शुल्क 
स्टाम्पन्घुल्क का उपयोग विशेष करो के सग्रह के साधन तथा एक प्रकार के कर के रूप 
में होता है। इन शुल्को के आपात के सम्बन्ध में आम नियम वनाया जाना सभव नही है। दूसरे 
देशो में इनका उपयोग हो रहा है, और इन्हें कानून तथा लोकाचार का वल मिला हुआ है। 


विलेख (इन्स्ट्रूमेण्ट) पर स्टाम्प-शुल्क दो सिद्धान्तों के आधार पर लरूगता है। शुल्क 
सौदे के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, किन्चु वह विलिख पर ही लगाया जाता 
है, सौदे पर नही। १९२२ से, जब स्टाम्पन्शुल्क कुछ झर्तों के साथ प्रान्तीय सूची में हस्तान्त- 
रित कर दिया गया था, कई राज्य स्टाम्प कानून की अनुसूची में आये हुए अधिकाश विलेखो 
पर शुल्क बढा चुके हैं। 'ख' भाग के राज्यो की दरें बहुत कुछ पडोस के 'क' भाग के राज्यो की 
जसी ही हैं। 

स्टाम्पन्शुल्क मुख्यत' सम्पत्ति के हस्तान्तरण के विलेखो, व्यापार-सम्बन्धी सौदे के 
विलेखो तथा स्टाक तथा जिन्स बाजार-सम्बन्धी विलेखो पर ही लिया जाता है। बम्वई सरकार 
वायदों के सौदो पर लूगाये गये शुल्को से प्रतिवर्ष लगभग ५० छाख रुपये प्राप्त करती है। 
राजस्व की दृष्टि से अन्य सौदो से सम्बन्धित चिलेख कम महत्त्व के हैं। 

छूट तथा रियायतें विभिन्न राज्यो में भिन्न-भिन्न हैं। 


शुल्क-अपवचन मुख्यत', सौदो के कम मूल्याकन किये जाने अथवा सही विलेख के स्थान 
पर दूसरे किसी ऐसे विलेख के, जिस पर कम छुल्क लूगता हो, प्रस्तुत किये जाने तथा रिक्‍त- 
हस्तातरण के कारण होता है। अपवचन यद्यपि बहुत अधिक नही, तो भी काफी है। जब कि 
कर छगाने का कार्य काफी सन्तोषजनक्‌ ढग से हुआ, विभिन्न राज्यो में शुल्क-दरें तथा छूट 
की दरें भिन्न भिन्न हैं । 


उन सौदो के, जो किसी राज्य की सीमा के बाहर नही होते, विलेखो के सम्बन्ध में स्टाम्प- 


ली 


शुल्को की दर में एकरूपता न तो अनिवार्य है गौर न अपेक्षित, इन मामलो मे केन्द्रीय कानून 
के द्वारा उच्चतम अथवा एकसार दर छागू करके पारस्परिक अन्तर हटाया या दूर किया जा 
सकता हूँ। किन्तु इसको अत्यधिक आवश्यकता नही है, औौर इसे अन्तर्राज्यीय करनपरिषद्‌ 
के लिए छोड़ा जा सकता हैं। 
अधिकाश राज्यो मे शुल्क की दरें काफी ऊँची है, और 'ख' भाग के कुछ राज्यों को 
छोड़कर, उत्तमें आगे वृद्धि करने की गुजाइश बहुत थोडी हैं। चली आ रही छंटो तथा 
रियायतो के कुछ हृद तक समाप्त किये जाने की गुजाइश है । राज्य सरकारो को छट सम्बन्धी 
सूची की जाँच ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, और उनमे से ऐसी छूटें रद्द कर दी जानी चाहिएं 
जिनका सरकार की किसी महत्त्वपूर्ण नीति के साथ सस्वन्ध न हो । 
इस देश में वैको तथा चेक की प्रथा अभी पूरी तरह से प्रचलित नही हुई है । इस दृष्टि 
से चेको पर स्टाम्पन्शुल्क नही लगाया जाना चाहिए। 
भारत के वाहर भरे जाते वाले किन्तु भारत ही में राग होने वाले सामुद्रिक बीमा पत्रको 
पर भारतीय स्टाम्प-शुल्क नही रूगता। चूकि सामुद्रिक वीमा का अधिक काम बाहर ही होता 
हैं, और इससे होने वाली राजस्व हानि वचाई जा सकती हूं, इसलिए सरकार को इससे 
सम्बन्धित कानून में उचित संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। 
कुछ राज्य मनोरजन-शुल्को, मोटरगाड़ियो और यात्रियो तथा सामान पर लगने- 
वाले करो का सग्रह स्टाम्प के माध्यम से करते है। यह सुझाया गया था कि विक्री-कर भी इसी 
प्रकार एकत्रित किया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा करने में प्रशासन-सम्बन्धी कोई विशेष लाभ 
नही दिखाई पडता। 
स्टाक तथा विनिमय वाजारो के सौदे सम्बन्धी विलेखो पर भी स्टाम्पन्शुल्क लगाया जा 
सकता है। विभिन्न राज्यो में वायदा-बाजारो को जैसे-जैसे नियत्रण में लाया जाये, उनमें 
वैसे-वैसे बम्बई की भाँति कर छूगाये जाने की सभावना होनी चाहिए । 


न्यायारूय-शुल्क 

न्यूयालय-शुल्क छुगाने की वर्तमान प्रणाही का जन्म १७९५ में हुआ था। 'क' भाग 
के राज्यो में न्‍्यायालय-शुल्क १८७० के भारतीय न्यायारुय-शुल्क कानून के अन्तर्गत लगाया 
जाता हू, इसमें विभिन्न राज्यो ने समय-समय पर संशोघन किये। 'ख' भाग के कुछ राज्ये' 
ने अपने अलग कानून बना रखे हे, जब कि अन्य राज्यों ने भखिल भारतीय कानून को ही 
अपना रखा है । 

विभिन्न राज्यों में न्यायालूय-शुल्क की दरें शिन्न-भिन्न है। उन्हे कई वाद बदला 
जाचुका है। थुदध-काल में मुद्नास्फीति-निरोधक उपाय के रूप में उनमें काफी वृद्धि की गई थी । 
कुछ राज्यो में २५ प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक अधिभार लगाया गयाथा तथा अधिकांश 
मामलो में दधिभार प्रचलित दरो में ही सम्मिलित था। छूट तथा रियायतें मुल्यत' प्रा्ेनापत्रो 
अथवा जावेदनपत्रो पर निर्वारित शुल्क (फीस) के सम्बन्ध में दी जाती थीं । 

विभिन्न राज्यों में न्‍्यायालय-शुल्क की प्राप्तियो तथा न्याय-प्रशासन पर किये गये 
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व्यय के आँकडो से यह धारणा उन्म्‌लित हो गई कि राज्य सरकारो को न्याय-प्रभासन से 
काफी लाभ रहता है । न्यायालय-शुल्क, यदि लगाया भी जाये तो, उसका आधार यह होना 
चाहिए कि उससे न्याय प्रद्यासन पर होने वाला व्यय पूरा हो जाये। इसकी दरो में एकहुपता 
लाना अत्यन्त आवश्यक नही है । न्‍्यायालयन-चुल्क में कमी किये जाने से ही न्याय पर वादे 
वाला व्यय कम नही होगा । किन्तु उन राज्यो को जिन्हे न्‍्याय-प्रशासन पर आने वाठे व्यय 
से कही अधिक राजस्व प्राप्त होता है, न्‍्यायाल्य-णुल्क पर तुरत पुनविचार करना चाहिए, 
जिससे उसमें यथासमव उचित कमी' की जा सके । न्‍्यायाल्‍रूय-शुल्क कानून की अनु सूचियों में 
वृद्धि की गुजाइश बहुत अधिक नही है। कई छट्टो के रद्द किये जाने से कुछ मतिरिक्त राजस्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है। न्‍्यायालय-शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में पूरा पूरा ध्यान 
रखे जाने तथा समय-समय पर कर्मचारियों द्वारा विशेष जाँच किये जाने के फलस्वरूप 
अपवचन कम हो जायगा। 


अन्य राज्यीय कर 


मनो रजन-कर 

मनोरजन-कर साधारणतया उस मुल्य पर लगाया जाता है, जो किसी भी मनोरजन 
के स्थान में प्रवेश पाने के लिए दिया जाता है । ऐसे कर से प्राप्त होने वाला अधिकाश राजस्व 
सिनेमा से प्राप्त होता है। यह कर या तो नकद लिया जाता है, या चिपकाई हुई विशेष टिकटो 
के हरा । बिहार को छोडकर यह कर खड-प्रणाली के अनुसार लगाया जाता है। फिल्म जाँच- 
समिति ने सिफारिश की हूँ कि यह कर आम प्रतिशत के आधार पर लगाया जाना चाहिए 
जैसे सकल प्राप्ति पर २० प्रतिशत के हिसाव से। वर्तमान मनोरजन-शुल्क-प्रणाली की निदा 
इन आधारो पर की जाती है कि दरें बहुत ऊँची है, खड-प्रणाली प्रदर्शक के प्रतिकूल है, दरो 
में बहुत अधिक अन्तर हो जाता है, तथा कर का भार अधिकतर स्वदेशी उद्योग पर पडता हैं। 
राज्य सरकारें यह बात मानने के लिए तैयार नही हैं कि वर्तमान दर बहुत ऊँची हैं, अथवा दरो 
में एकरूपता लाना आवश्यक हैं । हाँ, इस शिकायत में कुछ औचित्य अवश्य है कि खड-प्रणाली 
के फलस्वरूप जैसी कि आजकल कुछ राज्यो में प्रचलित है, प्रवेश दरें ठीक नही की जा मकती 
तथा प्रतिशत के आधार पर लगाया जाने वाला कर अधिक उचित होगा। शुल्क की दरें प्रतिशत 
के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए तथा दरों को प्रतिशत के आधार पर अधिक से 
अधिक तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। 

मनोरजन-कर से छट की योजना अधिकाश राज्यों में थोडी-बहुत एक सी ही है । 
यदि मनोरजन के दो भाग--व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक--कर दिये जायें और अव्याव- 
सायिक मनोरजन पर पूरी छट॒ दे दी जाये, तो सम्पूर्ण प्रणाढी पहले से अच्छी और सरल हो 
जायेगी। छूट के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए सरकार की सहायता के लिए गैरसरकारी छोटी 
सलाहकार समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए जिनमें मुख्यतः समाज-सेवको को रखा जाये। 


व्यावसायिक क्षेत्र में छूट तमी दी जाये जब कि मनोरजन से होनेवाली प्राप्तियाँ धर्मार्थ अथवा 
लोकहितेषी कार्य में व्यय की जाये । 
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पारितोषिक-प्रतियोगिताओ पर कर 

पारितोषिक-अ्तियोगिताओ पर वम्बई तथा मैसूर में कर रूगाया जाता है। राज्यो की 
कर-व्यवस्था में यह कर बहुत थोड़े महत्त्व का हैँ । प्रतियोगिताओं तथा लाटरियों सम्बन्धी 
काननी उपायो का प्रारम्भिक उद्देश्य प्रतियोगिताओं पर नियन्त्रण रखना तथा दूसरा उद्देश्य 
कर लगाना और राजस्व की प्राप्ति है। पारितोषिक-अ्रतियोगिताओों पर रूगाया जाने वाला 
नियन्त्रण प्रभावकारी तभी हो सकता है, जब कि इसे समूचे देश के आघार पर लगाया गौर 
लाग्‌ किया जाये। इसलिए, पारितोषिक-प्रतियोगिताओ पर नियन्त्रण तथा कर छगाने का 
काम केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में के लेता चाहिए। केन्द्रीय सरकार कर हछूगाने तथा 
प्राप्तियाँ लेने के दोनो काम कर सकती है, अथवा कर, सविधान के अनुच्छेद २६९ के अन्तर्गत 
करो की सूची में जोडा जा सकता है। 


पण (बेटिंग) कर 

आसाम, पदिचिम बगाल, वम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हँदरावाद, मैसूर तथा दिल्ली 
के राज्यो में घुडदौडो पर पण-कर लगा है। सबसे पहले पण-कर १९२२ में बगाल में लगाया 
गया था। इसके बाद अन्य राज्यो ने अनुसरण किया। दिल्ली में यह कर १९५३ में लगाया 
गया। बहुत से राज्यो में युद्धकाल में तथा उसके बाद कर की दरें बढाई गई। किन्तु जहाँ 
वृद्धि बहुत अधिक की गई, वहाँ ऊँचे दरो के फलस्वरूप गैरकाननी जुए को प्रोत्साहन मिला । पण- 
कर-सम्वन्धी कानून मुख्यत नियन्त्रणात्मक है, तथा राज्य सरकारो का एक उद्देश्य यह है कि 
गरीब लोगो को घूडदोड पर जुआ खेलने का प्रोत्साहन न दिया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए जो भी उपाय किये गये, उनमें ऊँचा प्रवेश-शुल्क (फीस), भारी मनो रजन-शुल्क, 
न्यूनतम शर्तों की इकाइयो का निर्धारण तथा घुडदौड के दिनो पर रोक का लगाया जाना हूँ । 
कर की दरो तथा इसके सग्रह की व्यवस्था पर टीका-टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नही 
है। किन्तु जीते गये घन के साथ-साथ दाँवो पर लगाये गये वन पर भी कर लगाया जाना चाहिए, 
फेवल जीते गये घन पर ही नही, जैसा कि कुछ राज्यो में हो रहा है। 


कप विद्युत्‌-शुल्क 

तट-करो (टैरिफ) के प्रतिशत के रूप में शुल्क की दरो में काफी अन्तर है। उच्चतम 
दर ६० प्रतिशत से अधिक की और निम्नतम दर ६-३ प्रतिशत की है, जो क्रश वम्बई और 
मद्रास भ लागू हे। जौद्योगिक शक्ति पर केवल कुछ ही राज्यो में कर लगा हुआ है। 
सविधान के अनुच्छेद २८७ ओर २८८ के अतर्गत मिलनेवाली छूट के अलावा विभिन्न राज्यो 
में विभिन्न प्रकार की छठे है । 

विजली की खपत पर कर लगाये जाने का समर्थन इस' आधार पर किया गया है कि 
प्रकाश तथा शक्ति के अन्य साथनो की अपेक्षा विजली साधारणतया सस्ती पड़ती है। प्रचुर 
मात्रा में तथा सस्ती जरू-विद्युत्‌-अक्ति उपलब्ध होने पर उपभोक्ता पर अनावदयक भार के 
रुप में छागू न करके थोडी मात्रा में लगाये जानेवाले कर से सरकार को लाभ होना चाहिए। 


( ११२ ) 


कर संग्रह करने में अधिक व्यय नहीं आता, और इसमे राज्य सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त 
होता है। छोटें उपभोक्ताओ को इससे छूट मिल सकती है या प्राप्त है। 

प्रकाश तथा पखो के लिए विजली की खपत पर कर लगाये जाने का विरोध अधिक 
नहीं हुआ है, किन्तु व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक खपत पर लगाये जाने- 
वाले कर का विरोव किया है। यह स्वीकार नही किया जा सकता कि विजली की औद्योगिक 
खपत पर वहुत थोडी दर पर लगाया जानेवाला कर भी अनुचित है। ऐसी खपत पर भी शुल्क 
रूगाया जाना चाहिए। आधार तथा दरो में अन्तर के विपय में कुछ मालोचना हुई है। दरो 
के वर्गीकरण के विपय में मुख्य विचार ये हँ---प्रकाश तथा पखो के लिए निम्न दरें, अन्य घरेलू 
उपयोग की बिजली की वस्तुओ के लिए निम्नतर दरें तथा औद्योगिक खपत के लिए निम्नतम 
तथा बहुत नीची दरें हो। प्रकाश तथा पस्रो के लिए खपत में आनेवाली शक्ति पर लगने- 
वाले कर की दर ऐसी होनी चाहिए कि विजली-व्यय का कुल भार अधिक न हो तथा छोटे 
कस्बो ओर गाँवों में विजली के उपयोग को प्रोत्साहन मिलले। 

औद्योगिक कार्यों केक छिए उपयोग में आई बिजली पर लगाये जाने वाले कर की 
दरों के सम्बन्ध में करापात वहुत ही कम तभी होगा जव विजली पर होने वाला व्यय 
उत्पादन-व्यय का एक छोटा भाग ही हो। यदि विजली पर होने वाला व्यय काफी हुआ, तो 
कर की दर विशेषकर, कम ही रखनी होगी। कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगो के लिए भी 
छोटी दरें ही उचित होगी, जिससे उनका उत्पादन अधिक हो सके। 


अन्य विविध राज्यीय कर 

व्यवसाय-कर तथा सम्पत्ति-कर का विशेष सम्बन्ध, चाहे वे राज्य सरकारो द्वारा ही क्यो 
न लगाये गये हों, स्थानीय सस्थाओं के साथ हैं। उन पर स्थानीय-करो के साथ ही विचार 
किया जायेगा। विविध करो में पजीकरण-शुल्क, तम्वाकू-शुल्क, गन्ना-उपकर, कच्चा पटसन- 
उपकर तथा अन्तर्राज्यीय आवागमन-कर जाते हैं। पजीकरण-शुल्क की दरें विभिन्न राज्यो 
में भिन्न-भिन्न है, ओर मूल्य के अनुसार रूगाई जाती हैं। ये एक प्रकार के विशेष प्रभार हैं, जो 
विशेष सेवाओं पर होने वाले व्यय के' लिए लगाये जाते हैं तथा दरो के निर्धारण के' समय इस 
सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिए । कुछ राज्य विशेष कानूनो के अच्तर्गंत तम्बाकू को 
बिक्री पर कर लगाते थे । इन राज्यो से यह कर हटाने के लिए. कहा गया, और १ अप्रैल १९४३ 
से तम्बाकू पर भारते-सरकार द्वारा उत्पाद-कर लगाये जाने से उनके राजस्व की. हानि की पूर्ति 
हुई। वित्त-आयोग ने सिफारिश की कि क्षतिपूत्ति की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए तथा 
राज्यो को तम्बाकू पर अपना कर लगाने की स्वतत्रता दे दी जाये। सरकार ने यह सिफारिश 
स्वीकार कर ली, तथा १ अप्रेल, १९५३ से उपरोक्त व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आजकल 
आध्य, मध्य प्रदेश, मद्रास, पजाब, पेप्सू तथा तिरुवाकु र-कोचीन राज्यो ने विजद्येष कानूनो 
के अन्तर्गत उम्बाए पर शुल्क छगा रखा है। तम्बाकू-करो के सबध में मुख्य विचारणीय प्रइन 
यह है कि इनका केद्धीय उत्पाद-शुल्कों के साथ क्या सबध है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार 
और स्थानीय भ्राधिकारियों द्वारा तम्बाकू पर लगाये गये विभिन्न करो में उचित समन्वय होते 


की आवश्यकता अब स्पष्ट हैं। अन्‍्तर्राज्यीय कर परिषद्‌ ही ऐसा समन्वय कर 
सकती हैं। 

विहार, वम्वई, उत्तर प्रदेश तथा हैदराबाद ने आजकल गन्ने पर उपकर लगा रखा 
हैं। बम्बई में उपकर से होनेवाली प्राप्तियाँ गन्ता-उद्योग के विकास, गन्‍ते तथा सिचाई एवं 
अन्य फसलो के विकास तथा कृषि के सुधार एवं विकास के लिए जमा की जा रही हैं। अन्य 
राज्यो में एसी प्राप्तियाँ सामान्य राजस्व में जमा की गई हैं!) 

कृपिजन्य अथवा ख निज पदार्थों अथवा कच्चे सामान पर कर छूगाने के लिए राज्य 
सूची में प्रवेश सख्या ५२ का उपयोग कई कारणो से अवांछवीय हैँ। राज्य सरकार को 
इसका उपयोग अपने कर लगाने के लिए न करके, इसे स्थानीय प्राधिकारियो के लिए 
सुरक्षित रखना चाहिए। 

कच्चे पटसन पर लगा उपकर वास्तव में पटसन पर लगाया हुआ एक क्रय-कर है 
जो पजीकृत मिलो तथा निर्यातकारियो से लिया जाता है। सुझाई गई विक्री-कर-योजना 
के अन्तगंत पश्चिस वंगाल में रुपये पर एक पैसे की दर से अधिक ऊँची दर पर 
यह कर न लरूग सकेगा । 

सधीय वित्तीय सयोजन (फेंडरल फाइनेन्शियल इण्टिग्रेशन) की योजना के अन्तर्गत्त 
हँदरावाद, मध्य भारत, राजस्थान तथा सौराष्टू मे सक्ातिकालीन उपाय के रूप में अस्तर्रा- 
ज्यीय आवागमन-शुल्को की अनुमति दे दी गई है। राजस्थान को छोड कर अन्य राज्य इन 
शुल्को के उन्मूलन तथा इनके स्थान पर कर लगाने के अन्य साधनो के प्रयोग के लिए कार्रवाई _ 
कर रहे हैं। इन शुल्को के उन्मूलन की अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होगी। 
मध्य भारत सरकार चतंमान चुने हुए विक्री-कर के बदले में सामान्य विक्री-कर छागू करने 
के प्रश्न पर विचार कर रही हँ। राजस्थान में सामान्य विक्री-कर लगाये जाने से सम्बन्धित 
एक विधेयक हाल ही में पेश किया जा चुका है। ये शुल्क एक निश्चित अवधि के भीतर 
उन्मूलित किये जाने चाहिएं, तथा उन राज्यो को जिन्‍्होने ये शुल्क लागू कर रखे थे, कर 
लगाने के अन्य साधनो का उपयोग करके राजस्व की हानि की पूर्ति करने के लिए 
यथासंभव प्रयत्त करना चाहिए 


राज्यीय उत्पाद-कर 

मानवीय उपभोग में आनेवाले मादक द्व॒व्यों पर रूगाये जानेवाले उत्पाद-कर राज्य 
सरकारो के राजस्व के बडे स्नोत हैं। १९५४-५५ में इस स्रोत से होनेवाला राजस्व राज्य 
सरकारो के कुछ अनुमानित कर राजस्व का ८ ७ प्रतिशत था। इस देश में उत्पाद-कर 
राजस्व वढानें की अपेक्षा मादक द्व्यो की खपत की रोकथाम के लिए ही लगाया जाता हैँ। 
अधिकाश राज्यो में मादक-द्वव्यो पर छूंगे उत्पाद-कर का स्थान राजस्व के स्नोतो की दृष्टि 
से दूसरा है । ओर कुछ राज्यो में उत्पाद-कर से होने वाली प्राप्ति भू-राजस्व से भी अधिक 
होती हैं | 

उत्पाद-कर सावारणतया सुधार तथा नश्चीले पेयो की खपत की रोकथाम के लिए 
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लगाया जाता है । राज्य सरकारो ने अधिक कर लगा कर खपत में कमी करने का प्रयत्न किया । 
दराव की विक्री, शराव वनाये जाने अथवा ताड के पेडो से ताड का रस निकालने के लिए 
लाइसेंस फीस ली जाती है। देशी शराव, सरकारी भट्ठो में भत्रवा उत्पादकर-कर्मंचारियों की 
देख-रेख में ही तैयार की जाती हैं। शराव सरकारी गोदामो से मिलती हैं, तया लाइसेंस प्राप्त 
विक्रेता ही निश्चित समयावधि में तथा निश्चित भाव पर देशी शराव बेचते है। अन्य मादक 
पेयों तथा नशीली दवाओ की बिक्री भी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही करते है । 

सर्वप्रथम साविधानिक सुधारो के लागू किये जाने के साथ-साथ मद्यनिपेव आदोलन 
को बल प्राप्त हुआ, तथा कई राज्यो के विधानमडलो ने इस आशय के प्रस्ताव पास किये 
कि मद्यनिषेघ उनका अतिम उद्देश्य है। कई राज्य-सरकारो ने श्वराव की सपत कम करने 
के उपाय किये और कुछ राज्यो में उत्पादकर से होनेवाले राजस्व में कमी करने अथवा 
मद्यनिषेघ हकागू करने की समावनाओ की जाँच के लिए समितियाँ नियुक्त की गईं। पर 
इन उपायो से न तो खपत में ही काफी कमी आई और न राजस्व कम हुआ । 

१९३७ में भ्रान्तीय स्वशासन के स्वीकार किये जाने तथा वगाल और सिन्ध को 
छोडकर अन्य प्रान्तो में काग्रेस-मत्रिमडलो की स्थापना के साथ-साथ, कई प्रान्तीय सरकारों 
ने पूर्ण मद्यनिषेध नीति की घोषणा की । इनमें से कुछ ने इस नीति को कार्यान्वित करना आरम्भ 
भी कर दिया था, पर काग्रेस-मत्रिमडलो के पद-त्याग के फलस्वरूप उन प्रान्तो में मय्यनिपेध 
का काम रुक गया। जब लोकप्रिय मत्रिमडलो ने पुन कार्य-भार सेभाला, तव अधिकाश राज्य 
सरकारो ने मद्यनिषेध-नीति की घोषणा एक वार फिर की | तदनुसार मद्यनिपेध को संविधान 
में राज्यीय नीति के निर्देशों में सम्मिलित कर लिया गया । 

१९४९ के अखिल भारतीय अफीम सम्मेलन के' एक प्रस्ताव में दवा के रूप में अथवा 
वैज्ञानिक उद्देश्यों के अछावा अफीम की खपत निषिद्ध करार दी गयी। खपत में प्रतिवर्ष 
दस प्रतिशत कमी करके इस उद्देश्य को दस वर्षो में पूरा किया जाना है। अन्य नशीली 
वस्तुओं के सवध में वम्बई, मद्रास, आध्र तथा सौराष्ट्र में पूर्ण निषेध है, और उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, मैसूर, उडीसा, तिरुवाकुर-कोचीन तथा कुर्ग में आशिक निषेध है । आसाम तथा 
पजाब “के कुछ क्षेत्रों में भी मदयनिपेध लागू हें बिहार, पश्चिम बगाल तथा मध्य भारत 
में उदार नीति अपनायी जा रही है । शेष राज्यो की इस सबध में कोई नीति नही है, और न 
उनमें आशिक मद्यतिषेध या मद्यनिरोध आन्दोलन है। ये राज्य अधिकतर उत्पादन-कर से 
होने वाले राजस्व पर ही निर्भर हैं, और इसलिए ये इस ल्ोत से होनेवाले राजस्व की 
समाप्ति के विरोधी है। 

पूर्ण मद्यनिषेघ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस समय अखिल भारतीय नीति अथवा 
अखिल भारतीय कार्यक्रम जैसी कोई व्यवस्था नही है। आयोग का कहना है कि उसने उत्पाद-कर 
सम्बन्धी भावी चीति की रूपरेखा पर काफी विचार-विमर्श किया, किन्तु उसके सभी सदस्य 
एकमत न हो सके। आयोग के तीन सदस्यों का मत यह है कि सविधानिक निर्देश शीघ्र 
से शीघ्र कार्यान्वित किये जाय॑ं और देश भर के लिए एक अवधि निर्धारित की जानी 
चाहिए, जिसके अन्दर सभी राज्य पूर्ण मद्यनिषेघ छाग्रू करने की पूरी तैयारी कर लें। 
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राजस्व बर्जन को गौण स्थान दिया जाता चाहिए। राजस्व में अधिकतम वृद्धि करने 
तथा खपत में कमी करने की नीति परस्पर विरोधी थी और व्यावहारिक रूप में बंसफल 
रही। प्रशासन की दृष्टि से शराब की राशनिंग अव्यावहारिक है। यह जानते के लिए 
कि संविधान में इस विषय पर दिये गये निर्देश प्रभावकारी ढंग से किस प्रकार कार्यान्वित 
किये जा सकते है, योजना आयोग विस्तार के साथ विचार-विमशे कर चुका है। भविष्य 
की कार्रवाई का क्‍या रूप हो, इस पर इस जाँच-पडताल का काफी असर होगा। 
इसी के आधार पर मद्यनिषेध लागू करने का उचित कार्यक्रम तैयार किया जाना 
चाहिए। इसके छिए एक निश्चित अवधि का सुझाव न देते हुए जायोग के सदस्य पूरे 
देश के लिए एक निर्चित तिथि निर्धारित किये जाने के पक्ष में है। मद्यनिपेध की सफलता 
के लिए उचित रूपसे प्रशासनात्मक तैयारी तथा लोकप्रिय शिक्षा द्वारा प्रचार किये जाने 
की “आवश्यकता है। 


आयोग के अन्य तीन सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया हैं कि मद्यनिषेष 
ऐसे निर्देशों में से एक ही हैँ । किस गति से इसे लागू किया जाय, इसे अलूग-थलरूग नही, वल्कि 
सविधान में आये हुए विभिन्न उद्देश्यो को प्राथमिकता देने के व्यापक प्रइन के एक अग के रूप 
में ही करना है । अलूग-अछग राज्यो में इस कार्य की प्रगति पर प्रशासन सम्बन्धी साधनों 
की उपलब्धि ओर प्रयत्तो का प्रभाव पड़ेगा। प्रभावकारी रूप से लागू किया जाना संविधान 
में दी गई विशेष निर्देश-नीति का साराश है । आर्थिक पहलू को स्थान तो दूसरा ही दिया जाना 
चाहिए, पर इसका अर्थे यह नही है कि यह पहलू कम महत्त्व का है क्योकि कई राज्योको 
अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति की अवस्था में इस पर अनिवार्य रूप से विचार करना 
होगा। मद्यनिषेध के उद्देश्य को विभिन्न राज्यो में किस प्रकार प्राप्त किया जाये, इसका निर्णय 
विभिन्न राज्यो को अरूग-अलरूग रूप से कर लेना चाहिए । इस विचार के पोपक, आयोग के 
सदस्यों का कहना है कि स्वय जायोग को ही ऐसा कोई तथ्य प्राप्त न हो सका, जिसके 
आधार पर वह साधारण अथवा विशेष रूप से देश भर में मद्यनिषेष लागू करने के लिए एक 
निद्िचित तिथि स्वीकार करने की सिफारिश कर सके । 


भारत में अपनायी जानेवाली आवकारी नीति के भविष्य पर सदस्यो की सम्मति 
वरावर विभाजित होने के कारण आयोग इस सम्बन्ध में कुछ भी सिफारिश न कर सका। 


ल्गान 
५ लगान की पृष्ठभूमि : मुख्य प्रथाएँ 
संसार के लगभग सभी देशो में सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने- 
वाले लोगो की आय में से कुछ अश अपने लिए वसूल करती है। भारत में गान वसूल करने 
की प्रथा अत्यत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। प्रारम्भ में लगान जिन्स में लिया जाता 
था, किन्तु जनसख्या में वृद्धि होने तथा कृपि में विस्तार होने के साथ साथ बहुत सी कठि- 
नाइयाँ सामने आईं। उस समय से नकद लगान लेने की प्रथा चल पड़ी । पहले पहल इस प्रया 
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में सुधार करने का प्रयत्व शे रक्षाह ने किया, किन्तु महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अकवर के शासन 
काल में ही हो सका। तदनुसार एक ऐसी प्रथा का भारम्म हुआ जो पीढियो तक छगान-सम्वन्धी 
नीति का आधार बनी रही। उर्व रता की दृष्टि से वर्गीकृत भूमि एक निश्चित पै माने द्वारा नापी 
जाती थी और कुछ उपज पिछले दस वर्षो की उपज के आधार पर आँकी जाती थी ] तब 
औसतन कुल उपज को पिछले १९ वर्षों से चले आने वाले मूल्यों के आधार पर नकदी में ्भका 
और उसका तीसरा भाग राजा के भाग के रूप में निश्चित किया जाता था । विना किसो फेर- 
बदरू के यह लगान १० वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था पर वाद में अनिश्चित समय तक 
चलता रहा। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ तत्कालीन प्रशासन-तत्र शिथिल 
होता गया। प्रान्तीय अधिकारियों ने भूमि पर अतिरिक्त वसूली छादनी शुरू की और छगान 
वसूल करने के लिए रखे गये मध्यवर्ती छोग अधिक वलशाली हो गये और वे किसानो का 
शोषण करने लगे । कुछ समय वाद ये लोग जमीदार अथवा जमीन के मालिक वन-गये। 
जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रो पर अपना अधिकार जमाना शुरू 
किया, तो उन्होने इसे आवश्यक समझा कि राजस्व की प्राप्ति के साधन नियमित हो, किसानो 
से लगान सीधे वसूल करने का झझट मभिटे तथा ऐसे लोगो का एक वर्ग तैयार किया जाये जिसकी 
राजमक्ति पर वे विश्वास कर सके। इन सव वातो के कारण उनको उन सभी क्षेत्रो में 
(जो आजकल वाल में तथा आशिक रूप से विहार और उडीसा में आते है) इस्तमरारी 
वन्दोवस्त छागू करने के पक्ष में निर्णय करना पडा। इसके पूर्व जमीदारों को वहुत छूगान के 
भार के कारण काफी नुकसान सहना पडा । किन्तु खेती के विस्तार तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण 
जमीदारो पर रूगरान का भार कुछ कम हो गया। बहुत से जमीदारो ने अपनी जमीदारी या 
उसका कुछ अश किराये पर दूसरो को उठा दिया। 


इस्तमरारी बन्दोवस्त व्यवस्था बनारस, मद्रास के कुछ भागो तथा असम में भी 
लागू कर दी गई । बाद में जब कम्पनी का शासन अच्छी तरह से जम गया, तब उन्हें यह 
विचार सुझा कि राष्ट्र को मियादी वन्दोबस्त अधिक लाभकारी होगा। कुछ क्षेत्रों में वहाँ 


की सुसगठित गाँवसभाजों के साथ बन्दोवस्त की बातचीत की जा सकी। अन्य क्षेत्रों में लगान 
सीघे किसानो के साथ ही तय कर लिया गया। 


भारत में उस समय जो बत्दोबस्त किये गये, वे दो प्रकार के थे। पहले--इस्तमरारी 
बन्दोबस्त अथवा वे जिनके लिए कोई निदिचत समय नही था, और दूसरे, मियादी वन्दोबस्त 
अथवा वे जो एक निद्िचत समय तक के लिए ही होते थे। दूसरे शब्दों में इन्हे इस प्रकार 
भी कहा जा सकता है--जमीदारी, जिसमें कर-निर्धारण जमीदारी की सम्पत्ति के आधार पर 
किया जाता था, महलूवारी, जिसमें कर-निर्धारण गाँव के अथवा सयुक्त रूप से महल! के 
आधार पर किया जाता था तथा रैयतवारी, जिसमें कर-निर्धारण प्रत्येक किसान के 
व्यक्तिगत खेत के' आधार पर होता था। 

वैसे तो मोटे तोर पर भारत में बन्दोबस्तो के इन्ही प्रकारों का प्रचलन था, किन्तु 
सभी राज्यो में उनके विकास की रूपरेखा एक सी नही थी। 
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इस्तमरारी बन्दोवस्त वाले क्षेत्रो को छोडकर भारत के अन्य सभी भागों में 
कर-निर्धारण मियादी बन्दोवस्त के आधार पर तथा कर-निर्धारण पर पुनविचार निश्चित 
अवधि के समाप्त होने के वाद होता था। कर-निर्धारण १५ से लेकर ४० वर्षों तक के लिए 
किया जाता था। सामान्य अवधि ३० वर्षों की मानी जाती थी। 


सरकार को दिये जाने वाले रूगान के आगणन के लिए विभिन्न राज्यो में विभिन्न 
तरीके थे । इन तरीकों को नीचे लिखे अनुसार वर्गक्वित किया जा सकता है :-- 


(१) शुद्ध सम्पत्ति अथवा, आथिक रूगान 

(२) शुद्ध उत्पादन अथवा वाथिक मूल्य 

(३) प्रयोगात्मक 

(४) भाटकीय (रेन्टलू) मूल्य 

(५) पूंजीगत मूल्य 

(६) सकल उत्पादन 

इस्तमरारी बन्दोवस्त वाले क्षेत्रों को छोडकर अन्य सभी राज्यो मे कर वसूल करने 
का प्रशासनतन्न एक सा ही था। अधिकांश राज्यों में वोडे आफ रेवेन्यू', राजस्व सम्बन्धी मुख्य 
अधिकृत सस्था थी। राज्य साधारणतया डिवीजनो तथा जिलो में बेंटे हुए है, जो क्रमशः 
कमिश्नरों और कलूक्टरो के अधिकार में थे। जिले, तहसीलो और ताल्लको में बेटे हुए हैं, 
जिनकी देखरेख तहसीलदार, एक या दो नायव-तहसीलूदारो की सहायता से करता था। 
इनके नीचे कुछ गाँव-अधिकारी होते थे, जो लूगान वसूल करते, हिसाव-किताव तैयार 
करते तथा रेकार्ड (लेखा-जोखा) रखते थे। पहले उनमें से अधिकाश अधिकारी पेतृक- 
उत्तराधिकार के आधार पर नियुक्त होते थे, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में इनके स्थान पर 
वेतनभोगी अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। 

इस्तमरारी बन्दोवस्त वाले क्षेत्रों मे गाँव के स्तर पर लगान वसूल करने के लिए अब 
तक कोई ठीक प्रशासन-तत्र नही था क्योकि जमीदार ही राज्य को लगान दे दिया करते थे। 


सभी राज्यों में छगान की अदायगी में रियायत उस समय दी जाती थी, जब फसल 

नष्ट हो जाये। भारत-सरकार ने छुगान के मुल्तवी तथा छूट सम्बन्धी सामान्य आदेश 

१९०५ में जारी किया था। कुछ राज्यो मे मुल्तवी तथा छूट के लिए अनुविहित व्यवस्था 

हैं। अन्य राज्यो में इनकी व्यवस्था कार्यकारी आदेशों द्वारा की जाती है। साबारणतया छूट 

'फसलो के नष्ट हो जाने पर दी जाती थी, किन्तु हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में मूल्यों में 
गिरावट आने के परिणाम का सामना करने के लिए भी छूट दी गई।| 

दे ्ट 
हाल के फेर बदल 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के वाद से देश में जो फेर बदल हुए, उससे राज्यो के राजस्व- 
अशासन के सम्मुख कई नये और महत्वपूर्ण काम आये। काम बढ गया हैँ तथा कुछ बातों के 
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फलस्वरूप देश की कृपि का ढाँचा ही बदल गया ह। पहला परिवर्तन था रजवाडो का 
राज्यो में विलयव और दूसरा था राज्य सरकारो द्वारा किये गये काइतकारी-सुवार। 
प्रान्तीय स्वायत्त शासन दिये जाने के समय से विभिन्न कारणों से लगभग सभी राज्यों 
में भूमि के वन्‍्दोवस्त सम्बन्धी कार्यक्रम स्थग्रित कर दिये गये । यद्यपि कुछ राज्यो ने हाल ही 
में लगान पर अधिभार लगाया, तथापि बहुत से राज्यों के लिए छगान का समायोजन अब 
भी एक समस्या वना हुआ है। 
भूतपूर्व रजवाडो के विछयन से भी कई समस्याएँ पैदा हो गई हूँ । उनकी राजनीतिक 
तथा ग्रशासकीय कार्यकुशलता में वहुत अन्तर था, तथा छगान की प्रणालियों में भी काफी 
अन्तर है। आज की काइतकारी कानून सम्बन्धी स्थिति पहले से कोई अच्छी नही हैँ। कुछ 
क्षेत्रों में छगान वहुत अधिक लिया जाता है । जमीदार किसानो से बहुत से गैरकानूनी उपकर 
वसूल करते है और कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों मे तो किसानो से वेगार भी लिया जाता है। 
भूमिव्यवस्था तथा कर-निर्धारण की विभिन्नता के कारण उत्पन्न समस्याएँ तुरत हल 
नही की जा सकी। कर-निर्वारण में एकरूपता लाने के लिए राज्यो ने कई अतरिम उपाय 
किये। कुछ ने फिर से तात्कालिक बन्दोवस्त लागू किये, और कुछ ने एतदर्थ बन्दोवस्त। कुछ 
क्षेत्रों में दरों को एक सा किया जा रहा है। इसी प्रकार काश्तकारी-अधिकारों की रक्षा 
के' लिए न केवल वेदखली रोकने की ही कारंवाई की गई, वल्कि उन लोगो को फिर से जमीन 
दिलाने की भी कोशिश की गई, जिन्हे बिना किसी उचित कारण के वेदखल किया गया था। 
भूमि व्यवस्था-सुधारो द्वारा विचवैयो के उन्मूलन जैसे कई वडे परिवर्तन किये जा 
चुके हैं। इससे ३८,००,००० लोगो पर प्रभाव पडा, और लगभग ४०० करोड रुपये की 
क्षतिपूति देनी पडी। विचवैयो का उन्मूलन तो किया गया, किन्तु उन्हे वह भूमि अपने 
अधिकार में रखने का अधिकार दे दिया गया जिस पर वे स्वय खेती करते अथवा करवाते थे। 
असम तथा पश्चिमी वगाल को छोडकर ऐसी भूमि के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित 
नहीं की गई हैं। जहाँ तक जमीदारो का सम्बन्ध है, भूमिव्यवस्था-सुधारो का प्रभाव 
सम्पत्ति के आकार की अपेक्षा पट्टेंदारी पर अधिक पडा, यद्यपि उन जोतो के क्षेत्र पर कुछ 
प्रतिवध रूगाये गये हूँ, जो दो राज्यों में स्थित हो। कुछ राज्यो में और भूमि लेने पर 
प्रतिबन्‍्ध लगा दिया गया है। इन सुधारो के फलस्वरूप असली किसानो की स्थिति सुधरी, 
और उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्राप्त हुईं। मद्रास और असम/को छोडकर, जहाँ 
लगान कम कर दिया गया है, अन्य क्षेत्रों में किसान अब भी उतना हो रूगान जमीदार 
के' स्थान पर राज्य को देता है। शिकमी काइतकारो के सम्बन्ध में अधिकाश राज्यों ने 
पद्टे की' न्यूनतम जवधियाँ निर्धारित कर दी हैं, जो ५ से १२ वर्ष तक की है, और जिनका 
इतने ही समय के लिए नवीकरण किया जा सकता है। रूगभग सभी राज्यों ने किसान 
द्वारा दिये जाने वाछा अधिकतम लरूगान भी निर्धारित कर दिया है। भूमिव्यवस्था सुधार 
भूमिहीन मजदूरों पर लागू नही होते, किन्तु जमीदारों से ली गई भूमि, साफ करके कृषि 
योग्य बनाई गई भूमि तथा स्वेच्छा से भूदानयज्ञ में दी गई भूमि के आवटन के समय साधा- 
रणत भूमिहीन मजदूरो को प्राथमिकता दी जाती हैँ। 
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विचर्वयों के उन्मूलन के वाद प्रत्येक किसान से लिए जानेवाले लगान की दर का 
अइन एक महत्त्वपूर्ण प्रझव हो गया है। 

भूमिव्यवस्था-सुधारो का सम्वन्ध केवल जमीदारी और जागीरदारी-उन्मूलन से ही 
नही है, वल्कि इनाम के रूप में दी जानेवाली भूसम्पत्ति से भी है, जो पहले दी जाती थी। 
अधिकाश राज्यो मे राजनीतिक तथा व्यक्तिगत इनामो की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। 


पट्टेदारी के सुधारो को कार्यान्वित किया जाना कुछ समय के लिए रुका रहा, 
च्योकि न्यायालयों में इसकी वैधता पर आपत्ति उठायी गयी थी। प्रइन यह है कि लगान 
वसूल करने, गाँव के रेकार्डों का सकलन करने तथा अन्य प्रशासकीय कार्य करने के लिए 
राज्य किस अभिकरण की सहायता ले। कुछ राज्यो में ये काम सरकारी अभिकरणो को सौंपे 
गये है जबकि अन्य राज्यों में इसके लिए गाँव-सभाओं आदि को चुना गया है। 


पिछले २० वर्षों में, जिन क्षेत्रों में इस्तमरारी वन्दोवस्त नही था, उनमें फिर से वन्दो- 
वस्त किये जाने थे। १९३० से १९३९ तक के प्रारंभिक वर्षो में मूल्यों मे भारी गिरावट आने 
तथा बाद को युद्धकाल में मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। 
इसके अलावा बन्दोवस्त के प्रौद्योगिक कार्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी भी पर्याप्त 
संख्या में उपलब्ध न हो सके। परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राज्य सरकारो ने लगान के 
निर्धारण तथा समायोजन के लिए विभिन्न उपाय किये। पजाव में कर-निर्षारण में उतार- 
चढाव आया। तिरुवाकुर मे १९४६ में सभी प्रकार की भूमि पर एक्सार प्रभार लागू करने का 
पअयत्त किया गया। कृषि से होनेवाली आय पर कर लगाने के लिए कृषि-आयकर भी लागू 
किया गया। अन्य राज्यो ने गान पर अधिभार लगाने का प्रयत्त अथवा विचार किया। 


कृषि-आयकर 

कुल मिलाकर ९ वर्षों की दो छोटी अवधियो को छोडकर, कृषि से होनेवाली आय पर 
सामान्य आयकर नही रूगता था और अभी हाल तक, कोई भी आयकर नही लरुगता था। कृषि से 
होने वाली आय पर सबसे पहले विहार ने कर लगाया, और थोड़े-थोड़े समय बाद अच्य कई राज्यो 
ने भी कृषि-आयकर छगाने शुरू किये। कृषि-आय पर १२ राज्यो ने कर लगाया। इनमें से कुछ 
राज्यों की सरकारो ने बडे जमीदारो अथवा बड़े व्यापारी वागानो पर कर छगाना वाछतीय समझा । 

कृषि-आयकर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पिछले वर्ष की सम्पूर्ण कृपषि-आय पर 
लगता हूं। कुछ राज्यो में कर की दरें स्वय अधिनियमो में ही दी हुई है। और अन्य कुछ राज्यो 
में दरें वित्त-अधिनियमो के अन्तर्गत प्रति वर्ष निर्बारित की जाती हूँ। छूट की सीमाएँ दी हुई 
हैं। य॑ सीनाएँ तथा दरें किसी भी राज्य में हमेशा एक सी नही रहती। समय के जनुसार कभी- 
कभी सीमाओ में कमी कर दी जाती है, तथा दरें वढ़ा दी जाती हैं। कुछ राज्यो में आय 
पर अधिकर (सुपर टेक्स) भी लगता हूँ। 

कर की दरें सभी राज्यो में खड़ो के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। आय के उन 
स्तरो के अछावा, जिन पर छूट रहती है, कई प्रकार की कृपि-आयो पर भी छूट मिलती है। 


ा 
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कर योग्य आय का आगणन करते समय राज्य कुल कृपि-आय में से कई कटोतियों 
की भी अनुमति देते हे। प्रत्येक करदाता को साधारणतया लरूम्वा चौडा हिसाव-कित्ाव रसना 
पडता हैँ, जो छोटे किसानो के लिए बहुत कठिन हूँ । कुछ राज्यो में भूतकाल में कर-निर्वारण 
का सरल तरीका था, किन्तु वाद को उसे छोड देना पडा। सयुक्‍त हिन्दू परियार, ट्रस्टी, 
मैनेजर, अनिवासी करदाता आदि जैसो की विश्ेप प्रकार की कपि-आयो के लिए कर-निर्वारण 
की अलग-अलग प्रक्रिया रखी गयी है, जो अधिकाश राज्यों में सामान्यतया एक सी है। 

उत्तर प्रदेश में कृपि आयकर के प्रशासन का भार जिला के राजस्व-अधिकारियों पर 
है। अन्य राज्यो में कृपि आयकर विभाग अलग है। 

सभी राज्यो के कानूनों में कर-निर्धारण अथवा अपील सुननेवाले छोटे अधिकारी के 
आदेश के विरुद्ध अपील करने तथा उस पर पुनविचार करवाने की व्यवस्था हैँ। पश्चिमी 
बगाल तथा हैदराबाद में अपील सुनने वाले न्यायाधिकरण हे, तथा अन्य राज्यों में बोर्ड आफ 
रेवेन्यू! अपील की सुनवाई तथा पुनविचार करने के लिए अतिम अधिकृत सस्था है। 


भावी नीति की समस्याएँ 

भावी नीति को दृष्टि में रखते हुए छगान की प्रगति से सम्बन्धित कुछ बातो पर 
विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रसंग में वित्त की एक मद के तथा किसानों पर एक 
भार के रूप में, लगान के महत्त्व में जो परिवतंन हुए है, उनके सम्बन्ध में भी कुछ बताना 
आवश्यक है। क्ृषि-अर्थव्यवस्था में कई वडे परिवर्तन हुए है, और इस दृष्टि से लगान काफी 
कम हो गया है । सरल आथिक प्रणाली, जिसका भूमि राजस्व मुख्य अवलम्वन था, अब पहले 
से अधिक व्यापक और विस्तृत कर दी गई है। 

भावी नीति की समस्याएं कई प्रकार से सामने माती है। लगान के स्थान पर दूसरी 
वकल्पिक कर-प्रणाली छागू करने के कई सुझाव रखे गये। वर्तमान प्रणाली को सुधारने के 
भी कई सुझाव रखे गये, जिससे मूल्यो के नीले गिरने की स्थिति में लगान देनेवाले पर 
कम भार पडे, ओर मूल्यों में वृद्धि होने की स्थिति में सरकार की अधिक राजस्व प्राप्त 
ह्दो । लगान पर अधिभार सी लगाये गये। क्रमश वृद्धिशील दर तथा अधिभार, दोनो का उद्देश्य 
हैं उच्चतर कृषि-मूल्यो की स्थिति में उच्चतर कृषि-आय से अधिक अशदान मिल्ठे। 

लगान के स्थान पर सुझाये गये विकल्पो में से राज्य सरकारो के वित्त की दृष्टि से 

कोई भी प्रभावकारी नही हो सकता, यद्यपि उनमें से कुछ छगान के पूरक के रूप में बहुत हृद 
तक उचित होगे। भूमिव्यवस्था-सुधार की नीतियो के फलस्वरूप बडे-बडे खेतों तथा बडी 
कषि-आयो की सल्या और भी कम हो गई है। भूमि पर छगने वाले लगान तथा अन्य भूमि-करो 
को न्यायोचित ठहराने की दृष्टि से कृषि-आयकर निस्सदेह काफी महत्त्व का है। किन्तु राज्य 
सरकारो की आय के स्रोत की दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से लगान का स्थान नही छे सकता। 

तिर्वाकुरूकोचीन में प्रचलित प्रणाली को ऐसे क्षेत्रों में छागू करना, जिनकी स्थिति 
भूमि की लगभग एकरूपता, खेती के तरीको तथा बागानो की अधिकता की दृष्टि से भिन्न है 
और जिन पर वहाँ कृषि-आयकर लिया जाता है, न्याय विरुद्ध होगा। 


( १२१ ) 


कृषि उत्पादन पर कर लगाना तीसरा विकल्‍प है। आज सभी राज्यो में स्थिति यह हूँ 
(के किसान को अपनी निज की उपज बेचने पर कर से छूट प्राप्त हे। यह छूट कायम रहनी 
चाहिए। प्रशासन, वित्त-सम्बन्धी कठिनाइयो, यहाँ तक कि सभव हे ज्यादती की आशका से 
लगान के स्थान पर विक्री-कर लागू करने का विचार विल्कुल छोड देना पडे। 
विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारो की वित्तीय आवश्यक- 
ताओ की दृष्टि से लगान के स्थान पर दूसरा कोई उचित पूरक नहीं खोजा जा सका। राज्यों 
को इससे ऊगभग ७० करोड़ रुपये की आय होती हैं, और अब तक सुझाये गये किसी भी 
ज्वैकल्पिक तरीके से इतती आय होने की सभावना नही दिखाई देती। 
एक तरह से क्रम वृद्धिशीलू दरें तथा अधिभार छागू करके प्ूल्यो तथा आयो में होने 
चाले परिवर्तनो को भूमि राजस्व प्रणाली में प्रतिफलित करने का प्रयास किया गया है। किन्तु 
राजकोषीय प्रणाली में विस्तार हो चुका है, और कृषि-आयकर तथा विक्रीकर जैसे करो 
का उपयोग उन उद्देश्यो के लिए किया जा सकता है, जिनके लिए रूगरान का उपयोग ठीक न हो। 
ऐसे दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो महत्त्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से एक से ही हो, यदि कर निर्वारण 
अधिक भिन्न हो, तो कर-निर्धारणो के स्तरो में समानता लाने अथवा अन्तर कम करने के लिए 
लगाये जानेवाले अधिभार पर साधारण अधिभार की तरह आपत्ति नही की जायगी। और 
न यह स्थानीय सेवाओं के लिए स्थानीय निकाय द्वारा लूगान पर लगाये गये अधिभार के सम्बन्ध 
में आपत्ति का कारण होगा। 
मद्रास तथा बम्बई के रेयतवारी वाले राज्यो में लगान-वन्दोवस्त प्रणाली का जिस प्रकार 
विकास हुआ, वह ब्रिटिश शासन की एक वडी सफलता थी। आज इस प्रणाली का परीक्षण हो 
रहा है। देश भर में रैयतवारी भूमि-व्यवस्था तथा इससे सम्बन्धित लगान-वन्दोवस्त का 
प्रसार हो रहा है। हमें कई परिवतेनो में से गुजरना होगा, तथा कई सक्रान्ति कालीन समस्याओं 
को हल करना होगा। अन्ततोगत्वा सवंत्र रैयतवारी वाले राज्यो में प्रचलित एक अथवा एकाघिक 
तरीको से ही कर निर्घारण करना पडेगा, और जो प्रणाली विकसित होगी, वह किसी एक 
राज्य में प्रचलित प्रणाली जैसी होगी। दूसरी सक्तनाति कालीन समस्या हैं कुछ राज्यो में पडे 
उन विस्तृत क्षेत्रो की, जिनका न तो रावेक्षण हुआ और जो न तो अभी बसे ही है। एक ही 
राज्य सरकार के प्रशासन के अन्तर्गत लाये गये भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच कर-निर्धारण के 
स्तर की भिन्नता भी एक समस्या हूँ । 
भूमिव्यवस्था-सुधारो तथा विलूयन के फलस्वरूप भूमिव्यवस्था का ढाँचा तथा इसके 
साथ-साथ लगान का ढाँचा रूगभग वैसा ही होता जा रहा हँ जैसा कि रैयतवारी वाले राज्यो 
में हूं। मियादी-रैयतवारी-वन्दोवस्तो के भविष्य की समस्या सव जगह है। १९३० से 
१९३९ तक की मदी के दिनो में इस श्रणाली के अनुसार काय॑ वडी सुगमता से चलता रहा। 
तब से बन्दोवस्त पर पुनविचार वरावर स्थग्रित होता रहा। मूल्य की विज्ञेप स्थिति में लम्बे 
समय, सामान्यतया ३० वर्षो के लिए थोडा-बहुत स्थिर मूल्य-स्तर कायम न रखा जा सका। 
सदी के कारण इस घारणा की सत्यता पर शंका की जाने रूगी। (१९४० से १९४५९ तक के 


दशक में पैदा होने दाली मुद्रा-स्फीति वाली विपरीत स्थिति का भी फिर से वन्दोवस्त किये जाने 
फा० १६ 
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की सभावनाओ पर उसी प्रकार का प्रभाव पडा। मदी के परिणामस्वरूप जैसे धजाव में उतार- 
चढाव वाली दरो का प्रयोग आरम हुआ, वैसे ही मुद्रास्फीति से अधिभार के प्रयोग को बढ़ावा 
मिला। पर विभिन्न क्षेत्रों के कर-निर्धारण विभिन्न थे, और कुछ मिला कर वे मोटे तौर पर भी 
प्रचलित मूल्यों के अनुरूप न हो सके। जिस विशेष दवाव के कारण पुराने राजस्व-बन्दोवस्त 
दूठ से गये, वह दवाव मूल्यो के उतार-चढाव का था। 


बन्दोवस्त तथा पुनर्वन्दोवस्त विशेष कर छोटी इकाई के लिए लम्बे समय |के कार्य हैं। 
मूल्य तो वहुत से विचाय॑ विषयो में से एक था। प्रारम्भिक बन्दोवस्त, जिसमें सर्वेक्षण, 
वर्गीकरण तथा कर-निर्धारण का सयुक्‍त कार्य था, उन सब इकाइयो के लिए किया जाना पडा, 
जिनका अभी तक न तो सर्वेक्षण हुआ था, न वर्गकरण और न बन्दोवस्त। पर पुनर्वन्दोवस्त 
बिल्कुल अलग ही आधार पर हूँ, तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ये दो हँ--एक तोयह कि 
पुनर्वेन्दोवस्त का सम्बन्ध क्या केवल छोटी इकाई के साथ रहेगा तथा दूसरे यह्‌ कि क्या दरो 
की गारन्टी तीस वर्षो के लिए दी जायगी ? 


१९वी शताब्दी में अथेव्यवस्था के वदलने के साथ-साथ उसमें लगान के स्थान में भी 
परिवतंन हुआ। व्यापारिक कृषि तथा अन्य विकास कार्यो से लगान 'का भार कम हो गया। 
व्यापारिक फसलें अधिक महत्त्वपूर्ण हो गईं, और उनके फलस्वरूप, अनाज की फसलो की 
अपेक्षा पूरी अर्थव्यवस्था का बहुत हृद तक 'मौद्रिकीकरण हो गया। 


इन परिवतेनो से मूल्य बढे, और इसलिए लगान-सम्वन्धी कानून तुलनात्मक दृष्टि 
से नरम है। युद्धकाल में होनेवाली अधिक मूल्य-वृद्धि से लगान का भार कम हुआ। १९२९ से 
मूल्यों में गिरावट आने से लगान का भार बढ गया, जो द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप अन्न 
के मूल्य बढ जाने से एक बार फिर कम हो गया। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल से लगान 
का भार लम्बे समय तक एक सा और बाद को घटता रहा। १९१८-१९ में सम्पूर्ण राजस्व 
के अनुपात में लगान ७३ १ प्रतिशत था, १९५२-५३ में घटकर वह ९३ प्रतिशत रह 
गया। यह कमी केन्द्र तथा राज्यों में नये प्रकार के कर लागू किये जाने तथा उनके महत्त्व 
में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। राज्य के राजस्त्रो में भी ये बातें प्रतिफलित हुई। 


नये प्रकार के करो के फलस्वरूप, जिनका अब कुछ हद तक विकास हो रहा है, 
अच्छी स्थिति वाले किसानो से अधिक अददान प्राप्त हो सकेगा। समानता बनाये रखने के 
लिए कृषि आय-कर का भी उपयोग किया जायेगा, किन्तु भिन्न-भिन्न समय पर बन्दोवस्त तथा 
पुत बन्दोबस्त किये जाने के परिणामस्वरूप एक ही प्रकार की भूमियो के कर-मार में अब भी 
अन्तर बना रहना नियमविरुद्ध हूँ। पुन्ेन्दोवस्त किये जाने के स्थगन से ये अन्तर और 
भी बढ गये है। मूल्यो का उत्तार-चढाव इस प्रकार का हूँ कि समानता लाने की दृष्टि से 
कुछ न कुछ पुनर-समायोजन आवश्यक है। 


प्रशासन तथा आथिक, दोनो दृष्टिकोणों से वर्तमान प्रणाली में कुछ विशेष सुधारा 
आवध्यक प्रतीत होते है। 


( १२३ ) 


लगान तथा कृषि-आयकर का भावी रूप ' 


सिफारिशें 
बहुत से मामलछो में विभिन्न राज्यों की लगान प्रणालियों में भिन्नता न्‍्यायोचित है। 
अहत्त्वपूर्ण विषय सम्बन्धी सामान्य नीति के आधार का जहाँ तक प्रवन है, उसे लगान की 
एक मूलभूत प्रणाठी कहा जा सकता हे। उस प्रणाली की एक मोटी रूपरेखा का सुझाव 
स्वीकृति के लिए राज्यों के सामने रखा जायेगा। आगे इसे विस्तृत रूप से व्यावहारिक 
रूप देने का काम उन्ही राज्यो का होगा। 
हाल की प्रगतियों के फलस्वरूप एक ऐसी व्यापक सामान्य प्रणाली की कल्पना का 
विकास हुआ हैं जिसमें इकाईगत भेदो का समावेश हो जाय। 
वन्दोबस्त तथा पुनरविचार की मूलभूत प्रणाली, जो अधिकांश रूप में वतंमान रैयतवारी 
व्यवस्था ज॑सी है, महत्त्वपूर्ण विषयो में कुछ भिन्न होती चाहिए। बन्दोवस्त का पुनविचार पारि- 
भाषित इकाइयो के अन्तगंत हो, तथा उसका सम्बन्ध स्थानीय मूल्यो के साथ होना चाहिए। 
डेसकी परिभाषा पूरे राज्य के लिए अथवा अंचल के आधार पर क़ी जानी चाहिए। 
पुनविचार की सीमा के अन्दर प्रमापीकृत कर-निर्वारण अनिश्चित काछ तक चलते 
रेहना चाहिए । राज्य सरकारों को अधिभार नही वसूल करना 'चाहिए तथा प्रमापीकृत 
'कर-निर्धारणो पर समी अधिभार स्थानीय सेवाओ के लिए स्थानीय निकायो द्वारा लगाये जाने 
चाहिए। राज्य सरकारो के लिए भूमि राजस्व के प्रमापीकृत कर-निर्धारण स्तर के कुछ उतार- 
चढाव के अन्दर हिमीकृत किया जाना चाहिए, तथा कर से होने वाले अन्य सभी अशदानों 
का उपयोग स्थानीय निकायो पर छोड देना चाहिए। 
सर्वेक्षण तथा वर्गोकरण सहित प्रारभिक बन्दोवस्त अनिवाये है, और इसे उन सभी 
ज्षेत्रो में लागू किया जाना चाहिए, जहाँ इनमें से एक या अधिक कार्य किये जाने शेष है। 
हे काम इतना भहत्त्वपूर्ण है कि इसके लिए अखिल भारतीय पैमाने पर सगठित प्रयत्न किया 
जाना चाहिए। 
जिन राज्यो ने उच्चतर कृपि-आय पर कृषि-आयकर अभी तैक न लगाया हो, 
उन्हें कृषि-आयकर लगाना चाहिए ! 
अच्ततोगत्वा उद्देश्य यह होना चाहिए कि कृषि-आय को अन्य आय में विलीन कर, एक 
ही आयकर रूगाया जाय तथा आयकर से प्राप्त होनेवाली राशि दोनो प्रकार की आयो के 
अनुपात से केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य में विभाजित की जाय। ऐसा दीघेकालीन उद्देदय ही हो 
सकता हैं। प्रारम्मिक कार्रवाई के रूप में राज्यो द्वारा करदाता की कृषि-आय के अतिरिक्त 
आय की दृष्टि से कृषि-आयकर पर अधिभार लगाया जाना सभव होना चाहिए। 
सभी राज्यो में ३,००० रुपये वापिक से अधिक की सभी कृषि आाय पर जायकर 
लगाया जाता चाहिए। 
भारत में कृषि-आय तथा कृपि-आय से अतिरिक्त आय अलग-अलग मानी जाती हैं, 
और कई राज्यो द्वारा कृपि-आयकर न लगाये जाने के कारण कई गड़वड़ियाँ उत्पन्न हो गई 


ँ 


लक, 


है। निकट भविष्य में दरो में एकहपता लाना सभव नहीं हूँ, किन्तु कुठ राज्यो में दरें बहुत 
ही कम है, जिन्हें उचित स्तर तक वढाया जाना चाहिए। 

करदाताओ की कृषि व्यतिरिक्त आय के आघार पर सभी राज्यों को कृपि-आयकर 
पर अधिभार रंगाना चाहिए। अधिभार के लिए क्ृपि व्यतिरिक्त आय के सम्बन्ध में भी कुछ 
छूट दी जा सकती हूँ । ऋषि व्यतिरिक्त आय के सडो के, जिनसे अधिभारों का सम्बन्ध रहेगा, 
तथा प्रत्येक खड के अनुकूल दर के विपय मे निर्णय प्रत्येक राज्य को करना होगा। 


आवश्यक होने पर राज्यों को ऐसा अधिभार लगाने का पूर्ण अधिकार हैँ तथा इस 
विषय पर किसी प्रकार की भी शका न रहने देने के उद्देश्य से सविधान में उचित अनुवन्ध 
सम्मिलित किया जा सकता है। 


सर्वेक्षण, वर्गीकरण तथा प्रारभिक वन्दोवस्त आवश्यक ह, पर बन्दोवस्तो पर पुनविचार 
के सम्बन्ध में, जिस प्रकार वें भूतकाल में कार्यान्वित किये गये ठीक यह बात नहीं कही जा 
सकती । कर-निर्धारण के वर्तमान स्तरो को पहले पूरे राज्य की दृष्टि से प्रमापीकृत किया जाना 
चाहिए, और फिर प्रमापीकृत किये गये कर-निर्वारण पर राज्यीय अयवा क्षेत्रीय पैमाने पर 
समय-समय पर पुनविचार किया जाना चाहिए। प्रमापीकरण का उद्देश्य भिन्नताओ में कमी 
करना होना चाहिए, न कि दूर करने का, क्योकि भिन्नता दूर करना न तो आवश्यक हुं और न 
सभव। प्रमापीकरण राज्यीय पैमाने पर सरल और तदर्थ होना चाहिए। शीघ्र कार्यान्वित 
किये जाने योग्य एक तदर्थे उपाय यह है कि वन्दोवस्त अथवा पुनर्वन्दोवस्त से सम्बन्धित 
मूल्यकाल की, जिस समय वर्तमान कर-निर्धारण किया गया हो, दृष्टि से वृद्धि का 
श्रेणीकरण हो। 


कर-निर्धारण के स्तरो के एक बार प्रमापीकृत किये जाने पर मूल्य-स्तर के परिवर्तेनो 
की दृष्टि से दस वर्षों में एक वार लछगान पर पुनविचार किया जाना चाहिए। पुनविचार 
का समय ३० अथवा ४० वर्ष लम्बा नहीं होना चाहिए जैसा कि आजकल है। 

मूल्यों में जो परिवर्तन हुए, उनकी दृष्टि से किया गया पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण 
समायोजन न्यायोचित नही है। मूल्य-परिवतंचो के मामूली अनुपात पर समायोजन किया 
जाना चाहिए। मूल्य परिवर्ततो को मापने के लिए यदि उस क्षेत्र के मुख्य अन्नो के मूल्यो 
को ही लिया जाये, तो यह साधारणतया पर्याप्त होगा। व्यापारिक फसलो के मामले में समिश्र 
सूचक अक की आवश्यकता पड सकती है। सूचक अक का सम्बन्ध पूरे राज्य अथवा प्रत्येक 
नये -क्षेत्र के साथ जोडना सभव होना चाहिए। 


प्रमापीक्त कर-निर्धारण पर सर्वप्रथम पुनविचार किये जाने के लिए उस मूल्य-कार 
को आधार बनाना चाहिए, जिसका |प्रमापीकृत कर-निर्धारण सम्बन्धित माना गया हो। 
आधार कम से कम दस वर्षों के काल को बनाना चाहिए और प्रमापीकरण के तुरत्त पूर्व बीस 
वर्षो से अधिक के काल को नही। मूल्यों में २५ प्रतिशत उतार या चढाव होने पर ही 
लूगान की माँग का कोई समायोजन नही किया जाना चाहिए। यदि मूल्य २५ प्रतिशत से 
अधिक बढ जायें, तो लंगान एक रुपये पर कम से कम दो पैसे से छेकर अधिक से अधिक 
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दो थाने तक बढाया जाना चाहिए। यदि मूल्य कम हो जायें, तो छुंगरान रुपये पर कम से कम 
एक आने से छेकर अधिक से अधिक चार आने तक कम किया जाना चाहिए। 


समय-समय पर प्रमापीकृत तथा पुर्ताविचारित लूगान पर छगने वाले अधिभार स्थानीय 
निकायो के लिए ही छोड दिये जाने चाहिए। लगान में से कम से कम १५ प्रतिशत राशि 
उसी क्षेत्र के स्थानीय न्तिकाय को दे दी जानी चाहिए। 


प्रमापीकरण अथवा इसके परिणामस्वरूप किये जानेवाले पुनविचार के समय यदि 
लगान में काफी वृद्धि हो जाय, तो अतिरिक्त राजस्व में से यथासम्भव अधिक से अधिक भाग 
स्थानीय निकायो को दिया जाना चाहिए, जिससे वे स्थानीय निर्माण कार्य कर सकें। 


लगान को पूर्ण रूप से स्थानीय प्राधिकारियो को हस्तान्तरित “किये जाने को न्‍्यायोचित 
ठहराने की विशेष आवश्यकता नही है। प्रारंभिक बन्दोवस्त की अवस्था में लगान निद्चित करने 
के लिए किसी विशेष आधार की सिफारिश नही की गयी है। पड़ोसी राज्य अथवा क्षेत्र 
में प्रचलित आधार अपनाया जा सकता है। इससे लगान के कर-निर्धारण में अधिक एकरूपता 
भायेगी। सहकारी समितियों से रूगान वस्तु के रूप में वसूछ किये जाने की पद्धति व्यावहारिक 
होगी ऐसी आशा है, वशर्ते कि कार्यकुशर समितियाँ हो। 


लगान वसूल करने का वर्तमान प्रशासन-यत्र वर्षों से ।चला आ रहा हि और एक प्रकार 
से सफल ही रहा है। यदि राज्यो के वर्तमान “राजस्व वोर्डो' को पप्रतिस्थापित करना है, तो 
अपील सुनने के काम के लिए राजस्व तथा अन्य 'न्यायाघिकरण स्थापित करने पडेंगे। 


कुछ राज्यो में ग्राम-अधिकारियो के [स्थान पर |सरकारी नौकरो की नियुक्ति होने 
पर लगान-बसूली का काम ढीला पड गया है। कमीशत के आधार पर लूगान वसूल करने 
का काम ग्राम-पंचायतों को सौंपे जाने के सम्बन्ध में आयोग को कोई आपत्ति 'नहीं है। ऐसा 
जहाँ भी संभव हो, वहाँ किया जा सकता है। पैतृक उत्तराधिकार के आधार पर चले 
आनेवाले ग्राम-अधिकारियो के स्थान पर वेतन-भोगी ग्राम-अधिकारी रखे जाने चाहिए। 


कृषि व्यतिरिक्त भूमि का कर-निर्धा रण 
कृषि व्यतिरिक्त कर-निर्धारण की प्रथा विभिन्न राज्यों में मलग-अलूग है। कुछ राज्यों 
में कोई कर-निर्धारण नहीं हुआ। अन्य राज्यो में कर-निर्धारण अनुविहित कानून अथवा 
कार्यपालिका आदेशो से होता है। केवल परिचम वगाल में इसके लिए एक विशेष कानून है। 
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-व्यतिरिक्त भुमि के कर-निर्धारण का सम्बन्ध प्रारम्भ में किसानों 
के घरो से ही था। मरूग-अल्‍ूग राज्यो में तथा एक राज्य के अन्दर भी भिन्न-भिन्न प्रयाएँ 
थी। निवासमभूमि के अलावा कई राज्यो में ऐसी भी भूमि थी, जिस पर कर-निर्धारण सेया 


तो पूर्ण छूठ प्राप्त थी, अथवा बहुत साधारण सा किराया लिया जाता घा। ऐसी प्रथा भी 
विभिन्न राज्यो में सिन्न-सिन्न थी। 


कृषि व्यतिरिकत्त भूमि के कर-निर्वारण के लिये विभिन्न राज्यों ने शहरी क्षेत्रों में विभिन्न 


प्रणोलियाँ अपना रखी थी। कुछ राज्यो में ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में कोई भेद नही माना जाता 
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था। वम्बई राज्य में ग्राम तथा शहरी क्षेत्रों में कृपि व्यतिरिक्त कर-निर्धारण के लिए अलूग 
व्यवस्था थी। 

कृषि व्यतिरिक्त भूमियो के कर-निर्धारण की दर के आधार काफी भिन्न हैं। अछग- - 
अलग राज्यो में भी विभिन्न उपयोगो के लिए विभिन्न आधार हूँ। दरो के आधार में पेचीदगी 
राजस्व के भूतपूर्व इतिहास तथा उस समय की प्रचलित विभिन्न भू-प्रणाल्यों के फलस्वरूप 
'पैदा हुई। कृषि व्यतिरिक्त भूमियों के लिए पुनकर-निर्धारण की अवधि सामान्यतया १० से 
३० वर्ष तक की रही। 

जमीदारी तथा जागीरदारी आदि के उन्मूलन के कानून छागू होने के वाद राज्य 
सरकारो ने लगान सम्बन्धी वर्तमान कानूनों के पुनविचार अथवा नये कानूनों की रचना की 
ओर ध्यान दिया। 

कृषि व्यतिरिवत कर-निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त तथा प्रक्रियाएँ मुख्यत भूमि के 
उपयोग तथा मूल्य पर आधारित है। कृषि व्यतिरिक्त उपयोग 'में आनेवाली भूमि से प्राप्त 
होने वाली अनरजित आय पर कर लगाने के सम्बन्ध में अधिकाश राज्यों ने पर्याप्त ध्यान 
'नही दिया हूँ। जिन राज्यों में राजस्व के इस स्रोत का विकास अभी तक नही हुआ हैँ, उन्हें 
अब इस स्रोत का विकास करना चाहिए और वम्वई की प्रचलित प्रणाली के अनुसार कृषि 
ध्यतिरिक्त भूमि के कर-निर्धारण की नियमित प्रणाली छागू करनी चाहिए। जिस भूमि का 
जैसा उपयोग किया जायेगा, उस भूमि का कर-निर्धारण वैसा ही |होगा। कर-निर्धारण का 
सम्बन्ध सम्पत्ति के वाजार-मूल्य से होना चाहिए, और जहाँ यह सभव न हो, वहाँ वाषिक 
मूल्य के साथ होना 'चाहिए। 

बन्दोवस्त की शर्तों में भी एकरूपता नही है । भूमि का वाजार-मूल्य समय समय पर 
'्वटतै-बढते रहने के कारण कर-निर्धारण की अवधि युक्तियुक्त होनी चाहिए, न बहुत अल्प और 
न बहुत्त दीघे। लगान सम्बन्धी कानूनो में निर्धारित दरो पर समय-समय पर पुनविचार किये 
जाने की व्यवस्था होनी ' चाहिए। 

कुछ राज्यो में कृषि व्यतिरिक्त भूमियो के कर-निर्धारण से होनेवाली प्राप्तियो का 
'एक भाग स्थानीय प्राधिकारियों को दे दिया जाता है। चूंकि अधिक प्राप्तियाँ शहरी क्षेत्रो 
में ही होती हैं, इसलिए नगरपालिकाओ को स्थानो के मूल्यो में होनेवाली वृद्धि से लाम 
होना ही चाहिए। कृषि व्यतिरिक्त कर-निर्धारणो से होनेवाली प्राप्तियो का एक भाग अनुदान 
के रूप में उन स्थानीय निकायो को दिया जाना चाहिए ,जिनके क्षेत्रो में प्राप्तियाँ वसूल 
की गई हो। ! 


सिंचाई तथा सुधार सम्बन्धी प्रभार 
जल-उपशुल्क 
सिंचाई के प्रभारो की वर्तमान प्रणाली का विकास भिन्न-भिन्न राज्यो में भिन्न-भिन् 
रूप से हुआ हैं, जिसके फलस्वरूप सिद्धान्त तथा कर-निर्धारण की दरें कई प्रकार की हो 
गई है। 
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अधिकाश सिंचाई-राजस्व, पानी के उपशुल्को, पानी-ठपकर या अधिकारी की दर 
(आाकुपायस रेट) से प्राप्त होता है। उत्पादक योजनाओ में पानी के प्रभार भिन्न-भिन्न तरीकों 
से लगते हैंतथा उनकी दरें भिन्न-भिन्न होती है। पानी के प्रभार भिन्न-भिन्न तरीको से, दिये गये 
पानी की मात्रा अथवा पानी के शुल्क के समेकित किये जाने अथवा भिन्न दर 'से वसूल किये 
जाने अथवा वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्र के आधार के अनुसार, लगाये जाते|हैं। ये फसल: 
अथवा फसलो की किस्मो अथवा कुछ वर्षो के लिए समझौते 'द्वारा निर्धारित 'दरो के अनुसार 
भिन्न-भिन्न होते हैं। इन प्रणालियों में से कुछ छोटे सिंचाई |कार्यों के लिए भी लागू होती है।॥ 
नये कार्यों का निर्माण-व्यय तथा नये-पुराने कार्यों के रखरखाव का व्यय, सामान, 
मजदूरी तथा वैतन के मूल्यो में भारी वृद्धि होने के कारण काफी बढ़ गया हैं। कई राज्य पर्याप्त 
प्रभार लूगाने अथवा वर्तमान दरो को बढ़ाने को कारेवाई कर चुके हैं। युद्धनकालू में तथा 
उसके वाद कृपिजन्य वस्तुओ के मूल्यो में वृद्धि होते के कारण पुनविचार के लिए काफी गुजाइश 
हो गई है। यह कहना सम्भव नही कि क्या पानी के उपणुल्को में हाल ही में की गयी वृद्धि 
से सरकारें सिचाई-कार्यो पर आनेवाले व्यय कम कर सकेंगी, पर आशा यह हूँ कि इन कार्यों 
पर आनेवाले अधिक व्यय की पूर्ति करना अधिक सभव हो जायेगा। पानी के उपशुल्क: 
बढाये जाने के अलावा सुधार सम्बन्धी प्रभार तथा कुछ राज्यो के योजना क्षेत्रों में न्यूचतम 
धारण व्यय के लिए छूगाये गये अनिवार्य पानी प्रभार जैसे अन्य उपाय भी किये गये है। 
उत्पादक तथा सुरक्षाप्राप्त कार्यों के वीच का भेंद काफी कुछ समाप्त हो चुका है और 
ऐसा विश्वास किया जा सकता हूँ कि भविष्य में सिंचाई-कार्यों पर किये जानेवाले विनियोग पर 
बदले में तुरन्त कुछ नगद लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा योजनाओं की उपयोगिता पर अधिक 
ध्यान दिया जायेगा। यह स्पष्ट हूँ कि भविष्य में पाती पर उपशुल्क लगाने की|प्रणाली ऐसी 
होगी जिससे नहरो के पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके तथा ऐसी 
परिस्थिनियाँ पैदा की जा सके ताकि सिंचाई-कार्यों का रखरखाठ तथा उनका विकास करना 
आज की अपेक्षा अधिक सम्मव हो सके। ेु 
यह नहीं कहा जा सकता कि पानी का उपशुल्क एक सेवा-प्रभार है या कर का एक 
साधन हूँ । सामान्यतया पानी के उपशुल्क में घारण-प्रभार आ जाने चाहिएँ। किन्तु अभाव 
वाले क्षेत्र के लिए सिंचाई-कार्य के सम्बन्ध में कुछ घाटा उठाने की नीति भी न्यायोचित होगी। 
अच्छे क्षेत्र के लिए अथवा ऐसे क्षेत्र के लिए, जहाँ सिंचाई-कार्य पहले से ही था, और जिससे 
लाभ उठाया जा चुका हो तथा अभी भी उठाया जा रहा हो, सिंचाई-कार्ये के सम्बन्ध में लाभ 
की नीति न्यायोचित होगी। 
उत्पादक सिंचाई-कार्यों से साधारणतया सामान्य राजस्व को कोई हानि नही पहुँचनी 
चाहिए। इसके लिए पानी-प्रभारो का सम्वन्ध घारण॑-व्यय के साथ जोड दिया जाना चाहिए। 
पाती-प्रभार दो प्रकार के होगे * मरम्भत तथा स्थिर रखने के लिए सिंचाई-कार्य के अन्तर्गत 
आतेवाले प्रत्येक जमीदार से, चाहे वह पानी लेता हो या न लेता हो, लिया जानेवाला छोटा- 
प्रभार तथा उनसे पानी की पूर्ति के छिए लिया जानेवाला अतिरिकत-प्रमार जिन्होंने ऋण 
सम्वन्बी व्यय तथा फुटकर व्यय के लिये इसका उपयोग किया हो। 
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अनिवाये घारण-प्रभार आवश्यक रूप से छोटी राशि का होगा। ऐसा हो छोटे सिचाई- 
कार्यों के विषय में भी होना चाहिए। 

पानी लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले पानी 'के उपशुल्क निश्चित किये जाने 
के लिए ऋण सम्बन्धी व्यय तथा फुटकर व्यय के अलावा दिये गये पानी|की मात्रा, उपजी 
हुई फसल, किसान द्वारा उठाये गये लाभ की मात्रा तथा किसान की अदायगी करने की क्षमता 
आदि का भी ध्यान रखा जाता हूँ! हि 

पानी के उपशुल्क निश्चित करने का सरल तरीका उपजी हुई फसल के मूल्य के आधार 
पर करने का है। अन्य देशो में भी इसी सिद्धान्त से मिलता-जुलता तरीका अपनाया जाता है। 
यह पानी के सामान्य उपशुल्क की अपेक्षा अधिक न्यायोचित है तथा इसमें उपयोग में लाये 
गये पानी की मात्रा के अनुसार भिन्नता रखे जाने की गुजाइश हैँ। उपयोग |में लाये गये पानी 
की मात्रा के आधार पर लगाया जाने वाला प्रभार 'अधिक वैज्ञानिक हूँ [तथा वहुमत भी इसी 
आधार के अपनाये जाने के पक्ष में हे। यह लिफ्ट-सिंचाई वाले क्षेत्रों में चालू है, किन्तु नहर 
से सिंचाई किये जाने वाली भूमियो में इसे लागू करने में कई कठिनाइयाँ है। 'विभिन्न स्थितियों 
तथा विभिन्न आवद्यकताओ के लिए उपयोगी एक ही आधार नही निकाला जा सका है। 

लम्बे अरसे के लिए निर्धारित पानी के उपशुल्क में कृषिगत मूल्यों में [होने वाली वृद्धि 
अथवा कमी का ध्यान नहीं रखा जाता तथा आज के विकास काल में ऐसा किये |जाने से सरकार 
राजस्व में काफी वृद्धि नही कर सकेगी। थोडे थोड़े समय के बाद 'जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ 
पानी के उपशुल्को पर पुनविचार किया जाना |चाहिए। 

वैज्ञानिक सिद्धान्तो और कुछ हद तक सरकार के राजस्वो का हनन किये विना पूर्ति 
के विभिन्न स्नोतो के बीच एकसार दरें निर्धारित करना सम्भव नही है। एक ही राज्य में तथा 
विभिन्न राज्यो के बीच एक-से सिंचाई-कार्यों के क्षेत्रों में पानी की पूर्ति पर आने वाले व्यय 
में आज जो अन्तर हूँ, उसे यथासम्भव दूर करने की आवद्यकता है। 

रखरखाव के लिए कुओ तथा तालावो [जैसे छोटे सिंचाई-कार्यों के पचायतो, 
सहकारी समितियों आदि को हस्तान्तरित, किये जाने का प्रइन हाल के वर्षों 'में बडे महत्त्व 
का हो गया है। कुंओ तथा तालछाबो के भामलो में यह व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकती है, 
किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्यों के हस्तातरण में कठिनाई आ सकती है। सिंचाई-उपकर तथा पानी 
के उपशुल्को की वसूली के लिये ग्राम पचायतो की सेवाओ का उपयोग किया जाना छामदायक 
हो सकता है। 


सुधार-सम्बन्धी प्रभार 


भूमि-मूल्यों की अनजित वृद्धियों पर कर लगाना एक अच्छा सिद्धान्त है। इससे 

"भूमि के मूल्यों में स्थिरता आती है, तथा कार्यो के पूँजीगत व्यय के लिए सरकार को अतिरिक्त 
राजस्व मिलता हें। 

गैर-इस्तमरारी बन्दोबस्त वाले राज्यो में बन्दोबस्त पर पुनविचार किये जाने के समय 

अथवा विश्येष प्रभार छूगा कर लगान में वृद्धि करके सरकारी कार्य से मिलनेवाले मूल्य में से कुछ 


| ( १५९ ) 


भाग सरकार को देना परम्परागत रहा है। सुधार-सम्बन्धी प्रभार की प्रथा मैसूर में १८८८ 
में प्रचलित थी। दूसरे देशो में कृषि योग्य बनाये जाने वाली भूमि के कार्यो से प्राप्त अनुभव 
के फलस्वरूप सिंचाई-कार्यों के पूंजीगत व्यय वहन किये जाने के लाभग्रद उदाहरण मिलते है। 


कई राज्य सरकारो ने नये कार्यों पर प्रभार छूगाने का अधिकार ले लिया है। पहले- 
पहल ऐसे कार्नून व॑म्बई, हेदरावाद, पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान में छागू किये गये। 


सुधार सम्बन्धी प्रभारो के निर्धारण के लिए केवल पूँजीगत मूल्य में होने वाली वृद्धि 
को ही ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि सिंचाई की सुविधा, सिंचाई-व्यवस्था 'के सुधार आदि 
को भी ध्यान में रखा जाता हैं। 


बहुत से राज्यों ने यह मान लिया है कि सुधार सम्बन्धी प्रभार, मूल्य में होनेवाली 
वृद्धि के ५० प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए, ऐसे मूल्य के आगणन के लिए चाहे कैसा 
भी आधार क्यो न हो। उच्चतम दर के निर्धारण के लिए चाहे जो भी आधार अपनाया जाये, 
किन्तु उसमें लचीरापन होना चाहिए। केवल हैदराबाद को छोडकर, जहाँ किश्तें व्याज-मुक्त 
है, अन्य सभी राज्यो में विभिन्न स्तरो पर ब्याज लगाया जाता है। मैसूर में ७ प्रतिशत से लेकर 
भद्रास में २० प्रतिशत तक की पेशगी वाली अदायगियो पर रियायतें दी जाती है। विभिन्न 
राज्यों में अदायगी की अवधि १० से ३० वर्ष तक की है। अदायगी काफी लम्बे असे में 
की जा सकती है। 


कृपि-मूल्यो में भारी गिरावट आने से पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के 
लिए विभिन्न राज्यों के कानूनों में कोई व्यवस्था नही है। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों को 
विश्ेष रियायत देनी चाहिए। 


छोटे सिचाई-कार्यों की, स्थिति कुछ भिन्न है। अक्सर ऐसे कार्य पर्याप्त सुरक्षा नही 
देते तथा सुधार न स्थायी होता है और न महत्त्वपूर्ण । निर्माण-व्यय थोड़ा होता है, और धारण- 
व्यय कम। इसलिए कुओ तथा तालावो से सिचित भूमि पर सुधार-सम्बन्धी प्रभार लगाना 
न्यायोचित नहीं है। नलकूप तथा तालाव जैसे छोटे सिचाई-कार्य दूसरे प्रकार के है, किन्तु 


इनके लिए भी सुधार-सम्बन्धी प्रभार की अपेक्षा पानी के शुल्को में कुछ वृद्धि करना अधिक 
उचित होगा । 


स्थानीय वित्त तथा कर 


ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ से लेकर स्वतन्त्र होने तक तथा उसके वाद स्वायत्त 
शासन निकायो के विकास को चार कालो में वाँठा जा सकता हँ--आरम्भ से १८८२ 
तक, १८८२ से १९१९ तक, १९१९ से १९३५ तक तथा १९३५ से आज तक। स्वायत्त 
शासन का विकास पहले-पहल मद्रास, कलकत्ता तथा वम्बई में हुआ। अधिकाग् प्रान्तो के 
कई शहरो में नगरपालिकाएँ स्थापित की गईं, पर ग्राम-क्षेत्रो में स्वायत्त गासन-संस्थाओं 
का विकास १८७१ तक नहीं के वरावर हुमा। १८७१ में ला मेयो ने प्रशासन के 


विकेन्द्रीकरण की अपनी योजना पेश की। शहरी तथा देहाती, दोनो प्रकार की समितियाँ 
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अधिकतर मरकारी और नामनिदिष्ट की हुई हूँ। स्थानीय स्वायत्त घासन में 'स्वायत्त शासन 
वाले पहलू की अपेक्षा अधिक वल 'स्थानीय' वाले पहलू पर दिया गया हूँ। 


लार्ड रिपन के १८८२ मे प्रस्ताव से देहाती क्षेत्रों में स्वायत्त शासन के विकास का मार्ग 
अशस्त हुआ। कार्यो में वृद्धि होने के साथ-साथ अधिकारो को तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तथा 
वित्तीय सावनो को भी वढाया गया। भ्रान्तीय राजस्व की उपयुक्त मदो के साथ साथ व्यय 
की विशेष मर्दे स्थानीय निकायो को हस्तातरित की गईंँ। देहाती क्षेत्रों में स्थानीय वोडों 
के स्थापन के साथ-साथ प्रगति हुई। अधिकारों तथा कार्यों की दृष्टि से देहाती वोड शहरी 
सस्थाओ से काफी पिछड़े हुए हैँ। उनके राजस्व का एकमात्र ठोस स्रोत भूमि पर लगनेवाला 
उपकर हूँ, किन्तु अधिकाश राज्यो में उपकरो की दरें बढ़ाने या छगाने का अधिकार उन्हे 
नही हैँ। 

१९१९ में स्वायत्त शासन एक हस्तातरित विषय वन गया। बाद के कानूनों से उन 
सस्थाओ का लोकतन्‍्त्रीकरण हुआ, और स्थानीय निकायों के कार्य तथा अधिकार बढ़ गये। 
कराधिकारो की कोई विद्येप सीमा नही हूँ । लगभग सभी राज्यो में ग्राम पचायतो अथवा 
संघीय वोर्डों की रचना के लिए कानून पास हो चुके हूँ। 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन से स्वायत्त शासन को और भी प्रोत्साहन मिला। स्वतन्त्रता 
फ्मलने के बाद लछोकतन्‍त्रीकरण की प्रगति का अन्त वयस्क मताधिकार के स्वीकार किये 
जाने तथा नामजदगी के उन्मूलन में हुआ। स्थानीय रिकायो के कार्य भी वढा दिये गये। 
“किन्तु स्थानीय निकायो को सुलभ वित्तीय साघन अपर्याप्त थे, और इनका व्यय, आय के 
अनुपात से बहुत बाहर चला गया। परिणामस्वरूप कई स्थानीय निकाय अपने मूलभूत कार्य॑- 
पालन में भी असफल रही। सघीय सूची में रेलो द्वारा ले जाये जाने वाले सामान पर लगनेवाले 
सीमा-करो के सम्मिलित किय जाने, व्यवसाय कर की राशि सीमावद्ध किये जाने तथा संघीय 
सम्पत्ति पर स्थानीय करो से छूट मिलने से कर लगाने के उनके अधिकार सकुचित हो गये। 


राज्यो में लोकप्रिय सरकारो की स्थापना से ग्राम-पचायतो के विकास को प्रोत्साहन 
मिला। स्वायत्त-शासन अब राष्ट्र के प्रशासनतन्त्र का ही एक अग बन गया। प्रान्तीय 
“स्वायत्त शासन के प्रारम्भ तक स्वायत्त-शासन सस्थाओ ने विदेशी शासन के विरुद्ध लोकप्रिय 
जनमत का प्रतिनिधित्व किया। किन्तु प्रान्तीय स्वायत्त शासन के मान लिये जाने के बाद 
यह धारणा लुप्त हो चली। लोकप्रिय सरकारो ने भी स्थानीय निकायो पर नियन्त्रण रखने 
चथा प्रशासन के स्तरों को ऊँचा उठाने की आवश्यकता का अनुभव किया। 


स्वायत्त शासन सस्थाएं मुख्यत चार प्रकार की है--प्राम-पचायतें, स्थानीय जिछा 
चोडे, नगरपालिकाएँ तथा नगर निगम । 


ग्राम पंचायत 
एक पचायत के अधिकार क्षेत्र में सामान्यतया एक राजस्व-प्राम होता है, किन्तु 
कभी कमी एक के अन्तग्ंत दो या तीन गाँवो को भी मिला दिया जाता है। कुछ राज्यो में 
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जनसख्या तथा राजस्व के आधार पर पचायतो को दो या तीन वर्गों में वाट दिया 
गया है। अधिकाश राज्यो में कराधिकार सौपने के लिए ऐसा कोई वर्गीकरण नही किया गया। 


सविधान दो प्रकार के हैँ। कुछ मे गाँव की समस्त वयस्क जनसखर्या की एक पंचा- 
यत बना दी जाती है। दूसरो में गाँव की वयस्क जनसख्या केवल मतदाता रहती है जो 
पचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। पहली स्थिति में पचायत के दैनिक कारये-सचा- 
लन के लिए सामान्‍्यतया एक कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था है। 


प्रत्येक ग्राम-पचायत का एक अध्यक्ष होता है, तथा अधिकाश राज्यो में एक उपा- 
घ्यक्ष भी। अधिकाश पचायतो में निर्वाचित पदाधिकारियों के अलावा सचिव होते है। 
अधिकाश राज्यो में वेतनभोगी सचिव को पचायत निधियो से वेतन दिया जाता है। 
कुछ राज्यों में सरकार पूराया आशिक व्यय उठाती है। पचायतो के मार्गदर्शन, निर्देशन 
तथा नियन्त्रण के लिए लूगभग सभी राज्यो ने या तो नये विभाग खोले है, या वर्तमान 
विभागो का विस्तार किया हूँ। कुछ राज्यो मे पचायतो के सगठन या तो पिरामिडनुमा है. 
या उनका ढाँचा ऐसा बनाने का विचार किया गया है। पचायत को प्राप्त होनेवाले राजस्व 
स्थातीय वोडों के राजस्वो की अपेक्षा नगरप्रालिकाओ के राजस्व जैसे है। अधिकाश राज्यों 
में कर से प्राप्त होवेवाला राजस्व पचायतो के लिए आय का सबसे वडा एकमात्र स्रोत हे । 
सभी राज्यो की ग्राम पचायतो को कर लगाने का अधिकार दे दिया गया हैं। कर के आधार, 
जिनसे इन अधिकारो का सम्बन्ध हू, विस्तृत हू तथा उनके अन्‍्तगंत व्यक्ति, सम्पत्ति तथा 
कारोबार आते हैं। सभी राज्यो में इन अधिकारों के प्रयोग पर. विशेष शर्तें लगी हुई है, 
जो विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैँ। अधिकाश राज्यो में पचायतो का विस्तार अभी हाल 
ही में हुआ है, इस कारण या तो उनका काम शुरू नहीं हुआ, या कराधिकारो का प्रयोग 
उन्होंने अभी-अभी शुरू किया है। अधिकाश राज्यो मे पंचायतो ने अब तक सामान्य 
सम्पत्तिकर, लगान पर लगनेवाले कर अथवा भूमि का किराया, व्यवसाय-कर तथा पशु 
तथा वाहन-कर जैसे केवल एक या दो अथवा अधिक से अधिक तीन करो का ही उपयोग 
किया है। पचायतो को सौंपे गये कार्य भिन्न-भिन्न प्रकार के हैँ, जैसे न्यायपालिका, पुलिस, 
नागरिक तथा आयिक आदि-आदि। सच तो यह है कि किये जानेवाले कार्य, सूची मे दिये 


जानेवाले कार्यो की तुलना मे वहुत सीमित हैँ । अधिकाश मामलो में ग्राम पचायतें दो या 
तीन कार्य ही करती हूँ। 


स्थानीय जिला वोह 
जिला वोर्ड अथवा स्थानीय बोर्ड का अधिकारक्षेत्र सामान्यतया एक राजस्व-जिले 
का होता हँ। नगरपालिकाओ से भिन्न जिला बोर्ड अपना राजस्व सरकार के सहायता 
अनुदानो से प्राप्त करते है। इस पर भी जिछा बोर्ड के पास नगरपालिकाओं से कम वित्त 
होता हँ। नगरपालिकाओ की औसत प्रति व्यक्ति आय जिला बोड्डों की आसत प्रति व्यक्ति 


आय की लगभग आए गूनी होती है, जब कि नगर कर का प्रति व्यक्ति करानुपात जिला बोर्ड 
के पति व्यक्ति के करानुपात का १२ गुना होता है। 
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जिला वोर्डो के कर लगाने के अधिकार वहुत ही सीमित हूँ । कर-राजस्व का सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्लोत हँ--भूमि-उपकर। दूसरे नम्बर का स्रोत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हूँ। 

भूमि-उपकर तथा व्यवसाय-कर प्रयोग में अनमनीय सिद्ध हुए हूँ। हाल ही में 
कुछ राज्यों ने लगान का कुछ भाग जिला वोर्डो को देने का निश्चय किया, किन्तु केवल 
वम्बई को छोडकर अन्यत्न यह निश्चय कार्यान्वित नही किया गया। कुछ राज्यों में जिला 
बोर्डों से प्रारम्भिक शिक्षा तथा चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कुछ कार्य 
छीन लिये गये। अधिकाश राज्यों में ग्राम-पचायतो की स्थापना बडे पैसाने पर किये जाने 
से जिला वोर्डों की स्थिति पर भी प्रभाव पडा है। 


नगरपालिकाएँ 
विभिन्न राज्यों की नगरपालिकाओ में काफी एकरूपता पाई जाती है। किन्तु 
राज्य सरकारो द्वारा रखे जाने वाले नियन्त्रण की मात्रा, कर लगाने के अधिकारों तथा कार्यों 
के क्षेत्र एव विभिन्न कार्यों में महत्त्वपूर्ण अन्तर है। लगभग सभी राज्यो में सबसे अधिक 
नगर-राजस्व की प्राप्ति करो से ही होती हैं। सभी नगरपालिकाओ का औसत कर-राजस्व, 
कुल राजस्व का ६३२ प्रतिशत होता हूँ। 


नगरपालिकाओ द्वारा लगाये जाने वाले मुख्य करो में सम्पत्ति-कर, सामान-कर, 
व्यक्तिगत-कर, वाहन तथा पशु-कर तथा थिएटर अथवा प्रदर्शन-कर आते हूँ। कुछ राज्यो 
में नगरपालिकाओ को मनोरजन-करो की प्राप्तियो में से भी कुछ भाग मिलता है। ' 


'ख' भाग के राज्यों में नगरपालिकाएँ परोक्ष कर लगा कर अभी भी जनता को नाराज 
करते के पक्ष में नही है । अपरोक्ष कर लगाने के सम्बन्ध में यह वात नही है। भूतपूर्व रज- 
वाडो को सिलाकर सगठित किये गये ख' भाग के राज्यो की स्थिति अधिक सनन्‍्तोपप्रद है। 

महत्त्वपूर्ण नागरिक सेवाओ पर होने वाले व्यय की दृष्टि से नगर-राजस्व सामान्य- 
तया अपर्याप्त रहता हैं। नगरपालिकाओ के आय-व्ययको (बजटो) की स्थिति बडी नाजुक 
रहती है। कुछ राज्यो में परिव्यय वतंमान राजस्व से अधिक होता है। 


नगर-निगम 

अभी हाल तक नगर-निगम केवल बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में ही थे। अब 
ऐसे १२ नगर-निगम है। इनके साधनों तथा इनसे लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की 
सख्या की दृष्टि से इनमें काफी अन्तर रहता है । नगर-निग्रमो को न्गरपालिकाओ की तुलना 
में अधिक कार्य क्ररने पडते है, तथा इनके अधिकार भी अधिक होते हैं। इनको कर लगाने 
के काफी अधिकार है, तथा आय-व्ययको के निर्माण तथा नगर-कार्यों की स्वीकृति के 
सम्बन्ध में इन्हें अधिक स्वतन्त्रता मिली हुई है। विचार प्रधान कार्यों का कार्यकारी कार्यों 
से पूरंणत अछूग होता तथा निर्वाचित समिति से स्वतन्त्र आयुक्‍्तो को पूर्ण कार्यकारी अधि- 
कार भ्राप्त होना नगर-निगमो की विशेषता हूँ। 

विभिन्न निगमो पर नियन्त्रण रखने वाले कानून, सियमो के अधिकारो को करो 
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की एक विशिष्ट संख्या तक सीमित करते है । हाल के कानूनो का उद्देश्य अनूविहित व्यवस्था 
के विस्तार का है, जिससे सरकार के लिए तये कर लगाने का अधिकार देवा सभव हो सके। 

अधिकाश सगर-निगमो के राजस्व का सबसे वडा स्नोत सम्पत्ति-कर है। नगरपालि- 
काओ की तुलना में नगर निगमों में नागरिक सेवाओ पर होनेवाला व्यय अधिक होता है। 


स्थानीय वित्त तथा कर के वारे में दृष्टिकोश 
, सामान्य सिफारिशे 

योजना आयोग ने ग्राम-पचायतों के योग्य काये गिनाये है, तथा जिन क्षेत्रों मे 
पंचायतें हो, उनमें पचायतो से सम्बन्धित रहने वाली ग्राम-विकास-परिषदो की रचना का सुझाव 
रखा है। एक विचार ऐसा प्रकट किया गया है कि ग्राम-पचायते आर्थिक आयोजन की केन्द्र- 
बिन्दु हो और उत्तका विकास उन्ही केन्द्र-विन्दुओ के चारो ओर हो। विभिन्न कार्यो के सबध 
में आवश्यकता से अधिक आजशावादिता की अपेक्षा पचायतो को आथिक तथा अन्य कार्ये 
सौंपने के मामले में सत्तकता से काम लिया जाना अधिक अच्छा होगा। 

अधिकाश राज्यो के पचायत-अधिनियमों में अनिवार्य कार्यों की लम्बी सूची 
सम्मिलित हैं। ग्राम-पचायतो के कार्यों मे से ऐसे कायं अलग कर दिये जाने चाहिएँ, जो 
सहकारी समितियों जैसी अन्य सज्थाओं द्वारा अधिक उचित ढग से किये जाते हो । कुछ 
भली भाँति चुने गये तथ्ग स्पष्ट रूप से पारिमापित कार्य उन्हें सौंप दिये जाने चाहिए 
तथा इनको स्थानीय बोर्डों अथवा अन्य ग्राम बोर्डों को सौपे गये ऐसे ही कार्यों के साथ समन्वित 
किया जाना चाहिए। स्कूलो, सचार-साधनो, सफाई, जलू-पूर्ति, छोटे सिचाई-कार्य आदि से 
सम्बन्धित स्थानीय विकास-योजनाओ के साथ पचायतो का प्रभावकारी ढंग से सम्बन्ध 
जोडने की काफी गुजाइश है। स्थानीय शासत के ढाँचे में स्थानीय जिला वोर्डों वी स्थिति 
अधिकाधिक अस्थिर होती जा रही हैँ, यहाँ तक कि अधिकार के वाहर भी । कुछ समर्य तक 
यह धारणा चलती आई कि स्वायत्त गासन की इकाई के रूप में एक साधारण जिले के 
लिए एक बोर्ड अनुपयुवत होगा। “विकेन्द्रीकरण आयोग' उपजिला-बोर्डों की स्थापना के पक्ष 
में रहा, यद्यपि उसने जिला वोर्डो के सीबे उन्मूलन का प्रस्ताव नहीं रखा है। आयोजन की 
कावग्यकता के फलस्वरूप जिला बोडे के आकार तथा उसकी कार्यकुशलता की ओर भी 
घ्यान दिलाया गया हँ। बहुत से राज्यो में इसके कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य कभी-कभी स्वयं 
सरकार को ही हस्तातरित कर दिये गये। वित्त तथा कार्य की दृष्टि से प्रत्येक पचायत, जिला- 
बोर्ड के अविकारुजपक्षेत्र में हस्तक्षेप करती हैं। कुछ राज्यो में ऐसे कर तथा शुल्क हैं, जिन्हें 
जिला बोर्ड तथा पचायत दोनो ही साथ-साथ छूगाते रहे है। इन प्रतियोगी अधिकार-क्षेत्रो 
में समन्वय करने के उपाय किये जा रहे है। अब प्रइन केवल जिला बोर्ड के आकार का ही 
नही है, किन्तु श्राम-पचायतों तथा अन्य ग्राम-निकायो के वित्तीय साधनों तथा कार्यों के बीच 
उचित समन्वय करने की समस्या का प्रश्व अधिक मूलभूत हूँ। यह स्पष्ट है कि जिला बोई 
वर्तेमान रूप में अब आगे नही कायम रह सकते) सभी के बारे में एक प्रकार का ही पुनर्गठन 
लागू नही हो सकता | मध्यप्रदेश में जिला बोर्डो के स्थान पर प्रतिस्थापित छोटो सश्याओ का 
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काम सतोषप्रद नही रहा । जिछा बोर्डों के अमतोषजनक कार्य सचालन के लिए उत्तरदाग्री 
एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य सरकारें इन स गठनो के लिए पर्याप्त वित्त देना नही चाहती 
था दे नही पाती । स्थानीय वित्त के एक स्रोत का विस्तार स्थानीय करो से काफी आगे तक हैं, 
किन्तु यह स्पष्ट है कि स्थानीय वित्त की ठोस प्रणाली को स्थानीय करो के ठोस बुनियाद पर 
ही जाधारित होना चाहिए। मूलभूत राजस्व का आधार स्थानीय करो से होनेवाली प्राप्तियाँ 
होनी चाहिए और आवश्यक अतिरिक्त वित्त की पूर्ति अन्य उपायो से की जानी चाहिए। 

ग्राम पचायतों के विकास के लिए अभी उचित चातावरण तैयार करना हैँ, इसलिए 
उन्हें छुरू में ही प्रभार लगाने के छिए बाध्य नहीं करना चाहिए, और राज्य सरकारों 
को शुरू के कुछ वर्षों में अपने वित्त का एक अच्छा खासा भाग नई ग्राम-पचायतों के 
हाथो में सौंप देना चाहिए। 

माँग की गई है कि स्थानीय निकायो के लिए कर-राजस्व का एक निश्चित स्रोत 
होना चाहिए, और सविधान में करो की एक अलग सूची सम्मिलित करके गारण्टी दी 
जानी चाहिए। ऐसा कहा गया हूँ कि इसके कारण राज्य सरकारें स्वायत्त शासन तथा उसके 
आधार को नुकसान में डालकर स्थानीय वित्त के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैँ। इस कथन 
में तथ्य अवद्य है, पर हस्तक्षेप इतना अधिक नही किया जा रहा है, और न इतना हानिप्रद 
है, जितना कि समझा गया ह। यह विश्वास, कि चूंकि सभी अनुरूप कर राज्यीय सूची में 
है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा अपने लाभ के लिए लगाये जाने वाले समानान्तर-प्रभार 
से कोई भी स्थानीय कर वच नही पाता । स्वायत्त शासन के सुचारु रूप से चलने के 
लिए यदि उचित वातावरण तैयार करना है, तो यह धारणा दूर की जानी चाहिए। 
इसलिए यह मरावश्यक तथा वाछनीय हूँ कि कुछ कर केवल स्थानीय निकायो के द्वारा या 
उनके लिए उपयोग में लाये जाने के लिए ही सुरक्षित किये जाने चाहिए। जब सविधान में 
कोई सशोधन नही किया जा रहा हे, राज्य सरकारो को इसका ध्यान रखना चाहिए कि 
कुछ करो का विकास केवल स्थात्तीय निकायो द्वारा या उनके लिए ही हो, और इस समय 
जहाँ राज्य सरकारे ही उनका उपभोग कर रही हो, वहाँ उन्हें उनका उपयोग करना क्रमश 
छोड देता चाहिए तथा इस बीच उनसे होनेवारी प्राप्तियाँ सम्बन्धित स्थानीय निकायो को दे 
देनी चाहिएं। आयोग का कहना है कि “उसे विश्वास है कि उसने जो भी सिफारिशें की हैं, 
उनसे विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार होगी, तथा आशा है कि सिफारिशों राज्य 
सरकारो के लिए सुझाव के रूप में पर्याप्त होगी, और अन्ततोगत्वा सविधान में सशोधन 
करने की आवश्यकता न पडेगी।” . - 

निम्नलिखित करो को केवल स्थानीय निकायो द्वारा या उनके लिए ही उपयोग 
में लाये जाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए-- 

(१) भूमि तथा भवनों पर लगने वाले कर, 

(२) उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में 

सामानों के प्रवेश पर छूगने वाले कर, जिन्हें साघारणतया चुगी (नगर 
शुल्क) कहा जाता है, 
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(३) यन्त्रचालित वाहनो के अतिरिक्त दूसरे वाहनो पर लगने वाले कर; 

(४) पशुओ तथा नावो पर लगने वाले कर; 

(५) व्यवसाय, कारोबार और नौकरियों पर लगने वाले कर; तथा 

(६) समाचार पन्नों में प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों से अतिरिक्त विज्ञापनों पर 

लगने वाले कर । 

इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायो को थिएटर अथवा प्रदर्शन-कर तथा सम्पत्ति 
के हस्तातरण पर शुल्क लगाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही इसको सड़क 
या किसी भी जलमाग्ग से ले जाये जानेवाले यात्रियो तथा सामानों पर कर तथा पथ-कर 
लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

करो में परिवर्तन करने का निर्णय करते समय कर की उपयक्‍तता तथा पर्याप्त रूप में 
एवं कुशलता से प्रशासन सम्बन्धी कर छगाने की स्थानीय निकाय की क्षमता को ध्यान 
में रखना चाहिए। यह निश्चित होना आवश्यक हँ कि अनुपयुक्त करो का हस्तातरण नहीं 
हुआ। परिवरततंव उचित समय पर शीघ्र किया जाना चाहिए तथा यह नमनीय तथा तरह-तरह 
का होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उन सीमाओ पर भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए जिन 
तक विभिन्न अधिकारों में कमी की जा सकती हो। असमसन्वित कराधिकार-क्षेत्र की जाड़ 
में सीमा का अतिक्रमण रोका जाना चाहिए। ऐसे राज्यीय कर के उदाहरण के लिए जिसमें 
नगरपालिकाओ तथा नगर-निगमो का भी भाग हो, हम आखछ्य, मद्रास, मैसूर तथा कूर्ग के 
मनोरजन-कर को ले सकते है। स्थानीय प्राधिकारी मोटर गाड़ीकर के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति 
प्राप्त करते हूँ। कुछ राज्यों में ऐसे प्राधिकारियो का लगान की प्राप्तियो में भी भाग होने 
लगा हूँ । क 

वे कर, जिनसे स्थानीय निकाय कुछ लाम प्राप्त करते हैं, ऐसे होने चाहिएँ जिनके 
प्रति स्थानीय निकाय उत्तरदायी भी हो। करो में हिस्सा बँटाने की “अपेक्षा सहायता-अनू दानो 
को वरीयता दी जानी चाहिए। भोटरगाडी-कर तथा लगान के सम्बन्ध में दो अपवाद होने 
चाहिएं। स्थानीय निकायो को राज्य सरकारो की मोटरगाडी-कर से होने चाली प्राप्तियो 
से पर्याप्त भाग मिलना चाहिए और इन प्राप्तियों में से कम से कम एक चौथाई ऐसे 
वित्तरण के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए। पचायतो तथा ग्राम-वोर्डों के क्षेत्र में लगान- 
वसूली का कम से कम १५ प्रतिशत तत्सम्बन्धी पचायनों तथा ग्राम-बोर्डों को आवशण्टित किया 
जाना चाहिए। आयोग का कहना है कि वह ऐसे विकास के लिए निद्िचत वित्त के न्यूनतम 
आधार तथा प्रामक्षेत्रो के लिए अधिक मनोवैज्ञानिक महत्त्व के होने की दृष्टि से इस 
सिफारिश पर विदश्येप जोर देता है। सभवत. द्वाम तथा वसो जैसी सार्वजनिक सेवावों 
अथवा विजली के वितरण से होनेवाली आय नगर-राजस्व की एक महत्त्वपूर्ण मद 
हूँ। स्थानीय निकायो तथा नगरपालिकाओ को उनके राजस्व के करातिरिक्त स्तोत 
का विस्तार तथा विकास करने के लिए हर सभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बड़ी 
चगरपालिकाओ तथा बडे तिगमो को जनोपयोगी सेवाओं को अपने हाथ में छे लेने 
के लिए भोत्साहन दिया जाना चाहिए। बाध्य होकर अल्तिम उपाय के रूप में छोडकर 
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रापय सरकारो को ऐसी सेवाएँ तत्सम्बन्धी नगरपालिकाओं से छीनकर अपने अधिकार 
में नही लेनी चाहिए। 

सहायता-अनुदान, जिला वोर्डों को छोडकर, स्थानीय निकायो के राजस्व के महत्त्वपूर्ण 
भाग नहीं हैँ। निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर सहायता-अनुदान की प्रणाली 
लागू की जानी चाहिए -- है 

(१) बडी नगरपालिकाओ तथा बडे निगमो के अतिरिक्त प्रत्येक स्थानीय निकाय 
के मूलभूत सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान दिये जाने चाहिएँ। 

(२) ऐसे अनुदान प्राप्त करने योग्य स्थानीय निकायों को जनमख्या, क्षेत्र तथा 
साधन आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा अनुदान भी इन्ही के आधार पर 
आयन-व्ययक के आकार की दृष्टि से होने चाहिएँ। 

(३) मूलभूत अनुदान ऐसे होने चाहिए कि साधनो को ध्यान में रखने के वाद स्थानीय 
निकायो के पास अनिवाय तथा कार्यकारी कार्यो के लिए पर्याप्त वित्त रहे। 

(४) यह निश्चित वर्षों के लिए होना चाहिए। 

(५) विशेष मदो तथा सेवाओं के लिए इसके अतिरिक्त विश्येप अनुदान भी होने चाहिएँ। 

ग्राम पचायतो के मामले में, विशेष अनुदानों तथा स्थानीय निकाय के प्रयासो के बीच 
के सम्बन्ध की व्याख्या, लगाये गये शारीरिक श्रम की दृष्टि से की जानी चाहिए। 
स्थानीय कर के रूप में श्रम-कर लगाने का विचार बिल्कुल छोड ही दिया जाना चाहिए। 

नगरपालिकाओ की अनिवार्य आवश्यकताओ में से एक जलपूर्ति, नालियो की व्यवस्था 
तथा गन्दी वस्तियो की सफाई आदि के लिए पूंजी कोप सम्बन्धी हैं। ऋण जारी करने के लिए 
राज्य सरकारो की सहायता आवश्यक है । नगरपालिका ऋणो को सरकारी गारण्टी देने की 
प्रणाली लागू किये जाने से काफी सहायता मिलेगी। छोटी नगरपालिकाओ। के लिए राज्य सर- 
कारो को ऋण देने होगे। कुछ सहायता श्रेणीकृत राजकीय सहायता के रूप में दी जानी होगी। 

नगरपालिकाओं तथा नगर-निगम सम्बन्धी कानूनों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, 
जिससे सभी करो का लगाया जाना स्थानीय निकायो के लिए सुरक्षित रहे। 
| जिला बोर्डों तथा अन्य ग्राम बोर्डों के लिए उपयुक्त दो मुख्य कर भूमि-उपकर तथा 
सम्पत्ति के हस्तातरण पर लगने वाले शुल्क है। उन्हें सरकार द्वारा वसूछ किये गये लूगान 
का भी एक भाग मिलना चाहिए। अन्य आवद्यक अतिरिक्त वित्त सामान्यतया सहायता- 
अनुदानो के रूप में मिलना चाहिए। (_ 

ग्राम पचायतों के लिए जिन चार मुख्य करो की सिफारिश की गई है, वे सामान्य 
सम्पत्ति-कर, सेवा-कर, भूमि-उपकर और सम्पत्ति के हस्तातरण पर छमगनेवाले शुल्क हैं। इसके 
मतिरिक्त वाहन-कर, व्यवसाय-कर तथा थिएटर अथवा प्रदर्शन-कर लगाने के अधिकार प्रत्येक 
प॒चायत को अलग-अलग सौंपे जा सकते है। या 

स्थानीय निकायो का एक सबसे वडा दोष कर-प्रशासन की अकृशलूता है। सभी 
नगरपालिकाओ में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (चीप्फ एक्जीक्यूटिव अफसर) होने चाहिए 
जिनको प्रशासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व के कार्यपालिका-अधिकार अनुविहित व्यवस्था द्वारा 


( १३७ ) 


मिले होने चाहिएँ तथा इन अधिकारियों का चुनाव और इनकी नियुक्तियाँ सरकार अथवा 
स्वतंत्र अनुविहित बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। सभी उच्चतर कार्यकारी तथा प्राविधिक 
कर्मचारी राज्यीय सवर्ग में से भरती किये जाने चाहिएँ । 

केवल राज कमंचारी वर्गों के केन्द्रीकरण से ही प्रभावकारी नियन्त्रण का छागू होना 
निश्चित नही हुँ। ऐसे केन्द्रीकरण के फलस्वरूप कार्यपालिका अधिकारी द्वारा नियक्तण सें 
अपर्याप्तता तथा समन्वय का अभाव--यें दो कमियाँ आ सकती हैँ । जब राज्य राज कर्मचारी 
संवर्गों की स्थापना कर दी जाये, तव भी नगरपालिका सम्बन्धी दायित्व कार्यकारी अधिकारी में 
निहित होना चाहिए और पूरा कर्मचारी वर्ग उसके नियन्त्रण में होना चाहिए। भरती किये गये 
कर्मचारी केवल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ही न हो, बल्कि उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक भी मिलना 
चाहिए। राज्य सरकारो को या तो ऐसे स्थापत-व्यय का कुछ भाग स्वयं वहन करना चाहिए 
या सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान निर्घारित-करते समय इसका ध्यान रखता चाहिए। 

कर-प्रशासतव के दो पहलू है--कर-निर्धारण तथा कर-वसूली। सम्पत्ति-कर के 
अलावा कर-वसूली तथा कर-निर्धारण के सम्बन्ध में अधिकार कार्यपालिका अधिकारी में 
निहित होने चाहिए। 

सम्पत्ति-कर निर्धारण के लिए एक स्वतस्त्र अभिकरण होना चाहिए। नगरु-दक्षेत्रो 
में सम्पत्ति के मूल्य निरूपण के लिए राज्यव्यापी मूल्य निरूपण-विभाग खोला जाना चाहिए। 
त्तगर-निगमों तथा ग्राम-पंचायतो को इस काये में सम्मिलित नहीं किया जाता चाहिए-- 
नगर-निगमो को इसलिए कि वे आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी रख सकते है, और पचायतो 
को इसलिए कि उनकी संख्या वहुत अधिक है तथा कर-निर्धारण की समस्याओ का विस्तार 
उतना नही है। 

स्थानीय निकायो का सचारून सुचार रूप से होने के लिए राज्य सरकार को 
भहत्त्वपूर्ण योग देना हैं। उनका काम केवछ नकारात्मक नहीं हैँ । उन्हे स्थानीय निकायो 
के सक्रिय प्रोत्साहन तथा विकास में नि३चयात्मक योग देना हैं। यह आम क्षेत्रों के लिए 
महत्त्वपूर्ण हैँ क्योकि ग्रामछ्षेत्र के स्थानीय तिकाय स्वयं संगठन करने तथा साधनों का उप- 
योग करने के अयोग्य हूँ । सरकारी नियन्त्रण अनावद्यक रूप से इतना अधिक नही होना चाहिए 
कि स्थानीय निकायो की स्वतन्त्रता अथवा आत्म-निर्भ रता नष्ट हो जाये। वह लक्ष्य, जिसके 
लिए सरकार प्रयलशील रहे तथा वह उद्देश्य, जिसकी प्राप्ति के लिए नियन्त्रण रखा जाये, 
स्वायत्त शासन सम्बन्धी सस्थाओ का विकास प्रशासन के ऐसे यन्त्रो के रूप में करने का होना 
चाहिए, जो समान रूप से नीतियो को बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने योग्य हो। 


स्थानीय कर 
नगर-पालिकाओ द्वारा भूमि तथा भवनो पर छूगाये जाने वाले कर, साधारण कर तथा 
सेवा-कर होते हैं। कुछ मामलो में वे समेकित दर के रूप में मिलता दिये जाते हैँ। कुछ राज्यो 
में शिक्षा-कर, पुस्तकालय-उपकर अथवा स्वास्थ्य-उपकर जैसा अतिरिक्त कर सम्पत्ति-कर 


पर अधिमार के रूप में लगाया जाता हू । कुछ राज्यो में नगर-निगमो द्वारा सम्पत्ति-कर 
फा० १८ न्‍ 
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रापय सरकारो को ऐसी सेवाएँ तत्सम्बन्दी नगरपालिकाओं से छीनकर अपने अधिकार 
में नही लेनी चाहिए। 

सहायता-अनुदान, जिला वोडों को छोडकर, स्थानीय निकायो के राजस्व के महत्त्वपूर्ण 
भाग नही है। निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर सहायता-अनुदान की प्रणाली 
लागू की जानी चाहिए -- 

(१) बडी नगरपालिकाओ तथा वडे निगमो के अनिरिकक्‍त प्रत्येक स्थानीय निकाय 
के मूलभूत सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान दिये जाने चाहिएऐं। 

(२) ऐसे अनुदान प्राप्त करने योग्य स्थानीय निकायो को जनमख्या, क्षेत्र तथा 
राधन आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा अनुदान भी इन्ही के आधार पर 
आय-व्ययक के आकार की दृष्टि से होने चाहिएँ। 

(३) मूलभूत अनुदान ऐसे होने चाहिएँ कि साधनो को ध्यान में रखने के वाद स्थानीय 
निकायो के पास अनिवाये तथा कार्यकारी कार्यों के लिए पर्याप्त वित्त रहे। 

(४) यह निश्चित वर्षों के लिए होना चाहिए। 

(५) विशेष मदो तथा सेवाओ के लिए इसके अतिरिक्त विद्येप अनुदान भी होने चाहिएँ। 

ग्राम पचायतों के मामले में, विशेष अनुदानों तथा स्थानीय निकाय के प्रयासों के बीच 
के सम्बन्ध की व्याख्या, लगाये गये शारीरिक श्रम की दृष्टि से की जानी चाहिए। 
स्थानीय कर के रूप में श्रम-कर लगाने का विचार बिल्कुल छोड ही दिया जाना चाहिए। 

नगरपालिकाओ की अनिवार्य आवश्यकताओ में से एक जलपूर्ति, नालियो की व्यवस्था 
तथा गन्दी बस्तियो की सफाई आदि के लिए पूंजी कोप सम्बन्धी हैं। ऋण जारी करने के लिए 
राज्य सरकारो की सहायता आवश्यक है । नगरपालिका ऋणो को सरकारी गारण्टी देने की 
प्रणाली लागू किये जाने से काफी सहायता मिलेगी। छोटी नगरपालिकाओ के लिए राज्य सर- 
कारो को ऋण देने होगे। कुछ सहायता श्रेणीकृत राजकीय सहायता के रूप में दी जानी होगी। 

नगरपालिकाओ तथा नगर-निगम सम्बन्धी कानूनों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, 
जिससे सभी करो का लगाया जाना स्थानीय निकायो के लिए सुरक्षित रहे। 
। जिला बोर्डों तथा अन्य ग्राम बो्डों के लिए उपयुक्त दो मुख्य कर भूमि-उपकर तथा 
सम्पत्ति के हस्तातरण पर लगने वाले शुल्क है। उन्हें सरकार द्वारा वसूल किये गये लगान 
का भी एक भाग मिलना चाहिए। अन्य आवश्यक अतिरिक्त वित्त सामान्यतया सहायता- 
अनुदानो के रूप में मिलना चाहिए। _ 

ग्राम प्चायतों के लिए जिन चार मुख्य करो की सिफारिश की गई है, वे सामान्य 
सम्पत्ति-कर, सेवा-कर, भूमि-ठपकर और सम्पत्ति के हस्तातरण पर लगनेवाले शुल्क है। इसके 
अतिरिक्त वाहन-कर, व्यवसाय-कर तथा थिएटर अथवा प्रदर्शन-कर लगाने के अधिकार प्रत्येक 
पचायत को अलग-अलग सौंपे जा सकते है। कर 

स्थानीय निकायो का एक सबसे बडा दोष कर-प्रशासन की अकुशलता हूँ। सभी 
नगरपालिकाओ में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (चीप्फ एक्जीक्यूटिव अफसर) होने चाहिए 
जिनको प्रशासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व के कार्यपरालिका-अधिकार अनुविहित व्यवस्था द्वारा 
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मिले होने चाहिएँ तथा इन अधिकारियों का चुनाव और इनकी नियुक्तियाँ सरकार अथवा 
स्वतंत्र अनविहित बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। सभी उच्चतर कार्यकारी तथा प्राविधिक 
कर्मचारी राज्यीय सवर्ग में से भरती किये जाने चाहिएँ । 

केवल राज कम चारी वर्गों के केन्द्रीकरण से ही प्रभावकारी नियन्त्रण का लागू होना 
निश्चित नही हैँ। ऐसे केनद्रीकरण के फलस्वरूप कार्यपालिका अधिकारी द्वारा नियल्ञण में 
अपयप्तिता तथा समत्वय का अभाव---ये दो कमियाँ जा सकती हैं। जब राज्य राज कर्मचारी 
संवर्यों की स्थापना कर दी जाये, तव भी नगरपालिका सम्बन्धी दायित्व कार्यकारी अधिकारी में 
निहित होना चाहिए और पूरा ऊर्मचारी वर्ग उसके नियन्त्रण में होना चाहिए। भरती किये गये 
कर्मचारी केवल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित ही न हो, वल्कि उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक भी मिलना 
चाहिए। राज्य सरकारो को या तो ऐसे स्थापन-व्यय का कुछ भाग स्वयं वहन करना चाहिए 
या सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुदान निर्धारित-करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। 

कर-प्रशासन के दो पहल हँ---कर-निर्धारण तथा कर-वसूली। सम्पत्ति-कर के 
अलावा कर-बसूली तथा कर-निर्धारण के सम्बन्ध में अधिकार कार्यपालिका अधिकारी में 
निहित होने चाहिए। 

सम्पत्ति-कर निर्वारण के लिए एक स्व॒तन्त्र अभिकरण होना चाहिए। नगर-क्षेत्रो 
में सम्पत्ति के मूल्य निरूपण के लिए राज्यव्यापी मूल्य निरूपण-विभाग खोला जाना चाहिए। 
नगर-निगमो तथा ग्राम-्पचायतो को इस कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए--- 
नगर-निगमो को इसलिए कि वे आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी रख सकते है, और पंचायतो 
को इसलिए कि उनकी संख्या बहुत अधिक है तथा कर-निर्धारण की समस्याओं का विस्तार 
उतना नही हैं। 

स्थानीय निकायो का संचालन सुचारु रूप से होने के लिए राज्य सरकार को 
महत्त्वपूर्ण योग देना हैं। उनका काम केवल नकारात्मक नहीं है । उन्हें स्थानीय निकायो 
के सक्रिय प्रोत्साहन तथा विकास में निदचयात्मक योग देना हैं। यह ग्राम क्षेत्रों के लिए 
भहत्त्वपूर्ण हूँ क्योकि प्रामक्षेत्र के स्थानीय निकाय स्वय संगठन करने तथा साधनों का उप- 
योग करने के अयोग्य हूँ । सरकारी नियन्त्रण अनावश्यक रूप से इतना अधिक नही होना चाहिए 
कि स्थानीय निकायो की स्वतन्त्रता अथवा आत्म-निर्भेरता नष्ट हो जाये। वह लक्ष्य, जिसके 
लिए सरकार प्रयलशील रहे तया वह उद्देश्य, जिसकी प्राप्ति के लिए नियन्त्रण रखा जाये, 
स्वायत्त शासन सम्बन्धी संस्थाओं का विकास प्रशासन के ऐंसे यन्‍्त्रों के रूप में करने का होना 
चाहिए, जो समान रूप से चीतियो को बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने योग्य हो। 


स्थानीय कर 
नगरपालिकाओं द्वारा भूमि तथा भवनों पर लगाये जाने वाले कर, सावारण कर तथा 
सेवा-कर होते है। कुछ मामलो में वे समेकित दर के रूप में मिला दिये जाते हैँ। कुछ राज्यो 


में दिक्षा-कर, पुस्तकालय-उपकर अथवा स्वास्थ्य-उपकर जैसा अतिरिक्त कर सम्पत्ति-कर 
पर अधिमार के रूप में लगाया जाता है। कुछ राज्यो में नगर-निगमो द्वारा सम्पत्ति-कर 
फा० १८ ह॒ 


अनिवार्य रूप से लगाये जाने की व्यवस्था हैं। वैकल्पिक होते हुए भी नगरपालिकाएँ सम्पत्ति- 
कर लगाती हैँ तथा जिला वोर्ड अथवा अन्य ग्राम वोर्ड सम्पत्ति-कर नही छगाते। 

सम्पत्ति-कर सम्पत्ति के वापिक अथवा पूंजीगत मूल्य पर आबवारित है तथा केवल 
अचल सम्पत्ति पर ही लगाया जाता है। 

युद्धकाल में तथा उसके बाद कई राज्यों ने 'किराया नियन्त्रण अधिनियम कानून के 
अन्तर्गत नगरो में भवनो के किरायो पर नियन्त्रण लगाया। कुछ राज्यो में नगरपालिकाएँ केवल 
नियन्त्रित किययो के आधार पर ही सम्पत्ति-कर निर्वारित कर सकती है। सुझाया गया है 
कि किराया नियन्त्रण के वावजूद नगरपालिकाओ को उचित किराये के आधार पर सम्पत्ति- 
कर निर्धारित कर देना चाहिए। इससे प्रश्न यह उठता है कि समय समय पर किराया किस 
स्तर पर नियन्त्रित किया जाये। यह स्पष्ट हुँ कि सरकार द्वारा स्तर निर्धारित किये जाने 
के वाद नगरपालिकाओ को कर-निर्धारणो के पुनविचार द्वारा इस प्रश्न पर अलग-अलग 
निर्णय नही करने दिया जा सकता । 

कई राज्यो में वापिक मूल्य प्रत्येक तीन या पाँच वर्षो के वाद फ़िर से निर्धारित किया 
जाता हूँ। सम्पत्ति-कर के निर्धारण का दूसरा महत्त्वपूर्ण आधार पूँजीगत मूल्य है। भारत में 
इसके प्रयोग पर रोक लगी हुई हू । तीसरे आधार का सम्बन्ध, जो ग्राम-पचायतो के लिए 
मद्रास में निर्दिप्ट है, मकान की कुर्सी के क्षेत्र तथा वनावट की किस्म से हैँ। 

कुछ देशों में स्थानीय करो का आधार सम्पत्तियो का पूँजीगत मूल्य हँ। कुछ ने कर 
निर्धारण के आधार के लिए वाषिक मूल्य के स्थान पर पूंजीगत मूल्य के प्रतिस्थापन का सुझाव 
रखा ह। भाटकीय मूल्य निर्धारित करना पूंजीगत मूल्य मालूम करने से अधिक सरल ह। 
वास्तविक तथा उचित किराये के आधार पर कर लगाना पूंजीगत मूल्य पर आधारित कर 
की अपेक्षा अधिक न्यायोचित हैं। 

कुछ राज्यो में नगरपालिकाओ तथा निगमो द्वारा लगाये जाने वाले सम्पत्ति-कर 
के अधिकतम दर दिये हुए हैँ। सम्पत्ति-कर विभिन्न भाटकीय मूल्यों के लिए साधारणतया 
एक द्वी दर पर लगाया जाता है। स्थानीय वित्त जाँच समिति' वृद्धिशील दर के पक्ष में है। 
इस कर में वृद्धि किया जाना हाल ही के वर्षों की खोज हैँ। 

कुछ राज्यो में मूल्यवान भवनों पर कर रियायती दर पर लगाया गया। अदायगी 
की योग्यता के सिद्धान्त के लागू किये जाने पर तथा स्थानीय सस्थाओ के लिए अधिक 
राजस्व प्राप्त करने के एक उपाय के रूप में सम्पत्ति-करो को वृद्धिशील करने का सुझाव रखा गया 
है। इस सुझाव की उपयोगिता व्यावहारिक क्षेत्र में बहुत ही सीमित है। कुछ स्पष्ट कारणों 
से सम्पत्ति-कर के सम्बन्ध में अदायगी की कुल योग्यता का विचार नही किया जा सकता-- 
यह कार्य आयकर का हूँ। वृद्धि के लिए सिद्धान्त रूप से किये जानेवाले प्रयत्न के फलस्वरूप 
छूट की सीमा पहले से ऊँची हो गई। ऐसी व्यवस्था कुछ नगरपालिकाएँ आजकल करती हैं। 
कलकत्ता निमम के मामले में क्रम वृद्धि लागू किये जाने से आय काफी कम हो गई और खण्ड 
प्रणाली से कर-निर्धारण तथा प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ बढ गईं। मोदे तौर १२ स्थानीय 
निकायो द्वारा लगाये जानेवाले सम्पत्ति-कर की एक विशेषता के रूप में क्रम वृद्धि उचित 


( १३९ ) 


रूप से छागू नही की जा सकती। वडी तगरपालिकाएँ तथा वडें नगर-निगम इसे सम्पत्ति-कर 
की दर के ढाँचे के भाग के रूप में लागू कर सकते 'है। 

सम्पत्ति-करो से कुछ छूटे दी जाती हैं। वाछन्नीय यह है कि छूट के सिद्धान्त स्थानीय 
सस्थाओ सम्बन्धी कानूनों में निर्दिष्ट किये जाने चाहिए, कार्यकारी आदेशो द्वारा सचालित 
नहीं। समय समय पर उन सम्पत्तियो की सूची की जाँच को जानी चाहिए, जिन पर 
छूट प्राप्त है, और उसे जनता के लिए सुरूम करना चाहिए। 

अधिकाश राज्यो में उन सम्पत्तियों का पूराययूरा कर-निर्वारण नही किया जाता 
जिनमें उतके मालिक रहते हैं। इसके अलावा एक या दो राज्यों में ऐसी सम्पत्तियों के 
लिए प्रभार की रियायती दरो की व्यवस्था रखी गई है। सम्पत्तियों का उपभोग करने 
वाले मालिको को सम्पत्ति-कर के सम्बन्ध में वरीयता दिये जाने का कोई कारण नहीं है। 

सम्पत्ति-कर का कुछ भाग सामान्यतया उस समय छोड दिया जाता है जब कि सम्पत्तियाँ 
खाली हो अथवा उनका उपयोग न हो रहा हो। वर्ष में जब सम्पत्ति कुछ दिन लगातार 
खाली रहे, तव कुछ भी परिहार नहीं दिया जाना चाहिए तथा परिहार अधिक से अधिक 
शाप कर के आधे तक सीमित होता चाहिए। 

बम्बई, मंद्रास तथा कलकत्ता के पोर्ट टुस्टों की सम्पत्तियो पर सम्पत्तिन्‍कर लगता 
है। विभिन्न निकायो के लिए प्रभार की दरें तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्थाएँ भिन्न-भिन्न 
होती हूँ। स्थानीय वित्त जाँच समिति' ने एंकसार आधार छागू करने की सिफारिश की 
हु। इससे काफी सुधार होगा। पोर्ट टुस्ट की सभी सम्पत्तियो पर उनके सकल-अर्जेन के 
प्रतिशत के आधार पर नगर सम्पत्ति-कर लगाया जा सकता है। मूलमूत प्रतिशत ४ हो 
सकता है किस्तु अन्य सम्पत्तियों सम्बन्धी कर की दर में होनेवाली सामान्य वृद्धि अथवा 
कमी के प्रत्येक प्रतिशत के लिए १/४ प्रतिशत तक की वृद्धि अथवा कमी की व्यवस्था रखी 
जानी चाहिए। 

नगर क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति पर सभी राज्य सरकारें या तो सम्पत्ति-कर देती 
है या ऐसे कर के बदले में उदारतापूर्वक दिये जानेवाले अश्दान। रेलवे सम्पत्तियों के 
अलावा उनको छोडकर, जिन पर १ अप्रैल १९३७ के तुरन्त पहले कर दिया जाना था, 
केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियो पर छूट प्राप्त है। उस तारीख के बाद ली गईं अथवा 
बनी सम्पत्तियो के सम्बन्ध में भारत-सरकार अभी हाल तक स्थानीय कर देने से इनकार 
करती रही। १ अप्रैल, १९५४ से सेवा-व्यय के सम्बन्ध में उन्होनें भुगतान करना स्वीकार 
किया। 'ख' भाग के राज्यो के मामले में २६ जनवरी १९५० से तथा 'ग' भाग के राज्यो 
के मामले में १८ मार्च १९५४ से करो से छट प्राप्त ह। प्रत्यक हालत में छूट उन सम्पत्तियों 
पर दी जाती हैँ जिन पर सम्बद्ध तिथि पर ऐसे कर नही लगे थे। 

कई देशो के सविधानो में केन्द्रीय सरकार को स्थानीय दरो से छूट देने की 
व्यवस्था है। किन्तु बहुत से मामलो में दरो के बदले में तत्सम्वन्बी सरकारों को भुगतान 
किये जाते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ करो के बदले में स्थानीय निकायो 
को भुगतान करने की व्यवस्था की है। इन आदेशों से कुछ मात्रा में उदारता वरती जाती है। 
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विज्येषकर व्यापारी तथा अधे-व्यापारी विभागो की सम्पत्तियो के सम्बन्ध में । सच तो 
यह है कि केन्द्रीय सरकार को रेल सम्बन्धी सम्पत्तियो तथा व्यापारी, वर्घव्यापारी तथा 
औद्योगिक उद्देश्यों के उपयोग में आनेवाली अन्य सम्पत्तियो के सम्बन्ध में पूरा अद्यदान 
देना चाहिए तथा ससद द्वारा आवश्यक और अनिवायं कानून पास किया जाना चाहिए। 
अन्य सम्पत्तियो के सम्बन्ध में हाल ही में स्वीकृत नियम का अर्थ उदारता के साथ 
लगाया जाना चाहिए। 

सेवा-करो से दो समस्याएँ खडी हो गईं। पहली है--क्या सामान्य सम्पत्ति-कर से 
छूट प्राप्त सम्पत्तियो को सेवा-करो से छूट दी जानी चाहिए। अधिकाश राज्यों में ऐसे 
कर दिये जाते है, यह अभ्यास सभी राज्यों में एक सा होना चाहिए। दूसरी समस्या है-- 
क्या यह कर इस प्रकार लगाया जाये कि जिसके अन्तर्गत पूर्ण व्यय का समावेश हो जाये। 
इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम बनाने की आवद्यकता नही है, और प्रत्मेक नगर 
पालिका को अपनी दर  स्वय निर्धारित करने देना चाहिए। 

भूमि तथा भवनों पर लरूगनेवाला कर सभी राज्यो की नगरपालिकाओ की आय 
के मुख्य स्रोत के रूप में लगाया जाना चाहिए, और अपरोक्ष चुगी तथा सीमा-करो पर 
कम निर्भर रहना चाहिए। यह सभी स्थानीय निकायो द्वारा लगाया जाना चाहिए और 
नगरपालिकाओ सम्बन्धी कानून में यह न्यूनतम दर पर अनिवायं रूप से लगाया जाने वाला 
कर होना चाहिए। इसे अनिवायें कर देने से नगर प्राधिकारियों को कर लगाने में सहायता 
मिलेगी। एक प्रकार से अधिकतम दर निर्धारित करना वाउनीय हूँ। कुछ राज्यो ने 
सम्पत्ति-कर तथा कुछ मामलो में राज्य सरकारो द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली दर 
पर कोई भी कर छगाने के लिए नगरपालिका को वाघ्य करने के लिए अनुविहित अधिकार 
का उपयोग किया। बम्बई सरकार ने सभी नगरपालिकाओं को वाधिक मूल्य का कम से 
कम २० प्रतिशत समेकित-कर लगाने की प्रेरणा दी, तथा कर की दर पर्याप्त स्तर पर 
न लाने वाली नगरपालिकाओ को दिये जाने वाले अनुदान समाप्त या कम कर के अपन 
आदेश लागू करने के प्रयत्व किये। अन्य सरकारें भी ऐसी ही कारंवाई कर सकती हैं। 

वम्बई तथा पजाब की राज्य-सरकारें शहरी अचल सम्पत्ति-कर लगाती है और 
प्राप्तियाँ राज्य के राजस्व में जमा करती हैं। इन दोनो राज्य-सरकारो को यह समझना चाहिए 
कि कर का सम्बन्ध राजस्व के स्थानीय क्षेत्र से है, तथा इन्हें कर की दर उस समय और 
उतनी मात्रा में कम करनी चाहिए, जब तत्सम्बन्धी नगर सस्थाएँ कर लगाना पहली बार 
शुरू करें, अथवा अपनी दरें बढायें। राज्य सरकारो द्वारा कर लगाया जाना बन्द करने परु 
ऐसा पाँच वर्षों में किया जा सकता हूँ। 

सम्पत्ति एक से अधिक करो की आधार हूँ, तथा विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा लगाये 
जानेवाले विभिन्न करो के बीच समन्वय की आवश्यकता है। एक सम्पत्ति के मालिकों पर 
लगने वाला आयकर हूँ। आयकर प्राधिकारी साधारणतया नगर प्राधिकारियो द्वारा किया 
गया मूल्य निरूपण स्वीकार कर लेते हैं किन्तु ऐसा करने के लिए वे बाध्य नही हूँ। अन्यत्न 
दिये गये सुझाव के अनुसार राज्य भर के स्वतत्र अभिकरणों द्वारा नगर सम्पत्तियों के 
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मूल्य निरुूपण किये जाने पर आयकर प्राधिकारियो को उनका मूल्य निरूपण साधारणतया 
स्वीकार कर लेना चाहिए। 


जब तक राज्य सरकार सम्पत्ति-कर हुगाना छोड न दे, तव तक राज्य सरकारो 
तथा नगर प्राधिकारियों के बीच समन्वय किया जाना चाहिए जिससे एक ही सम्पत्ति के 
कर-निर्धारण में लगे दो भिन्न प्राधिकारियों के फलस्वरूप कर-निर्धारण दो वार न हो जाय । 
छूट, रियायतों तथा कटौतियों में आवश्यक समायोजन करने की दृष्टि से साधारण 
सम्पत्तिकर तथा आयकर के वीच भी समन्वय करना आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में 
'पेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवन्यू” को यह देखना चाहिए कि की गई कदौतियाँ वढा न दी जाये। 


सदेव नई सम्पत्तियों के सदोष कर-निर्धारण की शिकायत रही है। नगर-प्रशासन 
के इस क्षेत्र में सुधार नहीं या बहुत थोडा हुआ है। आजकल नगरपालिका के अधिकारियों 
या कुछ राज्यो में स्वय पारिषदो द्वारा कर निर्धारण जबरदस्ती थोपे जाते है। कुछ राज्यो 
में राज्य सरकारें अपने अफसर उधार देती हैँ। आजकल कर-निर्धारणो के सम्बन्ध मे अपील 
अंधिकाश राज्यो में एक निर्वाचित सस्था के सामने की जा सकती और अवसर सावधानी से 
किये गये कर-निर्धारणो से होने वाले लाभ अपील की अवस्था में ही लुप्त हो जाते है। कर- 
निर्धारण के लिए एक स्वतत्र अभिकरण होना चाहिए, शिल्पिक कार्यों के लिए अधिकारी 
विशेष रूप से प्रशिक्षित होने चाहिएँ तथा पुनविचार अथवा अपील सुनने के अधिकार 
नगरपालिका के पारिषदो मे निहित नही होने चाहिए। 


सुधार-सम्बन्धी कर तथा अंशदान 

नगर-कर के सम्बन्ध में सुघार-सम्बन्धी कर या अशदान नगर-आयोजन अथवा 
नगर विकास योजनाओ के कार्यान्वित किये जाने से झहरो की भूमि के मूल्यों में होने वाली 
वृद्धि पर लगने वाक्ला प्रभावकारी प्रभार है। यह कर कुछ नगर-प्राधिकारियो द्वारा लगाया 
जाता हैं। कानूनी दृष्टि से यह कर बड़ी योजनाओ तक सीमित होता हूँ और इसका विस्तार 
पुछ के निर्माण अथवा पार्क के निर्माण जैसे छोटे सुधारों के लिए नही होता। व्यवहार 
में, सुधार सम्बन्धी प्रभार योजनाओं पर हुए व्यय तक सीमित रहता है, यद्यपि कानूनी 
व्यवस्था का उद्देश्य मूल्यों की सभी वृद्धियो को खपा लेने का है। छोटे सुधारो के लिए 
सुधार सम्बन्धी प्रभार का विस्तार करना व्यावहारिक कठिनाइयो से घिरा हुआ है। प्रक्रिया 
पेचीदी हो जायेगी और कुछ राजस्व भी प्राप्त न होगा । छोटी नगरपालिकाओ को भी 
मुकदमेवाजी तथा प्रक्रिया सम्बन्धी पेचीदगियो का सामना करना पड़ता है। सुधार सम्बन्धी 
प्रभार को अधिक से अधिक योजना-कार्य के व्यय तक सीमित रखने का कोई कारण नही 
है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अधिकतम की दृष्टि से योजना मूल्य में हुई 
वूद्धि का कम से कम ५० प्रतिशत प्राप्त करने का होना चाहिए। सम्बद्ध कानूतो की 
व्यवस्थाओं में भी सशोधन किये जाने चाहिए जिससे प्रभार कुछ अश तक योजना-कार्य 
से असवन्वित कारणो से हुई वृद्धि के कारण विवादास्पद न हो जाये। 
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अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर 

मद्रास तथा आघ्र में इस कर को स्थानीय कर-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है। यह राज्य के स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त लिया जाता है। यह पहले अचल सम्पत्ति 
के विनिमय पर नही लगता था। इसके कारण कर-अपवचन वढा गौर १९५० में विनिमयो 
पर शुल्क लगने लगा। अन्य राज्यो में यह शुल्क सामान्यतया नहीं छूगता | स्थानीय निकायो 
के लिए और विद्येषकर शहरी निकायो के लिए अत्यन्त उपयुवत कर हूँ। राजस्व भी इससे 
काफी प्राप्त होता है और सभी नगरपालिकाओ तथा नगर-निगमो को यह छुल्क रुगाना 
चाहिए। अन्य स्थानीय प्राधिकारी सस्थाओ के लिए यह वैकल्पिक होना चाहिए। 

भूमि-उपकर 

भूमि-उपकर स्थानीय जिला वोर्डों के कर-राजस्व के मुख्य स्रोत है। यह उपकर 
सामान्यतया रूगान के साथ राज्य सरकारो द्वारा लिया तथा स्थानीय बोर्डो को दे 
दिया जाता है। कभी-कभी ग्राम पचायतो को भूमि-उपकर में से विशेष गाँवों से सम्बन्धित 
भाग मिलता है। कुछ राज्यो में पचायतें अपना अलग उपकर लगाती हैँ। 

कुछ राज्यो में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अलग उपकर छगाया 
जाता है या उपकर से होनेवाली आय का एक निश्चित भाग इसके लिए सुरक्षित कर 
दिया जाता हूँ। 

जमीदारी-उन्मूलन, भूमि-उपकर से सम्बन्धित कुछ विशेष बातो के लिए उत्तरदायी 
हैं। उत्तर प्रदेश में यह उपकर लगान में ही सम्मिलित कर दिया गया है तथा जिला 
जोडों को इसके बदले में क्षतिपूरक अनुदान दिये जाते हैं। 

भूमि-उपकर जहाँ लूगान के आधार पर लगाया जाता है, वहाँ यह निश्चित तथा 
सरलता से मालूम कर लिया जाता है। किन्तु पश्चिम बगाल और विहार में भूमि-उपकर भूमि 
के वाधषिक भाटकीय मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। भूमि-उपकर के स्थान पर 
लगान पर अधिक अधिभार केवल स्थानीय निकायो द्वारा ही छगाये जाने चाहिए। ये 
अधिभार, छोटे सक्रातिकाल को छोडकर, राज्य सरकारो द्वारा न लगाये जाने चाहिए। 

भूमि-ठपकर के अतिरिक्त कुछ राज्यो में विशेष रूप से सुरक्षित किये गये उपकर 
हैं। काम का सन्तुलन एक समेकित-उपकर पर निर्मर होता है तथा अरूग-अकूग सुरक्षित 
उपकरो का छगाया जाना तभी न्यायोचित होता है जब वे की जानेवाली वृद्धि की रकावट 
को कम करें। 

उपकर की दरें राज्यों में अलग-अलूग हूँ । रुपये पर ३ आन की न्यूनतम दर की 
सिफारिश की गई है। जित राज्यो में उपकर नही लग्राया जाता, उन्हें अब शुरू करना 
'चाहिए। 

अधिकाद राज्यो की भाँति लगान वसूल करन वाले अभिकरणो को भूमि-उपकर 
भी वसूल करता चाहिए। 
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अन्य स्थानीय कर 
चुगी तथा सौमाकर 


सभी नगरपालिकाओ तथा नगर-निगमो के ४२ करोड रुपये के कुछ कर-राजस्व 
में से ११ करोड रुपये सामानों पर रूगने वाली चुगी तथा सीमा करो से प्राप्त होते है। 

संविधान में चुगी झत्द का प्रयोग नही किया गया हूँ किन्तु यह राज्यीय सूची 
की प्रविष्टि सख्या ५२ में आ जाता है । जब कि चुगी केवल सामानों पर रूगती है, सीमाकर 
थात्रियों पर भी लूगता है। चुगी उपभोग, उपयोग अथवा विक्री के सामानों पर भी 
लगती है! तथा इन उद्देश्यों में न आनेवाले सामानों पर मिलनेवाली छूट तथा वापसी, चुगी 
प्रणाली की विशेषताएँ है। वापसी की प्रणाली में दोष जा सकते हैं तथा पजाब सरकार 
ने 'विना वापसी वाली चुगी' प्रणाली की खोज की है और पेप्सू सरकार ने उसी प्रणाली को 
आवश्यक परिवरतंन करने के बाद स्वीकार कर लिया हूँ। 


यह प्रणाली मार्ग में रहने वाले सामानों पर पहले से छूट देने तथा केवल अन्य 
सामानों पर ही चुगी लगाने पर आधारित है; यह साधारण चुगी से भिन्न सशोधित 
चुगी हूँ। 

चुगी तथा सीमाकरो की खूब आलोचना हुई हे। इनके प्रभाव को स्थानीय 
रूप देकर तथा प्रशासन सम्बन्धी दोषो को दूर करके इन शूल्कों को समय समय पर यथा 
सम्भव सुधारने के असफल प्रयत्न किये गये। कभी-कभी इसे स्थानीय उपभोग की 
वस्तुओं तक ही सीमित रखा गया। दरों में सुधार किया गया। एक समय था जब 
सरकारी सम्पत्ति तथा उन वस्तुओ पर, जिन पर शुल्क रूगता चाहिए था, छूट प्राप्त थी। 
संक्रमित सामानों के रखे जाने के लिए नगरपालिकाओ को गोदामों तथा अन्य सुविधाओं 
की व्यवस्था करनी पडती थी। स्थानीय कर-व्यवस्था की योजना में से शुल्को के दूर 
किये जाने के सम्बन्ध में इन उपायो से बहुत थोडी सफलता मिली। केन्द्र का दृष्टिकोण 
अब मुख्यत सीमा करो का अनावश्यक शोषण रोकने का हूँ। स्थानीय वित्त जाँच समिति 
ने सीमा करो को राज्यीय सूची में हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया है जिससे चुगी को 
पूर्णतया हटाकर उसके स्थाव पर सीमा करो को प्रतिस्थापित किया जा सके। 


स्थानीय स्तर के कर के रूप में चुगी सीमाकर की अपेक्षा स्थानीय कर-व्यवस्था 
की मद अधिक उपयुक्त हू। सीमा कर सक्रमित सामानों पर भी लगाया जा सकता हैं। 
प्रशासन की दृष्टि से यह अधिक सरल हूँ क्योकि इसमें वापसी का प्रइन नहीं उठता। 
करदाता की दृष्टि से भी यह छाभप्रद हैं क्योकि इसमें भूगतानो (अदायगियो) तथा वापसी 
का झगड़ा नहीं उठता। मधिकाश राज्य चुगी के स्थान पर सीमाकर लगाने केपक्ष्मों 
ही है। किन्तु सीमाकर केवल रेल द्वारा ले जाये जानवाले सामानों पर ही नहीं लगाया 
जा सकता, सडक द्वारा ले जाय जाने वाले समानों पर भी अनुरूप कर लगाये जाने चाहिएँ। 
सडक द्वारा छे जाये जानेवाले सामानों पर प्रभार लगाने की कुशल प्रणाली उस समय 
पक लागू नहीं की जा सकती जब तक सामानो का सड़क द्वारा यातायात सरकारी 
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अथवा अर्धसरकारी नियन्त्रण में नही आ जाता। आयोग का कहना हूँ कि इसलिए सीमा- 
कर की उचित प्रणाली के लिए मावश्यक रेल तथा सडक यातायातो का एकीकरण कुछ 
ही क्षेत्रों में किया जा सकता हैं। भारत सरकार को उन सभी नगर्क्षेत्रों में सघीय 
सूची की प्रविष्टि के अन्तर्गत सामानो पर सीमाकर लगाने के पक्ष में विचार करना चाहिए, 
जिनमें सडक द्वारा ले जाये जाने वाले सामानो पर राज्य द्वारा समानान्तर-प्रभार लगाया 
सथा लागू किया जा सकता है। सघीय कर की प्राप्तियाँ तत्सम्वन्धी नगरपालिकाओं को 
दे दी जानी चाहिए। 


चुगी का पूर्णरूप से उन्मूलन व्यावहारिक नही है। स्थानीय सस्थामो की कर- 
प्रणाली में से चुगी दूर अवश्य की जानी चाहिए किन्तु वहुत जल्दी नहीं। एक सुविधाजनक 
क्षेत्रीय इकाई की कई नगरपालिकाओं के लिए इसको सीमाकर में अथवा विक्री कर पर 
लगनेवाले नगर अधिभार में बदला जाना अन्य सम्मव विकल्प हैं। पहला विकल्प काफी 
समय बाद ही कार्यान्वित किया जा सकता है और दूसरा विकल्प भी देर में ही कार्यान्वित 
किया जा सकता है। इसी बीच चुग्ी प्रणाली की व्‌ राइयाँ दूर करने पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए। 

इस सम्बन्ध में पजाब की “बिना वापसी वाली चुगी' प्रणाली इस समस्या का सामाघान 
करती है। 

चुगी-प्रणाली में निम्नलिखित सुधार किये जाने चाहिए--यह भार के आधार पर 
लगायी जानी चाहिए, मूल्य के अनुसार नही; सभी राज्यो में राज्य सरकारो द्वारा एक 
अनुसूची निदिष्ट की जानी चाहिए, भ्रष्टाचार तथा परेशानी दूर करने के लिए 
उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा वसूली की समय समय पर तथा कुशलता के साथ देखभाल 
की जानी चाहिए, राज्य सरकारो को खाद्य-वस्तुओ पर लगने वाली चुगी की वर्तमान 
दरो में वृद्धि करने की अनुमति नही देनी चाहिए, तथा जहाँ सम्भव हो, वहाँ चुगी के स्थान 
पर सीमाकर के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 

एक प्रकार का सीमाकर तीर्ययात्रियो पर भी लगता है। स्थानीय सस्थाओ 
तथा राज्य सरकारो द्वारा माँग की गई हे कि यात्रा-कर का विस्तार तीथ्थेयात्रा के 
स्थानों तक किया जाना चाहिए, विशेषकर तीथर्थ॑यात्रा के ऐसे सभी केन्‍्द्रो तक जिनसे 
दर्शनाथियो को नागरिक सुविधाएँ देने के लिए कहा जाता हैँँ। सडक यातायात का उपयोग 
करनेवाले यात्रियों पर राज्य सरकारो को समानान्तर-कर लगाना पडता है। रेलवे बोर्ड को 
ऐसे मामलो में राज्य सरकारों की सिफारिशों पर सीमा-कर रूगाने के उपयुक्‍त उपाय 
करने चाहिए। 

लम्बी यात्रा अथवा दूसरे शब्दों में १५० मील तक की यात्रावाले यात्रियों पर 
कम दर पर सीमाकर लगाथा जाना दर्शंनाथियों से नगरपालिकाओो के लिए कुछ अददान 
लेने का एक उपयुक्त तरीका है। यह कर एक सगठित योजना के अन्तर्गत राज्यो 
द्वारा सडक से यात्रा करने वाले यात्रियो पर तथा केन्द्र द्वारा रेल से यात्रा करने वाले तथा 


का 


अन्य यात्रियों पर लगाया जायेगा। इस प्रकार का एक समन्वित सीमा-कर ५ लाख से 
अधिक जनस ख्या वाले नगरों में छगाया जाना चाहिए। 


व्यवसाय-कर 

१९३९ तक व्यवसाय-करों के सम्बन्ध में कोई सीमा नहीं थी। उसी वर्ष भारत- 
सरकार अधिनियम के एक सशोधन में कहा गया कि कोई भी तया प्रभार ५० रुपये से अधिक 
का नहीं होना चाहिए तथा वर्तमान प्रभार अधिक से अधिक उतने के होने चाहिए जितने 
की व्यवस्था केद्रीय विधानमडल करे। सविधान के अनुच्छेद २७६ के अन्तर्गत सीमा 
२५० रुपये तक वढा दी गई हैँ। व्यवसाय-कर राजस्व का महत्त्वपृर्ण स्लोत नहीं हैं। कुछ 
राज्यों में यह सामान्य दर पर लगाया जाता है, जब कि मद्रास, आन्त्र, पजाबव तया 
तिख्वाकुर-कोचीन में वृद्धिशीरलू दर पर। 

- कुछ राज्यों में स्थानीय ससस्‍्थाएँ परिस्थितियों तथा सम्पत्ति' पर कर लगाती हैं। 
यह सम्पत्तिकर तथा व्यवसाय-कर का मिश्रण है। आसाम तथा मध्यप्रदेश में व्यवसाय-कर 
स्वय राज्य सरकारें ही लगाती है । 

स्थानीय वित्त जाँच समिति' ने सुझाया है कि व्यवसाय-कर की सीमा १,००० 
रुपये वापिक प्रति व्यक्ति तक बढा दी जानी चाहिए। २५० रुपये तक की सीमा कम है 


और ५०० रुपये तक की सीमा पर्याप्त होगी। इसके फलस्वरूप सविधान में सश्योधन करने 
की आवश्यकता है। 


एक ही व्यवसाय से होनेवाली आयो में काफी अन्तर रहता हँँ। इसलिए प्रत्येक 
व्यवसाय की प्रत्येक दो या तीन श्रेणियों के छिए सामान्य-दर अनुपयुक्त है। आय के 
अनुसार दूसरे प्रकार की अधिक श्रेणियाँ वाछतीय है। आय के आधार पर कर लगाया 
जाना विलकुलू वध हूँ तथा सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए । व्यवसायो, कारोबारो, 
नौकरियों, पेंशनों तथा विनियोगों से होने वाली आय पर कर लगाया जा सकता हैँ। कृषि- 
आय पर व्यवसाय-कर से छूट मिलती रहनी चाहिए। 

वम्बई जैसे नगर भनियमो के मामले में नियम की ओर से आय-कर-विभाग द्वारा 


व्यवसाय-कर लगाया तथा वसूल किया जाना वाछनीय होगा। इस सुझाव की सम्भावना 
पर विचार किया जाना चाहिए। 


चाहन, पशु तथा नाव-कर 
अधिकाश राज्यो में वाहन-कर का रूगना नागरिक-कर व्यवस्था की एक सामान्य 
विशेषता है। केवछ तिरुवाकुर-कोचिन में ही किसी भी स्थानीय सस्था को भी किसी भी 
प्रकार के वाहन प्र कर नही रूगराने दिया जाता। सभी नगरपालिकाओ तथा नगर निगमो 
को वाहन-कर से वापिक राजस्व के रूप में ? करोड ९ छाख रुपये प्राप्त होते है। केवल 
वम्बई में इससे होने वाली आय गौण हूँ। 
सोटरगाड़ो-कर लगाने का अधिकार वापस ले लिये जाने के फलस्वरूप होने वाली 


राजस्व की हानि की पूर्ति के छिए उडीसा को छोडकर सभी राज्य सरकारें स्थानीय सस्वाओं 
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को क्षतिपू्ति देती हैं। क्षतिपूति की राशि अधिकार की वापसी के पूर्व क्रे तीन वर्षों के औसत 
राजस्व के आधार पर निर्धारित की जाती हूँ। भूतकाल से यह एक निश्चित राशि के 
रूप मे चली आ रही है। इस राशि में वृद्धि करने की माँगे निरन्तर की जा रही है। अन्यत्र 
क्षतिपूर्ति के स्थान पर मोटरगाडी-कर से होनेवाली प्राप्तियो के एक भाग के प्रतिस्थापित 
किये जाने का सुझाव रखा गया है। केवल नगर-निगमो को ही चक्रि-कर जारी रसने अथवा 
लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

मोटरगाडी व्यतिरिक्त वाहन-कर स्थानीय सस्थाओ के लिए सुरक्षित रसे जाने 
चाहिए तथा राज्य सरकारो को कुछ अपवाद कारणों तया सक्रान्ति काल को छोडक्र यह कर 


स्वय न लगाना चाहिए। यदि वे यह कर लगाती है, तो प्राप्तियाँ स्थानीय प्राधिकारियों 
को दे दी जानी चाहिए। 


थिएटर-कर 

कुछ राज्यों में मनोरजन-कर के अतिरिक्त थिएटर अथवा प्रदर्शन-कर प्रत्येक तमाशे 
के लिए सामान्य-दर पर लगाया जाता हैँ। जब कि दरें विशिष्ट तथा सामान्य है, विभिन्न- 
दरो के निर्धारण तथा थिएटरों अथवा तमाशों के वर्गीकरण द्वारा कुछ श्रेणीकरण हुआ 
हँ। 
थिएटर-कर का प्रभाव मुख्यत थिएटरों के मालिको पर पडता हूँ। मनोरजन-कर 
होने के कारण ही यह कर न्याय विरुद्ध नही माना जा सकता। जब तक थिएटर-कर की दरें 
काफी नीची हैँ, दोनो कर लगाये जाने की गुजाइश काफी हैँ। थिएटर-कर का विस्तार 

सभी राज्यों में नगरपालिकाओ तथा नगर निगमों तक किया जाना चाहिए। 

पथ-कर 

पशुओ तथा वाहनों पर लगने वाले पथ-करो का अधिकाश प्रगतिशील देझ्षो में 
उन्मूलन कर दिया गया है। भारत में भी बहुत से राज्यो ने पथ-कर का उन्मूलन कर दिया 
हुँ तथा कुछ राज्यो में पथ-कर अभी प्रचलित है। ५ लाख रुपये की लागत से अधिक के 


पुलो के सम्बन्ध में पथ-करो के लिए कुछ समय तक अनुमति दे दी जानी चाहिए, किन्तु 
निर्माण-व्यय के चुकता किये जाने के बाद बिलकुल नहीं। 


समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से अतिरिक्त 


विज्ञापनों पर लगनेवाला कर 


इस प्रकार के कर मद्रास, वम्बई तथा कलकत्ता में लगाये जाते है। सभी बडी 
नगरपालिकाओ तथा नगर-निगमो को यह कर लगाने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। 


( ४७ ) 


भूल-सुधार 


पृष्ठ ७५ की पक्ति ११-१२ में “मोटर स्पिरिट” शब्द निकाल दें। 

पृष्ठ ८० पर “तम्बाकू के उत्पादन-शुल्क” के दूसरे पैरा के स्थान पर यह पढें-- 

१९२४-२५ के कर जाँच आयोग ने विचार व्यक्त किया था कि तम्बाकू पर कर 
लगाने के लिए वहुत ठोस कारण है। सरकारी एकाधिकार का प्रशइत यह कहकर समाप्त 
कर दिया था कि यह बहुत वडा कारोबार है और एकड के हिसाव से शुल्क छगाने की पद्धति को 
प्रशासनिक दृष्टि से कठिन बताया था। इसलिए आयोग ने सिगरेटो के लिए नियमित उत्पाद 


शुल्क प्रणाली और अन्य प्रकार की तम्वाकुओ के लिए लाइसेंस देने की प्रणाठी--इन दोनो 
के संयुक्तरूप का सुझाव दिया था। 


